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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  १२  समवेत

 महो दय  पीठासोन

 प्रदनों  क ेमोखिक  उत्तर

 पेंशन  के  बारे  में  राज्यों  को  विशानिदेदा

 +225.  शक्रोमतो  माधुरी  सिह  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : ही

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  माल  दिशानिर्देश  जारी  किए  हैं  ताकि  सेवानिवृत्त है
 होने  वाले  सरकारी  कमंचारी  पेंशन  के  लाभ  तत्काल  प्राप्त  कर  सके  ;  और

 यदि  तो  इन  दिशानिर्देशों  को  अब  तक  किन-किन  राज्यों  ने  लागू  किया  है  ?

 गृह  मन्त्री  बूटा  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्य  की  समेकित
 निधि  से  दी  जाने  वाली  भारतीय  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  में  दी  गई  राज्य  सूची  की
 प्रविष्टि  42  के  राज्य  का  विषय  अतः  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  किसी
 प्रकार  के  दिशानिर्देश  जारी  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय
 तरकारी  कमंचारियों  के  पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  अपनाए  गए
 नए  परिवतंनों  को  समय-समय  पर  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  ताकि  वे  उन  उपायों  पर
 विचार  कर  सके  तथा  अपने  कमंचारियों  के  मामले  में  उन्हें  अपना  सके  ।  मामले  में  अन्तिम  निर्णय
 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  ही  लेना  होता  है  ।

 ]

 श्रीमती  साधुरो  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहती  हूं  कि  पंजीकरण  या
 नये  परिवतंनों  के  बारे  में  क्या  बिहार  सरकार  को  भी  हाल  में  बताया  गया  है  ?  यदि  तो  बिहार
 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  जैसा  मैंने  अं  किया  कि  हम  केन्द्र  शासन  के  कर्मचारियों  के लिए
 जो  इन्गेवेशंश  या  नये  तरीके  अख्तियार  करते  हैं  वह  हम  राज्य  सरकारों  के  भेजते  हैं  ताकि  यदि

 चाहें  तो  वे  भी  उससे  लाभ  उठा  हमने  यह  पत्र  सभी  राज्य  सरकारों  के
 पास  भेजा  बिहार

 सरकार  की  तरफ  से  अभी  तक  कोई  उत्तर  नहीं  आया  हम  ऐसा  मानते  हैं  कि  वे  भी  इस  प्रणाली  को

 चलाते

 झीमती  माधुरी  सिह  :  यदि  राज्य  सरकार  केन्द्र  की  तरह  पेंशन  देना  चाहे  तो  क्या  केन्द्र  इसके
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 लिए  वित्तीय  सहायता  देगा  ?

 सरदार  बूटा  सिह  :  जैसा  मैंने  शुरू  में  कहा  है  कि  यह
 जाता  इसमें  केन्द्र  की सहायता  का  कोई  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  है
 तरफ  से  हमें  उत्तर  नहीं  मिल  सका

 पैसा  स्टेट  कंसालिडेटेट  फंड  से
 ।  अभी  तक  बिहार  सरकार  की

 शो  शंकर  अध्यक्ष  देश  में  सभी  स्टेट्स  के  अन्दर  सभी  कर्मचारियों  में
 रूपता  लाने  के  लिये  जैसा  कि  समान  वेतन  समान  कार्य  का  सिद्धान्त  सभी  कर्मचारियों  को समान
 पें्न  क्या  इस  प्रकार  की  नीति  भारत  सरकार  अपनाएगी  ?

 सरवार॑  बूटा  सिह  :  मैंने  शुरू  में  उल्लेख  किया  है  कि  हमारे  सं  विधान  की  घारा  42  में  यह  स्टेट
 सबजेक्ट  है  और  प्रत्येक  स्टेट  जो  बह  अपनी  रिसोर्सेज  के  आधार  पर  और  नीति  के  आधार  पर
 अपने  कमंचारियों  का  वेतनमान  बनाती  नामंली  यही  माना  जाता  है  कि  जो  आल  इण्डिया  स्तर
 उसके  माप-तोल  वे  फालो  करती

 कसजोर  थर्गों  के  लिए  परोक्षा-पूर्व  प्रशिक्षण  केर

 +226.  श्री  शान्ति  घारोबाल  :  वया  कह्याण  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  ने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  और  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  आयोजित

 की  जाने  वाली  विभिन्न  प्रतियोगी  परीक्षाओं  हेतु  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 विद्याथियों  के  लिए  परीक्षा-पू्व  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  संख्या  बढ़ाने  का  निर्णय

 यदि  तो  वे  केन्द्र  कहां-कहां  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  बच्चों  को  भी  ये  सुविधाएं  देने

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  तक  दी  जाएगी  ;  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अनुवाद ]
 कल्याण  मम्त्रालय  को  राज्य  मन्त्री  राजेय  कुमारो  :  हां  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव  अमन्त्रित  किए  गए  हैं  और  स्थानों  का
 प्रस्तावों  की  आवश्यकता  तथा  अन्य  ब्योरों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 नहीं ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 (४)  भारत  सरकार  की  यह  योजना  केवल  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए
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 ---  —  दि  -  जज ज

 श्री  शाम्ति  धारीबाल  :  अध्यक्ष  यू०  पी०  एस०  पब्लिक  अन्डरटेकिग्स  और  बैकों
 के  द्वारा  जो  कम्पीटीटिव  एग्जामिनेशन  लिए  जाते  उन  एग्जामितेशन  के  लिए  एस०  सी०  और  एस०
 टी»  स्टूडेंट्स  के  लिए  खास  तोर  पर  प्री-एग्जामिनेशन  सेन््टस  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय
 से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन  सेन््टर्स  को  संदया  में  कितनी  वृद्धि  की  जा  रही  है  ओर  कौन-कौन  से  स्थानों
 पर  वे  सेल्ट्स  खुलेंगे  । सरकार  ने  जवाब  दिया  है  कि  विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव  मंगाए  गए  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  कौन-कौन  से  विश्वविद्यालयों  से  प्रस्ताव  मंगाएं  गए  हैं  और  वे  कब  मंगाए  गए
 हैं  ओर  क्या  सरकार  जिला  लेविल  पर  इस  तरह के  ट्रेनिंग  सेन्ट्स  खोलने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयो  :  अप्रेल  के  महीने  में  ही  राज्यों  से  प्रोपोजल्स  मंगाए  गए  हैं
 और  यूनिवर्सिटीज  में  भी  जो  हमारे  सेन््टर्स  डाइरेक्टली  सेन््ट्रल  ग्वनंमेंट  के  खोले  खाते  उनसे

 प्रोपोजल्स  मंग्राए  गए  हमारे  पास  जितनी  रकम  इस  साल  के  लिए  उसके  हिसाब  से  प्रोपोजल्स

 ने  के  बाद  भारत  सरकार  की  तरफ  से  7,  8  के  करोब  सेन््टर्स  खोलने  की  गुंजाइश  होगी  लेकिन  अभी

 प्रोपोजल्स  कंसिड्रेशन  के  स्टेज  पर  इसलिए  निश्चित  जगह  बताना  कठिन  होगा  ।  यह  जरूर  है  कि

 जिन  जगहों  पर  कमी  जान  पड़ती  है  और  जहां  पर  रिजर्वेशन  वर्गेरह  में  दिक्कत  लगती  है  कि  कम्पीटीशन

 में  बच्चे  नहीं  आ  रहे  उन  चीजों  को  ध्यान  में  जरूर  रखा  जाता  जिस  समय ये  सेन्टर्स  खोले  जाते

 उस  समय  एकोडिंग  टू  ये  खोले  जाते  यह  मैंने  अपने  जवाब  में  कहा  है  ।

 श्री  शान्ति  धारीबाल  :  आपने  अपने  जवाब  में  कहा  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इन  ट्रेनिंग

 सेन्टर्स  की  संख्या  बढ़ाई  जाएगी  लेकिन  यह  नहीं  बताया  कि  कितनी  संदुूया  बढ़ाई  मैंने  अपने

 प्रश्न  में  वीकर  सेक्शन  के  लिए  भी  पूछा  था  कि  क्या  इस  तरह  के  ट्रंनिग  सेन्टर्स  वीकर  सेक्शन  के  लिए

 भी  खोले  जाएंगें+  अध्यक्ष  आज  देश  की  हालत  यह  है  कि  एस०  सी०  और  एस०  टी
 ०  स्टूडेन्ट्स

 फो  तो  इस  तरह  की  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ओर  उन  सुविधाओं  को  पाकर  उन्होंने  अपने  लिए  अच्छी

 नौकरी  पा  ली  हैं  और  अच्छी  नौकरी  में  वे लग  गए  हैं  लेकिन  बीकर  सेक्शन  के  स्टूडेन्ट्स  आज  भी  उसी

 तरीके  से  गांवों  में  उसी  हालत  में  पड़े  हुए  हैं  क्योंकि  उनको  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  क्या  सरकार

 अपनी  इस  नीति  पर  पुनविचार  करेगी  कि  वीकर  सेक्शन्स  के  लोगों  के  लिए  भी  इस  तरह  के  ट्रेनिंग

 सेन्टसे  जगह-जगह  खोले  जाएं  ।

 डा०  राजेसा  कुमारी  वाजपेयी  :  अभी  तो  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ओर  शड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लिए  ही

 खोले

 ]

 क्री  शान्ताराम  नायक  :  अब  इस  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  मुख्यतः  परीक्षा  से  सम्बन्धित  विषयों  पर

 व्याख्यान  दिए  जाते  एक  व्याब्याता  100  या  200  छात्रों  को  व्याख्यान  दे  सकता  है  ।  मान  लो

 किसी  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  केन्द्र  हैं  और  वहाँ  पर  संघ  लोक

 सेवा  आयोग  की  विभिन्न  परीक्षाओं  में  बेठने  के  इच्छुक  गे  र-अमुसूचित  जाति  तथा  गेर  अनुसूचित

 जाति  के  उम्मीदवार  हैं  तो  क्या  आप  यह  सुविधा  उन  छात्रों  को  उपलब्ध  करा  सब  ते  हैं  यदि  बहां  पर

 गेर-अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  और  कोई  केन्द्र  नहों  इससे  उम्मीदवारों

 को  मदद  मिलेगी  और  कोई  अतिरिक्त  प्रयास  भी  नहीं  करना  प  डइंगा  ।  वही  व्याख्यान  100  या  200

 अतिरिक्त  उम्मीदवारों  द्वारा  सुना  जा  सकता  हु
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 डा०  राजेग्त्र  कुमारो  बाजपेयी  :  केवल  व्याख्यान  ही  नहीं  दिए  जो  लड़के  छात्रावास  में

 रहते  हैं  उन्हें  डाक  सुविधा  भी  दी  जाती  250  रुपए  का  वजीफा  भी  दिया  जाता  दिन  में  अध्ययन
 करने  वाले  छात्रों  को  भी  वजीफा  दिया  जाता  यह  केवल  लेक्चर  सुनने  तक  ही  नहीं

 झी  के०  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  देश  में  कितने  परीक्षापूर्व
 प्रशिक्षण  केन्द्र  है  और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षाओं  में  कितने  छात्र  उत्तीर्ण  होते  क्या  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  पिछले  वर्ष  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  में  कितने  छात्र  उत्तीर्ण  हुए  ।

 डा०  राजेस  कुमारी  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  और  भारतोय  पुलिस  सेवा  की
 सिविल  सेवा  परीक्षाओं  के  लिए  23  केन्द्र  संयुक्त  इन्जीनियरी  सेवा  परीक्षाओं  के  लिए  तीन  केन्द्र
 बेकिंग  सेवा  परीक्षा  के लिए  27  केन्द्र  तथा  भारतीय  आध्िक  सेवा  और  अन्य  प्रान्तीय  सेवा  परीक्षाओं
 तथा  सामान्य  बीमा  निगम  तथा  जीबन  बीमा  निगम  जेंसी  अधीनस्थ  सवाओं  के  लिए  कुल  96  केन्द्र

 हम  भविष्य  में  इन  केन्द्रों  की  संख्या  मेरे  पास,इन  केन्द्रों  में अनुसचित  जाति  तथा  अनुसू  चित
 अनजा  ति  उम्मीदवारों  के  लिए  उपलब्ध  स्थानों  के  मोटे  आंकड़े  1986-87  में  5,525  स्थान  थे
 1987-88  में  सथानों  की  संख्या  बढ़ाकर  7,398  कर  दी  गई  ।

 भरी  के०  प्रधानी  :  कितने  लोग  पास  हुए  ?

 डा०  राजेस्त्र  कुमारो  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  मेरे  पास  उन  लड़कों  के  आंकड़े  हैं
 जिन्होंने  इन  कोचिग  कक्षाओं  का  लाभ

 [
 हिन्दी  ]

 भरी  बी०  तुलसो  राम  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सारे  देश  में  ऐसे  सेम्ट्स  कितने  खोलेंगे  ओर
 राज्य-वार  एक-एक  स्टेट  में  कितने-कितने  सेन्टर  खोलेंगे  ?  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  से  भी  कोई  प्रपोजल  आये

 मगर  आए  हैं  तो  किस-किस  जगह  पर  खोलने  के  रि+मण्डेशन  आये  हैं  ओर  आप  कहां-कहां  पर  ऐसे
 सेन्टर  खोलने  जा  रहे  हैं  ?

 डा०  राजेख्  कुमारी  बाजपेयी  :  हमने  प्रपोजल  मंगाये  हैं  ओर  प्रपोजल्स  अन्डर  कंसीड्रेशन  है  ।

 किन-किन  जगहों
 पर  खोले  जाएंगे  यह  मैं  नहीं  बता  सकती  हूं  क्योंकि  इनको  अभो  फायनेलाईज  नहीं

 किया  गया

 बिहार  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 ]
 +228.  झ्ली  राम  स्वरूप  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  एक  परमाणु  कर्जा  संयंत्र  स्थापित  करने  की  इस  राज्य  की  मांग  काफी
 समय  से  लम्बित  पड़ी  है  ;

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार ने इस  बीच  इस  राज्य में  ऐसा  एक  संयंत्र  स्थापित
 करने  का  निर्णय  लिया  और  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रौश्योगिको  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मम्त्रो  के०  आर०  :  हां  ।

 नील

 और  बिहार  में  परमाणु  बिजलीधर  लगाने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  अभी  नहीं  इस
 विद्युत  क्षेत्र  में  कोयले  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हस  क्षेत्र  की  अन्य  क्षेत्रों  की  तुलना  में

 परमाणु  बिजलीघर  लगाने  की  दृष्टि  से  अपेक्षाकृत  कम  प्राथमिकता  दी  जानी  साथ  ही  इस  क्षेत्र  से
 लगे  विद्युत  क्षेत्र  मे ंजल  शक्ति  बढ़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  जिसका  यदि  उपयोग  किया  जाए
 तो  यह  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्र  की आवश्यकता  की  पूर्ति  भी कर  सकती  है  ।

 ]

 श्री  राम  स्वरूप  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  एटोमिक  एनर्जी  स्टेशन  के  सेट  अप
 करने  के  बारे  में  जो  उत्तर  दिया  है  उससे  मेरा  हौसला  नहीं  बढ़ा  बिहार  में  बिजली  की  बहुत  कमी

 चाहे  उद्योग  का  क्षेत्र  चाहे  कृषि  का  क्षेत्र  हो  सभी  में  बहुत  कमी  किसानों  को  अपने  पम्पिग

 सेट्स  के  लिए  दो  घंटे  भी बिजली  नहीं  मिलती  बिजली  की  कमी  को  से  हमारे  यहां  इन्डस्ट्री  भी
 डवलप  नहीं  कर  पा  रही  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  मैंने  प्रधानमन्त्री  जी  को  एक  पत्र  लिखा  था  14

 1988  को  और  उसका  जवाब  भी  मुझे  प्रधानमन्त्री  जी  ने  दिया  था  कि  बिहार  में  परमाणु
 बिजलीघर  की  स्थापना  के  बारे  में  जो  पत्र  मिला  उसकी  मैं  जांच  करवा  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  बिहार  देश  का  सबसे  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  और  यहां  पर  प्रति  व्यक्ति
 कंजम्शन  सबसे  कम  प्रधानमन्त्री  जी और  भारत  सरकार  के  निर्देशों  के  बावजूद  भी  वहां  पर  बिजली
 के  बारे  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  ऐसी  स्थिति  में  परमाणु  बिजली  घर  ही  वहां  पर  एक  मात्र
 साधन  हो  सकता  है  जिससे  समस्या  हल  हो  सकती  बिहार  जैसे  पिछड़े  प्रदेश  के  लिए  बिजली  की
 कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वहां  पर  परमाणु  बिजलीघर  की  स्थापना
 की  जाएगी  ।  बिहार-वासियों  की  यह  बहुत  पुरानी  मांग  वहां  की  समस्या  को  देखते  हुए  क्या  वहां
 पर  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  के  निर्देश  जारी

 ]

 क्री  के०  आर०  मारायणन  :  हमने  इस  बात  से  बिल्कुल  इन्कार  नहीं  किया  कि  भविष्य
 में  पूर्वी  क्षेत्र  में  कोई  परमाणु  जिजली  स्थापित  नहीं  किया  जाएगा  ।  किन्तु  सरकार  की  दलील  यह  है  कि

 पूर्वी  क्षेत्र  विशेष  कर  बिहार  में  कोयले  से  विद्युत  उत्पादन  की  संभावनाएं  बहुत  अधिक  है--वहां
 पर  56  अरब  टन  से  अधिक  कोयला  यह  बिहार  का  स्वंविदित  साधन  इसलिए  जहां  तक

 परमाणु  विद्युत  घरों  का  सम्बन्ध  इन्हें  कम  प्राथमिकता  दी  जाएगी  क्योंकि  वहां  ताप  विद्युत  स्थापित

 किए  जा  सकते  हैं  और  समय  के  साथ-साथ  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पन  विद्युत  संसाधनों  का  भी  उपभोग  किया  जा
 सकता  है  ।  इसलिए  परमाणु  विद्युत  के  मामले  में  बिहार  प्राथमिकता  सूची  में  नीचे  आता  है  किन्तु  विद्युत
 उत्पादन  के  अन्य  स्रोतों  के  मामले  में  नहीं  ।  बिहार  ने  स्वयं  ही  पांच  स्थलों  का  प्रस्ताव  किया  है  और

 सामान्य  बातों  के  हमने  इन  पांच  स्थानों  की  जांच  की  है  और  हमने  बिहार  सरकार  द्वारा
 प्रस्तावित  इन  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाईयां  पायी  या  तो  वहां  पर  ताजा  पानी  उपलब्ध  नहीं
 था  या  यह  अत्यन्त  भूकम्पीय  क्षेत्र  में  था  या आधार  अच्छा  नहीं  बिहार  द्वारा  प्रस्तावित

 यह  स्थल  उचित  नहीं  पाए  गए  ।  जेसा  कि  मैंने  इसका  यह  भर्थ  नहीं  है  कि  हम  भविष्य  आठवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  या फिर  कभी  इस  क्षेत्र  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  लागाने  के  बारे  में  बिचार  नहीं  करेंगे  ।

 5
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 और  रास  स्वरूप  राम  :  अध्यक्ष  जहां  तक  इन्होंने  कोल  की  कमी  और  यरेनियम  की
 कमी  की  बात  कही  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  काफी  मात्रा  में  मिनरल्स  बिहार  में  निकलता  पूरे  देश
 का  ?|3  भाग  कोल  हमारे  यहां  होता  यूरेनियम  हमारे  यहां  होता  इसलिए  यह  बात  कहना  कि

 दूसरी  जगहों  के  मुकाबले  में  बिहार  में  कोल  की  उपलब्धता  कम  प्रतीत  नहीं  होता  है  ।  इतनी
 पोटेशियलटी  वहां  पर  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  भी  बिजली  के  उत्पादन  को  मितव्ययी  बनाने  को  कहा
 इसलिए  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  बिहार  में  परमाणु  बिजली  धर
 स्थापित  करने  पर  पुनविचार  किया  जाएग  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिपीटीशन  से  बात  का  महत्व  समाप्त  हो  जाता

 4  ]

 झी  के०  आर०  नाशायणन  :  हम  खनिज  संसाधनों  के  सम्बन्ध  में  बिहार  के  योगदान  को  समझते
 मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  सरकार  द्वारा  कोयले  के  खनन  और

 बहन  पर  आथिक  सहायता  दी  जाती  बिहार  में  उपलब्ध  इस  समुद्ध  संसाधन  का  इस्तेमाल  ताप

 विद्युत  उर्जा  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  !  यह  अधिक  किफायती  भी  होगा  क्योंकि  खानों  के  मुहानों  पर
 ताप  विद्युत  सस्ती  पड़ेगी  ।  मुझे  खुशी  है  कि  मानवीय  सदस्य  परमाणु  संयंत्र  की  मांग  कर  रहे  हैं  जबकि

 बहुत  से  अन्य  इसका  विरोध  कर  रहे  फिर  मेरे  विचार  से  कुल  मिला  कर  यदि  हम  ताप  विद्युत
 संसाधनों  को  विकसित  करें  पन  बिजली  संसाधनों  का  दोहन  करें  तो  किफायती  होगा  ।

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  है
 उससे  विशेषतौर  पर  बिहार  के  सदस्यों  को  बहुत  निराशा  हुई  इन्होंने  जवाब  दिया  कि  कोयले  पर
 आधारित  गौर  जल  विद्युत  आधारित  विद्युत  सेल्स  उनके  होते  हुए  भी  माननीय  मन््त्री  जी  क्या
 जानते  हैं  कि बिहार  की  बिजलो  की  खपत  सबसे  कम  है  और  उर्जा  वहां  की  मूलभूत  आवश्यकता

 मूलभूत  आवश्यकता  के  न  होने  स ेबिहार  औद्योगिक  और  हरित  क्रान्ति  में  सबसे  अधिक  पिछड़ा  हुआ
 है  ।  प्रधान  मन््त्री  जी  और  मन््त्री  जी  भी  यहां  हैं  इसलिए  बिहार  में  परमाणु  उर्जा  संयंत्र  केन्द्र  की
 नाओं  को  देखते  हुए  मैं  पुनः  इनसे  आग्रह  करूंगी  कि  क्या  हमें  ये  आश्वस्त  करेंगे  कि निकट  भविष्य  में

 बिहारवासियों  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  करेंगे  क्योंकि  वहां  की  पर-केपिटा  इनकम  भी  सबसे  कम  है  और

 बिजली  की  खपत  भी  बहुत  कम  है  ।  नाथ  बिहार  में  सालों  अंधेरा  ही  रहता  है  बिहारवासियों  के  लिए  मैं

 आश्वासन  चाहती  हूं  |  वहां  चिराग  तले  अंधेरा

 अध्यक्ष  महोदय  :  वही  बात  है  ।

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :  जो  उत्पादन  क्षमता  उतना  पैदा  नहीं  होता  है  ।

 भी  कृष्ण  प्रताप  सिह  ;  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मन््त्री  जी  ने  परमाणु  बिजली-घर  के

 बारे  में  जो  जवाब  दिया  उसमें  पांच  स्थानों  की  चर्चा  की  वह  भी  बायेबल  नहीं  हुआ  किन-किन

 कारणों  से  उन  पांच  स्थानों  में
 से  किसी  एक  स्थान  का  भी  सिलेक्शन  नहीं  हुआ  क्या  मन्त्री  जी
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 झी  के०  आर०  तारायणत  :  हमने  जिन  स्थानों  पर  विचार  किया  वे  हैं  रोहतास  जिले में

 बाराडीह  ओर  पश्चिमी  चम्पायरण  जिले  में  डमरी  तथा  रांची  जिले  में  किशनपुर  जहां  तक

 किशनपुर  का  सम्बन्ध  है  वहां  पर  पहले  से  एक  पन  बिजली  संयंत्र  काम  कर  रहा  अन्य  स्थानों  पर  ठंडा
 करने  वाले  यानी  के  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  न  होने  की  समस्या  थी  ।  दूसरा  स्थान  एक  बाढ़-प्रवण  क्षेत्र

 था  जहां  पर  परमाणु  संयंत्र  स्थापित  करना  खतरनाक  होता  ।  और  एक  अन्य  स्थान  अत्यधिक  भूकम्पीय
 क्षेत्र  तथा  गोरिया  ओर  बाराडीह  के  स्थान  भारी  जनसंक्या  क्षेत्र  के  निकट  इक्हों  कारणों  से

 चयन  समिति  ने  इन  स्थलों  का  अनुमोदन  नहीं  किया  ।  यह  सब  प्राथमिकता  सम्बन्धी  अन्य  जिनका

 मैंने  जिक्र  किया  है  के  अलावा  हैं  ।

 प्रौद्योगिकी  सिज्ञनों  को  समीक्षा

 +229,  प्रो०  नारायण  चम्द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  योजना  के  दोरान  गठित  पांच  प्रौद्योगिकी  भिशनों  में  से  प्रत्येक  मिशन  हारा
 अब  तक  किए  गए  काये  की  कोई  समीक्षा  की  गई  है  ;

 यदि  तो  समीक्षा  के  क्या  परिणाम  निकले  तथा  सम्बन्धित  विभागों  द्वारा  राज्यों  के

 सहयोग  से  शुरू  किए  गए  कार्यक्रमों  के  वास्तविक  कार्यान्वयन  के  लिए  काय॑  प्रणाली  ओर  प्रक्रियाओं  को

 सुचारू  बनाने  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 क्या  दूर  संचार  सम्बन्धी  मिशन  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र/टेलीफोन  केन्द्र  और  ग्रामीण  .

 एक्सचेंजों  जैसी  दूर  संचार  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  के  6  भहीने  के  भोतर  इनको  स्थापना  करने  तथा

 ट्रंक  सेवाओं  और  तार  के  शीघ्रतापूवंक  वितरण  सहित  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार  करने  सम्बन्धी  लक्ष्य
 प्राप्त  करने  में  सफल  रहा  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सही  स्थिति  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रालिको  ओर  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मसत्री  के०  आर०  :  से

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 जी  हा  ।

 कार्णिक्रमों  क ेलिए  क्रियाविधियों  को  एकसार  बनाने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  प्रगति  ओर
 समीक्षा  की  खोज  अनुलग्न  में  उल्लिखित  हैं  ।

 टेलीकॉम  मिशन  के  अन्तगेंत  पी ०  सी०  ओ०  लगाने  के  लिए  छः  माह  को  अवधि  निर्धारित

 नहीं की  गई  है  यह  अवधि  प्रत्येक  परियोजना  में  भिन्न है  ।

 टेलीकॉम  सेवाओं  की  गुणता  में  सुधार  के  सम्बन्ध  में  1986  से  प्रारम्भ  की  गई

 मिकी  मिशनों  के  अन्तगंत  की  गई  प्रगति  अनुलग्त  में  बताई  गई
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुलप्त-क
 |

 पेय  जल  सिद्यम

 सचिव  ग्रामीण  विकास  विभाग  और  प्रधान  मल्त्री  के  प्रौ्योगिकों  सिशन॑  सलाहकार
 समय  पर  प्रगति  की  समीक्षा  करते  समय-समय  पर  सचिव  ओर  विविध  राज्यों  के  ग्रामीण  ॥॒
 जल  आपूर्ति  मुख्य  इंजीनियरों  के  साथ  बैठक  आयोजित  की  जाती  हैं  :---

 1.  1-4-1986  से  प्रारम्भ  की  गई  निरापद  पेयजल  मिशन  के  समय  137155
 समस्याग्रस्त  गांवों  में  से  99603  गांव  1988  के  अन्त  तक  इसके
 अन्तगंत  लाए  गए  ।  इसमें  से  69441.  मांव  पूरी  तरह  इसके  अन्तगंत  लाए  गए  और

 30162  आंशिक  रूप  से  लाए  गए  ।

 2.  योजनाओं  की  स्वीकृति  विलम्ब  से  बचने  क ेलिए  एकसार  की  गई  ओर  इसके  लिए
 दो  समितियां  स्थापित  की  गई

 3.  एक्शन  योजना  के  अनुसार  अन्तगंत  लाए  जाने  की  प्रगति  ग्रामवार  मॉनीटर  की
 जा  रही  है  ।

 4.  रिगों  के  बेहतर  उपयोग  के  लिए  रिग  मॉनीटरी  प्रणाली  का  कम्प्यूटरोक  रण  लागू
 किया  गया  ।

 कार्यक्रम  राज्य  सरकारों  द्वारा  लागू  किए  जाते  हैं  और  बेहतर  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार
 के  अधिकारियों  क ेसाथ  आवधिक  समीक्षा  की  जाती  ध

 बाधाओं  यदि  हैं  हटाने  के  लिए  उपयुक्त  अनुवर्ती  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 टी०  एम०  ओ०  का  काये  निष्पादन  और  प्रगति  की  समीक्षा  कोर  समिति  व  राष्ट्रीय  स्थायी
 समितियों  द्वारा  की  जाती  हैं  :--

 1.  नियमित  मॉनीटरी  और  समीक्षा  के  फलस्वकृप  1987-88  में  तिलहनों  का  उत्पादन
 बढ़कर  122  लाख  टन  हो  गया  है  जो  अपर्याप्त  मानसूनों  के  बावजूद
 1986-87  7  की  अपेक्षा  6.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  चालू  वर्ष  में  150  टन  तिलहनों
 के  रिकार्ड  उत्पादन  से  आशा  है  कि  खाद्य  तेल  का  आयात  आाघा  हो  जाएगा  ।

 है
 2.  कम  से  कम  चालीस  नई  विभिन्न  तिलहन  किसमें  विकसित  की

 3.  खाद्य  तेल  के  उत्पादन  के  लिए  सस्ती  ओर  सरल  विधि  विकसित  की

 4.  भारत  सरकार  ने  समेकित  तिलहन  नीति  का  अनुमोदन  किया  तत्काल  निर्णय
 ओर  इस  समेकित  नीति  की  मॉनीटरी  के  कांयंत्रमों  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  हेतु
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 काफी  मन्त्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना  .

 मन्त्रिमण्डलीय  सचिव  की  अध्यक्षता  में  अधिकार  प्राप्त  समिति  की  स्थापना  की
 गई  ।

 कार्यक्रम  के  समीक्षा  व  कार्यान्वयन  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारी
 राज्य  का  दौरा  करते  तिलहनों  के  कार्य  की  नियमित  समीक्षा  हेतु  राज्य  स्तर
 पर  भी  प्मितियां  स्थापित  की  गई

 6.  समीक्षाओं  में  ओर  दिया  गया  है  कि  केन्द्रीय  व  राज्य  सरकार  विभागों  के  बीच
 धनिष्ठ  समन्वय  की  आवश्यकता  है  ।

 रोग  प्रतिरक्ष  ण

 स्वास्थ्य  मन्त्रालय  विशेषज्ञों  के  एक  राष्ट्रीय  जिनमें  मेडिकल  कालेजों  के  प्रोफसर  और

 राष्ट्रीय  संस्थाओं  के  वरिष्ठ  अधिकारी  होते  द्वारा  कार्य  निष्पादन  की  आवधिक  समीक्षा  करता
 तथापि  मिशन  की  सम्पूर्ण  प्रगति  की  आवधिक  समीक्षा  कै  लिए  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  गया

 समीक्षा  के  परिणामों  से  पुष्टि  होती  है  कि  रोग  प्रतिरक्षण  लागू  करने  के  स्तर  बढ़  रहे  हैं  ।

 मृत्यु  दर  घट  रही  है  और  बच्चे  शुरू  की  उम्र  में  रोग  प्रतिरक्षित  किए  जा  रहे  हैं  ।  अधिकांश
 क्षेत्रों  में  गर्भवती  स्त्रियों  के  रोग  प्रतिरक्षण  में  विलम्ब  होता  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  प्रक्रमों
 और  क्रियाविधियों  को  एक  सार  बनाने  के  लिए  राज्यों/जिलों  को  निदेश/दिशा  निदेश  जारी  किये  गए  ।

 दूर  संचार

 मिशन  सम्बन्धित  कार्यकलापों  की  प्रगति  की  समीक्षा  विभाग  द्वारा  आन्तरिक  रूप  से  सचिव
 के  स्तर  पर  की  जातो  है  ओर  मुड्य  मदों  पर  त्रेमासिक

 प्रधान  मन््त्री  उद्योग  मन्त्रालय  इत्यादि  को  भेजे  जाते  हैं  ।

 दूर  संचार  मिशन  के  कार्यकलापों  की  उत्तरोत्तर  मॉनीटरी  और  समीक्षा  के  फलस्वरूप  स्थानीय
 कॉल  के  पूरा  होने  की  दर  में  उन्नयन  96  प्रतिशत  एस०  टी०  डी०  कॉल  पें  69  प्रतिशत  टेलीफोन

 गड़बड़ी  दर  में  कमी  प्रति  दिवस  स्टेशन  प्रतिमाह  अन्दर  प्रतिशत  ट्रंक  दक्षता  में  उन््तयन  85  प्रतिशत  तथा

 बड़े  स्टेशनों  क ेबीच  साक्षरता  दिवस  प्रकाश  घण्टों  के  अन्दर  टेलीग्राम  डेलीविरी  के  प्रतिशत  में  72  प्रतिशत

 का  उन्नयन  हुआ

 साक्षरता

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  मन्त्रिमण्डल  द्वारा  चरण  द्वा  अनुमोदित  किया  गया

 और  मई  कार्यक्रपों  में  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  प्रारम्भ  किया  उपयुक्त  चरण  पर  साक्षरता  मिशन  के

 मैदानी  कार्यक्रपों  क ेचाल  मानांकन  हाथ  में  लेने  क ेलिए  वाह्य

 मानांकन एजेंसियां तय की मिशन को कार्य संचालित करने के लिए विविध कदम उठाए गए ।
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 अनुवन्ध-ल

 दूर  संचार  पर  प्रौद्योगिकी  सिशन  के  अस्तगंत प्राप्त  उपलब्धियां

 बूर  संचार  सेवाओं  की  धुणता  में  उस्तयन

 क्रम  पेरामोटर  1986-87  1987-88

 लक्य  उपलब्धियां  लक्य  उपलब्धियां

 SS

 1.  .  कॉल  पूरा  होने  की  दर
 ह

 स्थानीय  कॉल  90  91  93  96

 एस०  टी०डी०  कॉल  31  44  49  69

 2-  प्रतिमास  प्रति  100  30  29  27  19
 स्टेशन  टेलीफोन  गड़बड़ी  दर

 3३.  मैनुअल  ट्रंक  दक्षता  70  74  75  85

 4.  बड़े  स्टेशनों  क ेबीच  12  43  45.  55  72

 प्रकाश  घण्टों  के  भीत्र  टेलीग्रामों
 ह

 की  ओसत  डेलीवरी

 एस०  एंफ०  एम०  एस०  एस»  ४  और  आगे  सन्देश  स्विचिंग  प्रणाली

 ई०  के०  बी०
 इलेक्ट्रॉनीय  कुंजी  पटल

 एस०  एफ०»  जी ०  भण्डारण ओर  आगे  जेन्टेक्स  प्रणाली

 एल०  डो०  पी०  टी०  लम्बी  दूरी  लोक  टेलीफोन

 पी०टी०  2  लोक  टेलीफोन

 टी०  पी०  टेली  प्रिन्टर

 ६०  ढो०  एकक््स०  इलेक्ट्रीय अंकीय  विनिमय

 टी०  ए०  एक्स०  ट्रंक  स्वचालित  एक्सचेंज
 पी०  सी०  ओ०  पब्लिक  कॉल  ऑफिस

 एस०  ए०  एक्स०  लघु  स्वचालित  एक्सचेंज

 प्रो०  मारायण  धन्द  पाराशर  :  विवरण  के  भाग  में  माननीय  मन््त्री  महोदय  ने  यह  बताया
 है  कि  दूर  संचार  मिशन  के  अन्तगंत  साबंजनिक  टेलीफोनों  की  अधिष्ठापना  के  लिए  6  महीने  की  अवधि

 10
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 निर्धारित  नहीं  की  गई  यह  अवधि  प्रत्येक  परियोजना  के  मामले  में  पुथक-पृथक  होती  है  ।  खराब
 सेबाओं  और  विज्लेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूर  संचार  के  विस्तार  और  सुधार  की  गुणवत्ता  को  महेनजर
 रखते  हुए  दूरसंचार  मिशन  ने  विभिन्न  परियोजनाओं  की  बास्तविक  स्थापना  से  कार  में  तेजी  लाने
 के  लिए  निश्चित  रूप  से  लक्ष्य  निर्धारित  किया  उन्होंने  केवल  सावंजनिक  टेलीफोन  सी०
 का  उल्लेख  किया  हैਂ  मैंने  सी०  ओो०  तथा  टेलीफोन  एक्सचेंज  शब्दों  का  भी  प्रयोग  किया  क्या  मैं

 उनसे  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  टेलीकॉम  मिशन  इन  क्षेत्रों  में  इन  सुविधाओं  को  तेजी  से  स्थापित  करने  के
 लिए  प्रतिबद्ध  गया  यह  भी  सच  है  कि  छठी  योजना  में  मंजूर  किए  गए  पी०  सी०  ओ०  और  सी  ०ओ०
 भी  अभी  तक  स्थापित  नहीं  किए  गए  और  इस  बारे  में  मिशन  का  क्या  करना  चाहता  है  ?

 शी  के०  आर०  नारायणन  :  यद्यपि  6  महीने  की  अवधि  का  जिक्र  नहों  किया  गया  किम्तु  इस
 रूप  में  एक  समय  सीमा  है  कि  पी०  सी०ओ०  जेसी  छोटी  परियोजनाएं--जिनकी  हम  संझया
 देते  है--अधिकतम  एक  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  वर्ष  1986-87  की  उपलब्धियों  का  सम्बन्ध  कोई  निश्चित  लक्ष्य  नहीं  रखे  गए

 किन्तु  वास्तव  में  6700  सावं॑जनिक  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  किए  1987-88  की  अवधि  के
 लिए  4000  के  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  जिसमें  से  3700  का  सक्ष्य  प्राप्त  किया  यह
 लक्ष्य  से थोड़ा  सा  ही  कम

 जहां  तक  1986-87  के  लिए  ग्रामीण  एक्सचेंजों  का  सम्बन्ध  731  का  लक्ष्य  रखा  गया
 भोर  इस  लक्ष्य  से  भी अधिक  759  एक्सचेंज  स्थापित  किए  1987-88  के  लिए  ग्रामीण  एक्सचेंजों
 के  सम्बन्ध  में  67  का  लक्ष्य  रखा  गया  जिस  में  से  640  स्थापित  किए  मात्र  हिमाचल  प्रदेश  के

 लिए  1986-87  में  20  ग्रामीण  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  था  तथा  ये  प्तभी  20  केन्द्र

 वास्तव  में  स्थापित  कर  दिए  1987-88  में  23  केन्द्र  का  लक्ष्य  था  तथा  सभी  23  स्थापित  किये
 गए  ।

 प्रो०  नारायण  चम्त्र  पाराशर  :  प्रश्न  लक्ष्य  के  बारे  में  नहीं  प्रश्न  था  विलम्ब  के  बारे  में  ।
 मैंने  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  प्रश्न  के  पहले  भाग  में  मैंने  पूछा  था  क्या  मन्त्रो  जो  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि  स्वीकृत  किये  गये  पी०  सी०  ओ०  तथा  सी०  ओ०  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  स्थापित

 नहीं  किया  गया  जबकि  इनको  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  स्वीकृति  दे  दी  गयी  वर्ष  का  समय

 पहले  तो  मिशन  था  और  अब  टेलीकाम  की  बात  हो  रही  आपकी  अनुमति  से  मैं  एक
 बात  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  टेलीकाम  विस्तार  सेवा  का  सम्बन्ध  है  टेलीफोन  विभाग  और  पी
 धी०  ओ०  टेलीकाम  कमीशन  के  कारण  कोई  विलम्ब  महीं  होना  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  प्रथम
 वरीयता  ही  जानी  चाहिए  ओर  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  कोताही  नहीं  की  जानो  चाहिए  ।

 भी  के०  आर०  नाशायणन  :  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  रखी  गई  विशिष्ट  उपलब्धताओं  के

 बारे  में  कहते  हुए  मुझे  खेद  है  कि  मैं  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  वास्तव  में  माननीय  सदस्य  को  इस
 प्रश्न  के  बारे  में  दूर  संचार  विभाग  से  पूछना  हमारे  पास  प्रौद्योगिकी  योजना  दूर  संचार
 विभाग  ही  इस  विषय  को  देखता  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  और  क्या  पी०  सी०  ओ०  आदि  के

 बारे  में  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  या  नहीं  आदि  विशिथ्ट  बातों  को  यही  विभाग  देखता  है  ।  मेरे  विचार  से

 आपको  व्यौरेवार  जानकारी  चाहिए  जोकि  केवल  दूर  संचार  विभाग  ही  दे  सकता  है  ।



 ट
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 न  —_—__——  ता  बन्न्क

 प्रदेश  के  अपने  जिले  मन्दसोर  की  स्थिति  बताता  मेरे  जिले  में  स्थानीय  सरकार  के  बड़े-से-बढ़े
 अधिकारियों  को  भी  यह  पता  ही  नहीं  है  कि  टैक््नोलौजी  मिशन  के  नाम  से  कोई  हमारे  यहां
 काम  कर  रही  मैंने  उनसे  वार-बार  पूछा  तो  हर  बार  मुझे  एक  ही  जवाब  मिला  कि  हमने  तो  यह  शब्द
 ही  पहली  बार  सुना  हम  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  जानते  ।  क्या  टैक्नोलोजी  मिशन  को  लेकर  केन्द्रीय
 सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  किसी  तरह  का  कोई  कोआडडिनेशन  भी  हैया  दूसरे  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  टैक्नोलौजी  मिशन  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  पर  छोटे  मोटे  कामों  के
 जो  जमीनें  उन  जमोनों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  आपकी  ओर  से  स्टेट  गवर्नमेंटस  को  कोई
 डायरेक्शन्स  दिए  गए  हैं  ।

 द  ]

 भरी  के०  आर०  नाशायणजन  :  मेरे  विचार  से  जहां  तक  भूमि  का  सम्बन्ध  यह  केन्द्र  सरकार
 की  नहीं  यह  राज्य  सरकार  की  है  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  प्रोद्योगिकी  मिशन
 के  लिए  व्यापक  प्रचार  किए  जाने  की  आवश्यकता  इसके  लिए  हमने  काफी  कदम  उठाए  हैं  ।

 इतना  ही  नहीं  इस  संसद  में  जो  कुछ  भी  कहा  जा  रहा  है  उसका  प्रचार  भी  किया  आ  रहा  है  ।  परन्तु  इन
 परियोजनाओं  का  प्रचार  किए  जाने  का  काम  राज्य  सरकार  एवं  माननीय  सदस्यों  का  मैं  समझता

 हूं  कि  संसद  सदस्य  इसमें  काफो  हृद  तक  सहायक  सिद्ध  हो  सकते  हैं  ।

 क्षी  वी०  शोभमाड्रीश्यर  राज  :  यहां  तक  कि  संसद  सदस्यों  किसी  भी  परियोजना  से  अवगत

 नहीं  फ्लोराइड  मिले  हुए  तथा  खारे  पानी  वाले  गांवों  में  नई  प्रक्रियाएं  विकसित  की  जा  रहो  हैं  ।

 हमें  इसके  बारे  में  जानकारी  नहीं  है  |  क्या  हमें  आप  कुपा  कर  एक  प्रति  देंगे  ?

 भी  के०  आर०  नारायणन  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  अनुमति  के  बिना  प्रश्न  कर  रहे

 मलेशिया  में  हुवाई  अड्डे  का  निर्माण

 #230.  भी  पो०  एम०  सईद  :  क्या  तागर  विमानन  ओर  पयंटन  सम्त्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मलेशिया  में  एक  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  से  सम्बन्धित  परियोजना  को  अन्तिम  रूप

 दे  विया  गया  है  ;

 क्या  यह  परियोजना  भारत  ओर  मलेशिया  की  सरकारों  के  बोच  बार्टर  समझोते  के

 अन्तर्गत  आरम्भ  की  जा  रही  है  ;  और

 इस  समझौते  के  अन्तगेंत  मलेशिया  द्वारा  भारत  को  क्या  सुविधाएं  अथवा  सेवाएं  प्रदान  की

 जायेंगी  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  सस्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  शिवराज  बो०  :

 मलेशिया  सरकार  ने  बातचीत  के  आधार  पर  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  को  सिबू  पर

 नये  विमान  क्षेत्र  के लिए  सिविल  और  भवन  कार्य  ठेका  देने  पर  सहमति  दे  दी

 13



 मोखिक  उत्तर  28  1988
 —  मम  अबतक  ——$———  —  न्+

 ओर  भारत  सरकार  ओर  मलेशिया  के  बीच  कोई  विनिमय  समझौता  विद्यमान

 नहीं  यह  परियोजना  प्रति-ब्यापार  करार  के  अधीन  है  और  मोजुदा  प्रतिकूल  व्यापार  सन्तुलन  को

 कम  करने के  लिए

 शी  पी०  एम०  सईद  :  माननीय  अध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  ने  अभी-अभी  उत्तर  दिया  है
 कि  बातचीत  के  आधार  पर  भारत  अन््तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  को  काये  का  ठेका  दे  दिया

 गया  यह  परियोजना  प्रति  व्यापार  करार  के  अधीन  है  और  मौजूदा  प्रतिकूल  व्यापार  सन्तुलन  को

 कम  करने  के  लिए  है  |

 आई०  ए०ए०  आई०  तथा  एयरपोर्टंस  अथारिटी  ऑफ  इण्डियाਂ  द्वारा  अक्ष्छा
 काम  किए  जाने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  मैं  व्यक्तिगत  तोर  पर  जानता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  के

 निदेशों  के  तहत  में  रिकार्ड  समय  में  इन्होंते  कार्य  किया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 पोर्ट  की  अनुमानित  लामत  कया  है  तथा  वतंमान  प्रतिकूल  व्यापार  सन्तुलन  को  यह  किस  हृद  तक  कम

 करेगा  |

 थी  शिवराज  थो०  पाटिल  :  ब्यौरों  का  पता  लगाना  होगा  ।  ब्यौरों  का  पता  लगाने  के

 बाद  इस  पर  खर्च  की  जाने  वाली  राशि  को  बताया  जा  सकता  परन्तु  यह  40-50  करोड़  रुपए  के
 आस-पास  है  ।  थोड़ा  कम  ज्यादा  हो  सकता  है  ।  सही  राशि  तो  बाद  में  ही  पता  चलेगी  ।  लेकिन  यह
 राशि  कम  से  कम  ताड़  के  तेल  एवं  अन्य  चीजों  की  खरीद  के  लिए  तो  निर्धारित  कर  ही  ली  जाएगी  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  आई०  ए०  ए०  आई०  द्वारा  अच्छा  काम  किए  जाने  की  वजह से  में

 मनन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  इस  संगठन  से  इस  वर्ष  कौन-कौन  से  अन्तर्राष्ट्रीय  ठेके  प्राप्त  किए  हैं
 ओर  उनकी  अनुमानित  लागत  क्या  है  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  पूर्णतः  मन्त्री  जी  के  क्षेत्राधिकार  में  है
 या  नहीं  |  यदि  मन्त्री  महोदय  के  पास  आंकड़े  हैं  तो  वे  हमें  उसकी  जानकारी  दे  सकते

 भरी  शिवराज  बो०  पाटिल  :
 अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  इस  वर्ष  केवल  ठेका

 लिया  लेकिन  इससे  पहले  हमने  अल्जी  मालदीव  तथा  अन्य  स्थानों  पर  ठके  लिए  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संछ्या  231,  श्री  के०  एन०  प्रधान  अनुपस्थित  ।

 श्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  सं०  232,  डा०  ए०  के  ०  अनुपस्थित  ।

 प्रो०  भधु  बषण्छलते  :  आप  अपने  विवेक  से  क्यों  नहीं  प्रश्नों  की  अनुमति  देते  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहता  तो  हूं  परन्तु  आपने  मेरे  हाथ  बांध  दिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  खुद  ही  कुछ  पूछना  चाहूंगा  ।

 प्रश्न  संख्या  :  233,  श्री  एस०  बी०  सिदनाल--अनुपस्थित  ।

 भी  जो०  एस०  चासबराज्  :  हेट  ट्रिक  ।
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 प्रश्न  सं०  234,  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर  मूति--अनुपस्थित  ।  श्री  वी०  श्रीनिवास

 अनुपस्थित  ।

 प्रश्न सें०  235,  श्री  वी०  कृष्णराव--अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  सं०  236,  श्री  बनवारी  पुरोहित--अनुपस्थित  ।

 हथाई  अड्डों  पर  विमानों  के  लिए  साथ-लिवेंहन  उपकरण

 *236.  थ्री  बाई०  एस०  महाजन  :

 भरी  अनवारोी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  अनेक  हवाई  अड्डों  पर  ऐसे  पर्याप्त  विमान  मार्ग-निर्देशन  सम्बन्धी  उपकरण

 नहीं  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संयठन  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  हैं  ;

 क्या  विमान  चालकों  द्वारा  पर्याप्त  बिमान  मार्ग-निर्देशन  उपकरण  लगाए  जाने  की
 आर  मांग  किए  जाने  के  बावजूद  सरकार  द्वारा  कोई  कायंवाही  नहीं  की  थई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 हवाई  अट्टों  पर  पर्याप्त  विमान  मार्ग-निर्देशन  उपकरण  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रालय  के  राज्य  समत्री  शिवराज  बी०  पा  :

 और  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  है  ।

 पुराने  तकनीक  वाले  उपस्क रों  को  बदलकर  अथवा  नए  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करके
 विभिन्न  चरणों  विमान  क्षेत्रों  पर  संचार  ओर  दिकचालन  सुविधाओं  का  आघुनिकीकरण  किया  जाता

 है  ।

 महोदम  पीठासीन

 भो  थाई०  एस०  भहाजन  :  बिना  पर्याप्त  सम्पर्क  एवं  विमान  मार्ग  निर्देशन  सम्बन्धी  उपकरभीं
 के  अभाव  में  पायलटों  द्वारा  उड़ान  भरना  मुमकिन  नहीं  मन्त्री  महोदय  का  उत्तर  सस्तोषअजनक  नहीं

 है  ।  हवाई  अड्डों  पर  अतिरिक्त  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  कितना  समय  लगने  को  सम्भावता  है  ?

 श्री  शिवराज  वी०  पाठिल  :  हवाई  अड्डों  पर  हमने  उपकरण  तो  लगाए  हुए  उनकी  हालत
 चाहे  बहुत  अच्छो  न  हो  परन्तु  निश्चित  ही  यह  सन््तोषजनक  एवं  कार्य  करने  की  स्थिति  में  परन्तु  हमें
 इन  उपकरणों  में  सुधार  लाना  होगा  ।  विमान  संचालन  तथा  संचार  सुविधा  प्रोद्योगिकी  का  विकास  किया
 जा  रहा  है  तथा  नए  उपकरण  गरीद  कर  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  हमने  योजता  बनाई  है  और

 हम  उसी  के  अनुसार  काम  कर  रहे  इसके  लिए  काफी  धन  की  आवश्यकता  है  ।  यह  एक  नया  संगठन
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 है  इसके  लिए  पैसे  तथा  उपकरण  का  प्रबन्ध  करना  होगा  तथा  इसे  विभिस्न  स्थानों  पर  स्थापित  करना
 होगा  ।  जैसा  कि  मैंने  हम  योजना  के  अनुसार  काम  कर  रहे  यदि  ब्यौरे  की  आवश्यकता  हुई  तो
 मैं  लिखित  में  दे सकता  काफी  सारे  हैं  ।

 क्री  थाई०  एस०  मेरा  प्रश्न  था  कि  यह  सब  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  सरकार  को

 कितना  समय  कया  धन  सम्बन्धी  समस्या  भी  है  ?

 श्री  शिवशाज  थो०  पाटिल  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  जिस  प्रौद्योगिकी  का  विकास  हो
 रहा  है  हमें  उसे  साथ-साथ  अपनाना  चाहिए  ।  टदि  हम  नये  वायुयान  प्राप्त  करते  हैं  तथा  नए
 संचालन  एवं  संचारण  उपकरणों  का  विकास  किया  जाता  है  तो  निश्चित  तोर  पर  हम  अपने  उपकरणों  में

 सुधार  करना  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसे  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  अनुरूप
 रखना  होगा  ।  निश्चय  ही  वित्त  सम्बन्धो  कठिनाईयां  हैं  परन्तु  इसके  लिए  हमें  घन  मुहैम्या  कराना  होगा  ।

 बम  विस्फोट

 *237.  भरी  मोहन  माई  पटेल  :  क्या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  वर्ष  जनव  री-अक्तूबर  की  अवधि  के  दोरान  बम  बिस्फोट  की  राज्य-वार  तथा

 संघ  राज्य-क्षेत्र-वआर  कितनी  घटनायें  हुई  ;

 इन  घटनाओं  गऐें  कितने  लोग  मारे  गए  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  लोग  गिरफ्तार  किए  गए  ;  ओर

 इन  घंटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सुरक्षा  सुदृढ़  करने  द्वेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही

 गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  सग्मो  सन््तोष  सोहन  :  से  एक  विवरण
 पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 केन्द्र  सरकार  के  पास  उपसब्ध  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 से

 राज्य|संघ  शासित

 |

 बिस्फोरों  की  मारे  गए  व्यक्तियों  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों
 सं०  क्षेत्र  का  नाम  संख्या  की  संदुया  की  संख्या

 2  मु  3  4  5

 1.  गुजरात  $  4  $

 2.  हरियाणा  2  19  तीन  अभियुक्त मारे  जा  चुके हैं
 ओर  अन्य  दो  संघ  शासित  क्षेत्र
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 की

 .  जम्मू  ओर  कश्मीर

 )

 .  आन्ध्र  प्रदेश

 .  उड़ीसा

 .  तमिलनाडु

 .  त्रिपुरा

 .  उत्तर  प्रदेश

 «  पश्चिम  बंगाल

 .  दादर  और  नगर  हवेली ]

 आन

 न

 तन

 आना

 66  71  उपलब्ध  नहीं

 ५  उपलब्ध  नहीं

 नही

 ’
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 1  2  4  5

 2  5.  अरुशाचल  प्रदेश  है|

 26.  नागालेंड  |

 27.  राजस्थान  ।

 28.  सिक्किम  |

 29.  अण्डमान  और  निकोबार

 30.  दमण  और  दीव  हे
 ह

 31.  लक्षद्वीप  |  +

 32.  पांडिचेरी  धर

 ढनलसट  किस  स  न्5उ5क् उक्ेस  गा

 राज्य  सरकारों|संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  आसूचना  एकत्र  संदिग्ध

 व्यक्तियों  की  खोज  चलती-फिरती  संदिग्ध  व्यक्तियों  के  आने  जाने  के
 वित  स्थानों  की  निगरानी  तथा  संवेदनशील  स्थानों  ओर  सामरिक  महत्व  के  स्थानों  पर  सशक्त  दुकड़ियां
 तैनात  जैसे  विभिन्न  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 ]

 श्री  मोहन  माई  पटेल  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बम  विस्फोट  के  पिछले  10
 मास  के  आंकड़े  दिए  हैं  ।  पंजाब  में  सबसे  ज्यादा  बम-विस्फोट  हुए  बहां  66  इंसीडेंट्स  हुए  लेकिन
 जहां  आतंकवाद  को  प्रवृत्ति  नहीं  चलती  वहां  अभी  भी  बम-बविस्फोट  ह्वो  रहा  जैसे  युजर।त  में  10
 या  11  मार्च  में  5  बड़े  विस्फोट  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  3  साल  में  पूरे  देश  में
 विस्फोट  के  कितने  इंसीडेंड्स  हुए  हैं  ओर  उनमें  क्या  कमी  हो  रही  है  या  बढ़ोत्तरो  हो  रही  है  ?  क्या  ये

 आंकड़े  मन्त्रीजी  के  पास  हैं  ?

 ]

 झो  सम्तोष  मोहन  वेब  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  आंकड़े  तो  मेरे  पास  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  एक  जिशेष
 वर्ष  से  सम्बन्धित  है  और  उस  वर्ष  के  आंकड़े  मेरे  पास  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैंतो  मैं  इसे
 सभा.पटल  पर  रख  सकता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  हां  ।

 ]

 श्री  मोहन  माई  पटैल
 :  इसमें  बताया  गया  है  कि  गुजरात  में  पिछले  3  साल  में  70  से  भी  ज्यादा

 बम-विस्फोट  के  इंसीडेंट्स  हुए  हैं  ओर  यह  प्रवृत्ति  दिन-प्रति-दिन  बढ़ती  जा  रही  मैं  यह  जानना
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 विदेशी  सत्ता  का  हाथ  आपकी  तलाल  में  आया  है  क्योंकि
 बड़े  शक्तिशाली  बमों  का  विस्फोट  होता  है  और  उसमें  कई  लोग  मारे  जाते  क्या  इसकी  कोई  डिटेल
 मालूम  को  गई  है  कि  उसमें  किसी  फोरन  कम्ट्री  का  हाथ  है  या  सहीं  ?

 ]

 भी  समन््तोष  मोहन  देव  :  विगत  में  हमने  इस  सदन  में  जानकारी  दो  पंजाब  तथा  जम्मू  एवं
 कश्मीर  में  हो  रही  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  कुछ  आंकड़े  हैं  जिससे  हमारे  पड़ौसी  देश
 पाकिस्तान  की  मिलीभगत  का  पता  चलता  और  उसमें  प्रशिक्षण  देना  भी  शाकिल

 श्रिपुरा  में  बम  विस्फोट  की  हमारे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  गुजरात  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं

 कह  सकता  हूं  कि  विदेशी  ताकतों  का  हाथ  होने  की  कोई  निश्चत  जामकारी  नहीं  है  ।

 क्री  दिग्विजय  महोदय  आपके  माध्यम  से  मैं  मन्त्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  कितने
 बम  विस्फोट  के  मामले  हुए  जिनमें  गिरफ्तारी  की  गई  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  में  से  अभी  तक
 कितनों  को  दोषध्षिद्ध  पाया  गया  ?  यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  इस  तरह  के  मामलों  को  निपटाने  के  लिए
 बिशेष  अदालतों  का  गठन  करेगी  ?

 झी  सम्तोष  मोहन  देव  :  इन  सभी  मामलों  से  राज्य  सरकारें  निपटती  मैंने  गिरफ्तार  किए
 गए  व्यक्तियों  एवं  ऐसी  घटनाओं  की  संख्या  दी  है  ।  दोषसिद्धी  के  बारे  में  तो  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं
 क्योंकि  इन  मामलों  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  अपने-अपने  राज्यों  में  कार्य  कर  रही

 बायुदूृत  के  टिकटों  पर  एयरलाइंस  की  शेवताओं  का  उल्लेख

 $240.  भ्रो  मानिक  रेह्ो  :

 ओर  प्रकाश  चना  :

 क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटल  भन््त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बायुदुत  का  विमान  किराया  इंडियन  एयरलाइंस  की  तुलना  में  अधिक  है  ;

 क्या  इंडियन  एयस्लाइंस  की  तरह  वायुदृत  के  टिकटों  पर  यात्रा  के  दौरान  दुघंटना  अथवा

 मृत्यु  की  स्थिति  में  यात्रियों  को  विमान  कम्पनी  की  देयताओं  का  उल्लेख  नहीं  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  भोर

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सागर  विभानन  और  पयंटन  सम्त्रालथ  के  राज्य  संत्री  शिवराज  बी०  :  जिन

 सैक्टरों  पर  वायुदृत  और  इंडियन  एयरलाइस  दोनों  द्वारा  परिचालन  किया  जाता  है  वहां  वायुदृत  के

 विमान  किराए  इंडियन  एयरखाइन्स  के  विमान  किराए  के  समान

 से  वायुद्बृत  अपने  टिकटों  पर  अपेक्षित  उपबंध  जोड़ने  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई

 कर  रहा

 ओऔ  मानिक  रेड्डी  :  इन  दोनों  एयरलाईनों  की  उड़ान  न  भरे  जाने  वाले  स्थानों  के  हवाई  किरायों

 को  दरों  में  कितना  अन्तर  है  ?

 19
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 ली  ++  ५

 थी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  मैं  ब्यौरा  लिखित  में  दे  सकता  यह  मेरे  पास  उपलब्ध  हैं  ।

 लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा

 #24 ].  डा०  गौरी  शंकर  :

 भी  भरसह  सूर्यबंशी  :

 क्या  योजना  मसन्त्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  देश  में  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  एक  पुथक  आयोग  सहित
 एक  व्यापक  नीति  का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  योजना  आयोग के  प्रस्तावों  को  लागू  करने  के  लिए  इस  बीच

 कोई  निर्णय  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा  क्या  ५

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  सग्त्री  सथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सन््जालय  में  राज्य  भस्त्री
 बीरेन  तह  :  और  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  प्रस्ताव  तैयार  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  सरकार  भविष्य  में  ऐसे  किसी  प्रस्तात्रों  को  बनाने  क ेलिए  पहल
 करेगी  ?

 क्री  धोरेम  सिह  ऐंगतोी  :  जी  हां  ।

 डा०  गौरी  शंकर  क्या  सरकार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  की  संभावना
 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  लघु  स्तर  को  मुख्य  स्थान  देना  चाहती  है  ?

 क्री  बोरेग  सिह  इस  मसले  पर  योजना  आयोग  द्वारा  एक  पत्र  तैयार  किया
 गया  था  तथा  हमने  सभी  राज्य  मुझेय  मन्त्रियों  एवं  मुखय  सचिवों  को  लिख  दिया  है  तथा  हम
 उनके  उत्तर  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  मुख्य  उद्देश्य  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  मसले  पर

 एक  नीति  बनाना  इसीलिए  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  को  लिख  बिया  है  ।.  उनका  उत्तर  प्राप्त  करने
 के  बाद  हम  इस  मसले  पर  नीति  तैयार  करेंगे  ।

 श्री  भव्श्वर  तांती  :  पिछले  सन्र  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  हमारे  देश  में
 ओद्योगिक  ब्रुनियाद  का  विस्तार  हुआ  लेकिन  यह  आश्चयं  की  बात  है  कि  हाल  ही  में  असम  में  युवा
 उद्यमियों  को  दी  जा  रही  राज  सहायता  को  सितम्बर  से  बन्द  कर  दिया  गया  तथा  लगभग  200  उद्योगों
 के  बन्द  होने  की  नोबत  आ  गई  निश्चय  ही  भन््त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  कि  यह  विषय  विचाराथ

 परन्तु  मैं  मन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  क्या  करने  जा  रहे  हैं  क्योंकि  200  उद्योग  बन्द  होने
 के  कगार  पर  हैं  तथा  इस  उद्योग  में  कार्यरत  हजारों  लोगों  के  बेरोजगार  हो  जाने  की  सम्भावना  अतः
 मैं  सम्बन्धित  मन्त्री  महोदय  से  विशिष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  के  वे  क्या  कायंवाही  करना  चाहते हैं  तथा
 क्या  उनका  मन्त्रालय  असम  में  लघु  स्तर  के  उद्योगों  को  राज  सहायता

 20  ध
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 श्री  ओरेन  सिह  ऐंगली  :  जहां  तक  लघ्  स्तर  के  उद्योगों  को  राज-सहायता  दिए  जाने  का

 सम्बन्ध  एक  समिति  इस  पर  विचार  कर  रही  इसका  प्रतिवेदन  आ  जाने  के  बाद  हम  इस  निष्कर्ष
 पर  पहुंचेगे  कि  इस  तरह  के  उद्योगों  के  बन्द  हो  जाने  के  लिए  आखिरकार  कौन  सी  जिम्मेदार

 हैं  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाने  चाहिएं  ।  अतः  समिति  से  प्रतिवेदन
 प्राप्त  हो  जाने  के बाद  सरकार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  मसले  पर  एक  नीति  बनाने  के  लिए
 कदम

 भो  आशुतोष  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  देश  में  काफी  संख्या  में

 सधु  स्तर  के  उद्योग  एक  विशेष  कारण  से  रुग्ण  और  वह  है  बैंकों  द्वारा  ऋण  पर  अधिक  ब्याज  दर  ।
 क्या  सरकार  इन  लघु  स्तर  के  रुग्ण  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  बैंकों  द्वारा  दिए  जा  रहे  ऋणों
 पर  ब्याज  की  दर  को  कम  करने  के  लिए  बैंकों  को  कहेगी  ?

 श्री  बीरेन  लिह  ऐंगती  :  सरकार  इस  बात  की  जांच  करेगी  ।

 श्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  क्या  योजना  आयोग  की  देश  में  सूखा  पव॑तीय  क्षेत्रों  तथा
 देश  के  ऐसे  क्षेत्र  जहां  अर्थ  व्यवस्था  ठीक  नहीं  वहां  लघु  स्तर  के  ठद्योगों  के  विकास  एवं  इनको  -

 स्थापित  करने  का  स्थान  आदि  के  बारे  में  कोई  निश्चित  योजना  या  नीति  है  ?

 श्री  बोरेन  सिह  ऐंगती  :  विकास  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  आनकारी  उद्योग  मन्त्रालय  के  पास
 जिन  क्षेत्रों  में  लघु  स्तर  के  उद्योग  स्थापित  करने  होते  हैं  उनके  बारे  में  यह  नीति  बनाता  तथा

 कतिपय  मानदण्ड  निर्धारित  करते  हैं  ।

 भी  अनिल  बसु  :  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कितते  लघु  स्तर  के  रुग्ण  उद्योगों  के  विकास  करने  सम्बन्धी
 कार्य  को  हाथ  में  लिया  गया  तथा  इस  तरह  के  लघु  स्तर  के  उद्योगों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए

 सधु  स्तर  उद्योग  विकास  कोष  तथा  राष्ट्रीय  इक्विटी  कोष  को  अभी  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 थी  बोरेग  सिंह  ऐंगती  :  मेरे  पास  ब्यौरा  नहीं  है  ।

 धो  अनिल  बसु  :  आप  हमें  ब्यौरा  दीजिए  ।  *

 श्री  बोरेन  सिंह  ऐंगती  :  मेरे  पास  यहां  विस्तुत  जानकारी  नहीं  मैं  इसकी  जांच  करूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनसे  यह  जानकारी  आपको  देने  के  लिए  कहूंगा  ।

 सस्ते  होटलों  का  निर्माण

 +243.  श्रीविजय  एन०  पाटिल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मस्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  घरेलू  पर्यटकों  की  आवश्यकताओं को  पूरा  करने  के  लिए  सस्ते  होटलों  का

 निर्माण  करने  की  सम्भावनाओं का  अध्ययन
 कर  रही

 यदि  तो  इन  सस्ते  होटलों  में  क्या  सुविधाएं  प्रदान  की  जायेंगी  ;
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 इन  होटलों  के  निर्माण  हेतु  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  .

 क्या  सरकार  ने  सिताराਂ  होटलों  के  मालिकों  को  सस्ते  होटलों  का  निर्माण  करने
 के  लिए  कहा  और

 यदि  तो  इस  प्र  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  तबा  ऐसे  होटलों  के  निर्माण  के  लिए
 उन्होंने  क्या  का्यंबाही  की  है  ?

 लागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  पस्तो  शिवराज  बी०

 से  (8).  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  स्वदेशी  पर्यटकों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  पर्यटन  विभाग  राज्य

 कारों  के  सहयोग  से  यात्री  निवासों  का  निर्माण  कर  रहा  इन  इकाइयों  में  60  बेड  बाला  आवास

 होता  है  जिसमें  और  छोटे  सम्मेलन  तथा  संस्कृतिक  कार्यक्रमों  का आयोजन  करने  के  लिए

 सुविधाएं  शामिल  हैं  ।

 इसके  विभाग  ने  देश  के  अलग-अलग  स्थानों  के  सम्बन्ध  में  245  होटल  परियोजनाएं

 इन  स्थानों  के  पर्यटकों  के  लिए  इनकी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुमोदित  की  इनमें  से

 79  होटल  परियोजनाएं  |  और  2  स्टार  श्रेणी  के  लिए  योजनाबद्ध  जिनके  पूरा  हो  जाने  पर  स्वदेशी

 पर्यटकों  की  जरूरतें  पूरी  हो  सकेगी  ।

 प्राइवेट  सेक्टर  को  होटल  उद्योग  में  पूंजी  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  सरकार  ने

 होटल  उद्योग  को  अनेक  प्रोत्साहन/रियायतें  पहले  ही  उपलब्ध  कराई  3  ।  पर्यटन  उच्चोग  के  लिए  हाल  ही
 में  घोषित  किए  गए  प्रमुख  प्रोत्साहन  आयकर  अधिनियम  की  धारा  80  एच०  एच०  सी०  और  80  सी  ०
 सी०  के  लाभ  इसके  )  से  3  स्टार  होटलों  के  सम्बन्ध  जिनका  प्रयोग  प्रमुख  तोर  पर
 मध्यम  और  बजट  पर्यटकों  द्वारा  किया  जाता  ब्याज  इमदाद  की  दर  ]  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  3  प्रतिशत

 कर  दी  गई  है  भोर  विदेशी  मुद्रा  आय  से  जुड़ी  ब्याज  में  छूट  सम्बन्धी  वित्तीय  संस्थानों  की  स्कीम  होटलों
 को  भी  उपलब्ध  करा  दी  गई  है  ।

 ओर  ).  मध्यम  भोर  निम्न  लागत  वाले  होटलों  का  निर्माण  करने  की  जरूरत  पर
 सरकार  सभी  होटल  बड़े  स्टारਂ  प्रोप्राइटरों  पर  निरन्तर  बल  देती  रही
 कुछ  होटल  मश्यूृंखलाओं  से  देश  में  मध्यम  लागत  बाले  होटलों  के  निर्माण  हारा  बिस्तार  करने  के  लिए
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 री  विजय  एन०  पाठिल  :  मन्त्री  महोदय  ने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  विभाग  ने  पर्यटकों  की

 उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  स्थानों  पर  245  होटल  परियोजनाओं  के  लिए  स्वोक्षति  दी
 इनमें  से  79  होटल  परियोजनाएं  |  भौर  2  सितारा  होटलों  की  श्रेणियों  के  लिए  हैं  जिनके  पूरा  हो

 जाने  पर  वे  घरेलू  पयंटकों  की  आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  कर  सकते  शेष  परियोजनाओं  के  बारे  में

 उनका  क्या  कहना  है  ?  उनके  निर्माण  की  क्या  स्थिति  है  ?  क्या  उनके  सम्बन्ध  में  अभी  योजना  ही  बनाई
 जा  रही  इसके  इन  यूनिटों  में  60  बिस्तरों  वाले  आवास  आदि  की  व्यवस्था  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  पर  सड़कों  के  किनारे  होटलों  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव  उसका  क्या  हो  रहा  है  ?
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 थी  शिवराज  थी०  पाठिल  :  इन  होटलों  का  निर्माण  गेर-स  रकारी  क्षेत्र  में  अलग-अलग  व्यक्तियों

 है  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ;  इनका  निर्माण  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  जाता  ;
 इन  होटलों  का  निर्माण  विभिन्न  स्थानों  पर  किया  जा  रहा  और  इन  होटलों  के  निर्माण  की  स्थिति
 इन  होटलों  का  निर्माण  करने  वाले  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  से  सूचना  एकत्र  करने  के  बाद  ही  मालुम  हो
 सकेगी  ।

 थी  विजय  एन०  पाटिल  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  होटसों  का  निर्माण  हो  चुका  है  ?  उनमें

 उपलब्ध  कराए  गएं  आवास  का  लाभ  उठाने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  क्या  हैं  ।  मैं  गत  एक  वर्ष  के  आंकड़

 जानना  चाहता  हूं  ।  गत  वर्षों  क ेदोरान  इसमें  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ?

 भी  शिवराज  थो०  पाटिल  :  घरेलू  पयंटक  बहुत  बड़ी  संडया  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर
 जा  रहे  लमभग  6  करोड़  घरेलू  पयंटक  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाते  वे  तीर्थस्थानों  पर  जाते

 हैं  ओर  वे  विभिन्न  स्थानों  पर  जाते  इनमें  से  कितने  यात्रिक  होटलों  अथवा  यात्रिक  निबासों  में
 रते  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  सकती  है  और  दी  जा  सकती

 भी  बिजय  एन०  पाठिल  :  मैं  गत  तीन  वर्षों  में  हुई  बृद्धि  की  प्रतिशतता  जानना  चाहता  हूं  ।
 क््र

 श्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  यह  सूचना  एकत्र  की  जा  सकती  है  और  दी  जा  सकती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राम  पूजन  पटेल  ।  अनुपस्थित  ।

 श्रीमती  जयस्ती  पटनायक--अनुपल्यित  ।

 यह  प्रश्न  सूची  समाप्त  हो  गई  मैं  एक  बार  इस  सूची  को  पुनः  पढ़ता  हूं  ।

 श्री  चिन्तामणि  जेना---अनु  पस्थित  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  के०  एत  ०  प्रधान--अनुपस्थित  ।

 प्रो०  पी०  जे०  अनुषस्थित  ।

 हरी  उत्तम  राठौड़  :  यह  प्रश्न  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पिछली  भी  श्री  पी०  एम०

 सईद  ने  यह  तारांकित  प्रश्न  पूछा  था  लेकित  इस  प्रश्त  की  बारी  नहीं  आई  थी
 ।

 मेरे  में  मापको

 इस  पर  आदे  घण्टे  की  चर्चा  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय
 :  आप  किस  प्रश्म  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ?

 श्री  उसम  राठौड़  :  मैं  साम्प्रदायिक  संगठनों  के  बारे  साम्प्रदायिक  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  प्रश्न  संडघा  231  के  बारे  में  कह  रहा  इसके  लिए  आध  घण्टे  की  चर्चा

 की  अनुमति  दी  जाए  ।  इस  सत्र  में  दो  बार  यह  प्रश्न  पूछा  जा  चुका  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्ययक्ञ  इसका  उत्तर

 नहीं  दिया  जा  सका  ।
 tes

 भी  सेयद  शाहबुद्दोन  :  आधे  घण्टे  को  भर्दा  की  अनुमति  दी

 शो  वो  शोभनाव्रीश्वर  कृपया  टैक्नोलोजी  गरे  में  भी  आध्ये  घण्टे  की  चर्चा

 की  अनुमति  दो

 है  23
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  सदस्य  इसके  लिए  विशेष  रूप  से  जोर  दे  रहे  तो  मैं  मग्त्री  महोदय
 से  इस  प्रश्न  संद्या  23]  का  उत्तर  देने  के  लिए

 साम्प्रदायिक  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध

 *231.  थी  के०  एन०

 थ्रो०  पी०  गे०  कुरियम  ;

 के
 क्या  गृह  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विच्चार  साम्प्रदायिक  संगठनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  रूप-रेखा  क्या  है  और  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  उठाए  जाने  वाले
 कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 गह  सम्त्रालय  में  राज्य  सनत्री  सम्तोष  मोहन  :  ओर  सदन  के  पटल  पर  एक
 विवरण  रखा  जाता  है|

 जिवरण

 सरकार  के  समक्ष  हस  समय  देश  में  साम्प्रदायिक  संगठनों  पर  भ्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  साम्प्रदायिक  संगठनों  के  सम्बन्ध  में  कोई  परिभाषा  अभी  तक  नहीं  बनायी  गई

 राजनीति  से  धर्म  को  पृथक  करने  के  सिलतिले  सरकार  विभिन्न  दृष्टिकोणों  से  इस

 मामले  पर  गहराई  से  बिचार  कर  रही  इस  स्थिति  में  इसके  ब्यौरे  देना  अथवा  विधेयक  को  संसद  में

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिया  बताना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 ओर  उत्तम  राठोड़  :  चूंकि  आपने  इस  प्रश्न  के  लिए  अनुमति  दे  दी  मैं  सरकार  से  एक  प्रश्न

 पूछमा  चाहता  चालीस  वर्षों  स ेहम  किसी  एक  अथवा  दूसरी  पार्टी  पर-यह  कहकर  दोष  लगाते  रहे  हैं
 कि  यह  पार्टी  एक  साम्प्रदाथिक  पार्टी  हम  पार्टी  की  परिभाषा  अथवा  उसका  अर्थ
 जानना  चाहते  वे  पार्टियां  जिन्हें  साम्प्रदायिक  नहीं  कहा  अपने  सदस्यों  को  अपने  व्यक्तितगत

 कानूनों  को  बनाए  रखने  तथा  अपने  सम्प्रदाय  का  प्रचार  करने  की  अनुमति  देती  मैं  यह  जानना

 भाहता  हूं  कि जब  सरकार  साम्प्रदायिक  पार्टियों  की परिभाषा  पर  विचार  तो  क्या  वे  इस  पहलू
 पर  भी  विचार  करेंगी  ?

 श्री  सन््तोष  मोहन  देव  :  साम्प्रदायिक  संगठनों  का  पता  लगाना  अथवा  उनके  नाम  देने  का  काम aga
 अहुत  ही  कठिन  इसके  अलावा  इससे  एसोसिएशन  बनाने  के  मूलभूत  अधिकार  का  भी  उल्लंघन

 होगा  ।  हमारे  संविधान  में  घामिक  गतिविधियों  को  स्वतन्त्रता  भी  सुनिश्चित  की  गई  फिर  भी  यदि

 किसी  बात  से  देश  की  कानून  प्रभुसत्ता  और  अखण्डता  भंग  होती  है  तो  उसके  लिए
 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  ओऔर  की  व्यवस्था  वतं  मान  कानून  पर्याप्त  हाल
 ही  में  संसद  द्वारा  धामिक  संस्थान  की  विधेयक  पारित  किया  गया  था  जिसके

 24
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 अनुसार  धाभिक  स्थानों  का  साम्प्रदायिक  और  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  दुरुपयोग  किए  जाने  पर  हम
 वाही  कर  सकते  इसके  सरकार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  तथा  राजनीतिक  दलों  से  भी
 च्वीत  कर  रही  है  और  सरकार  ने  विगत  में  कुछ  कदम  भी  उठाए  वे  कदम  हम  भविष्य  में  भी  उठाने
 को  तंयार  यहां  तक  कि  चुनाव  सुधारों  में  भी  राजनीतिक  दलों  पर  प्रतिबन्ध  छोटे  मन्दिरों
 अथवा  गिरजाघरों  में  बंठक्क  न  करने  के  बारे  कुछ  खण्डों  की  व्यवस्था  की  गई  हम  इसको  देख  रहे  हैं
 और  हम  साम्प्रदायिक  संगठनों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  कर  रहे  उनका  पता  लगाना  बहुत  ही
 कठिन  है  क्योंकि  हम  ऐसा  कुछ  नहीं  कर  सकते  जिसमें  संविधान  का  उल्लंघन  होता  है  |

 को  राम  मगीमा  सिश्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  साम्प्रदायिक  पार्टियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  सम्बन्ध  में  हम  बहुत  दिनों  से  सुन  रहे
 क्या  मम्त्री  जी  को  आज  तक  यह  नहीं  मालूम  है  कि  क्रौन  सी  साम्प्रदायिक  पार्टियां  ऐसी  भी  पार्टियां

 हैं  कि  मंदिरों  स ेआदेश  जाता  है  तो  मुख्य  मन्त्री  जूते  साफ  करने  के  लिए  जाते  ऐसी  भी  पार्टियां  हैं
 कि  मस्जिदों  से  ऐलान  जाता  है  तो  छाभिक  उन्माद  पैदा  किया  जाता  है  ।  ऐसी  भी  पार्टियां  हैं  जो जाति
 के  नाम  पर  नारा  लगाती  हैं  जंसे  डी  एस  4  |  ये  तमाम  ऐसी  धामिक  पाटटियां  हैं  जिनको  सारा  संसार
 जानता  कया  मन्त्री  जी  नहों  जानते  हैं  ?  मैं  मन््त्री  से जानना  चाहूंगा  कि  ऐसी  जो  धाभिक  पार्टियां  हैं
 जैसे  मुस्लिम  अकाली  डी०  एस०  एस०  एस०  एस०  और  भारतीय  जनता  क्या  इन  पर

 भ्रतिबन्ध  लगाएंगे
 )**  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।
 हु

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  की  सहायया  से  पर्यटन  का  विकास

 ]

 $227.  भी  चिन्तामणि  जेमा  :  क्या  नागर  बिमानन  ओर  पयंटसल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  देश  में  पर्यटन  तथा  इससे  सम्बन्धित

 विधियों  के  विकास  के  लिए  एक  नई  सहायक  कम्पनी  बनाने  का  निर्णय  किया

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 TENG  ५५)
 देने  क ेलिए  नई  परियोजनाएं  स्थापित  करने  अथवा  कुछ  परियोजनाओं  के  विकास  द्वेतु  बित्त  प्रदान

 करने  के  लिए  भारतीय  औद्यगिक  वित्त  निगम  को  कोई  प्रस्ताव  भेजे  और

 क्या  भारत  पयंटन  विकास  निमम  ने  देश  में  पयंटन  से  सम्बद्ध  गतिविधियों  को  बढ़ावा
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 शा  ख़त  —  ना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  अब

 तक  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  कया  है  ?

 सागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मस्जालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बी०  :

 और  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी०  देश  में  पयंटन  सम्बन्धी

 कलापों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के लिए  एक  सहायक  कम्पनी  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 आयुर्वेदिक  औषधियों  के  बआरे  में  आंकड़े  एकत्र  करता  तथा  उनका  सानकोकरण

 $232.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वैज्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  का  किन-किन  औषधियों  के
 बारे  में  आंकड़े  एकत्र  करने  एवं  इंनके  निर्माण  का  मानकीकरण  करने  का  विचार  है  ;  और

 उन  स्वदेशी  जड़ो-बूटियों  स ेनिम्ित  ओषधियों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  आरे  में  वैज्ञानिक
 तथा  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्  के  आंकड़े  एकत्र  कर  लिए  हैं  तथा  इनके  निर्माण  का  मानकीकरण
 कर  दिया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  सस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रालिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  भनन््त्रो  के०  आर०  :  उन

 आयुर्वेदिक  औषधियों  के  जिनके  आंकंड़े  सी०  एस०  आई०  आर०  ने  तैयार  करने  का  विचार
 किया  इस  प्रकार  हैं--स्पिलेस्थस  एकोरस  एस्बेलिया  एकोनिटम

 इकक्नोकारपस  पिक्रोराइजा  टाइलोफोरा  च्यवनप्राश  ब्राह्मी
 सभी  विभिन्न  आट्टिमिस्िया  स्पीशीज  ।

 कुछ  यौगिकों  से  सम्बन्धित  अंकड़ों  का जनन  और  उत्पादन  का  मानकीकरण  पूरा  किया
 जा  चुका  द्राक्षासव  व  सलाई  गुग्गुल  और  पिपली

 और  अड्सा  के  लिए  भी  सूत्र  बना  लिए  गए  आंकड़ा  भी  तैयार  किया
 जा  चुका  है  ओर  92  एकल  ओौषधियों  के  लिए  वानस्पतिक  मानकीकरण  भी  किए  गए  इनमें

 प्लाक्षा  सपन  इत्यादि  उल्लेखनीय  सी०  एस०  आई०  आर०  ने  ईसवगोल  बीज
 को  भूसी  से  एक  गर्भाशय  ग्रीवामुख  विस्फारक  का  सफलतापूर्वक  विकास  और  मानकीकरण
 किया  इसका  उपयोग  डाक्टरी  गर्भपात  कराने  से  पहले  गर्भाशय  ग्रीवा  विंस्फ़ारण  के  लिए  और

 *
 शुग्गुल  के  राल  से  लिपिड  घटाने  वाने  कारकों  के  निर्माण  में  होता  है  ।

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग

 +2  33.  श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :

 श्री जी०  एस०  बासवराजू  :

 क्या  प्रधान  सन््त्रो  यह  बताने की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच्च  है  कि  भारत  द्वारा  हलेक्ट्रानिकी  क्षेत्र  में  बहुत  पहले  प्रवेश  कर  लिए  जाने  के

 बावजूद  इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  ने  उल्लेखनीय  प्रगति  नहीं  की  है  ;

 यदि  तो  इसमें  असफल  रहने  के  क्या  कारण  और

 इस  सन्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  भस््त्री  तथा  सहासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मम्त्री  के०  आर०  :

 इलेक्ट्रानिकी  उद्योग  का  कार्य-निष्पादन  सन््तोषजनक  रहा

 ओर  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अन्तरिक्ष  में  प्रदूषण

 ०234.  श्री  एम०  वी०  चम्प्रशेखर  मूर्ति  :

 शी  थी०  ओऔनिवास  *

 क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  17  1988  के  एक्सप्रेसਂ  में  इन
 स्पेस  हैम्पर्ज  बीजनਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  अस्तर्राष्ट्रीय  खगोल  विज्ञान  संघ  एस्ट्रोनामिकल  के  अनुसार
 खग्रोल  वज्ञानिकों  को  गत  कुछ  वर्षों  से  इस  प्रकार  के  प्रदूषण  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  क्या  अग्रेतर  करने  का
 विचार

 विजशान  ओर  प्रोश्चोगिकी  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्त्री  के०  आर०  :

 हां  ।

 यह  रिपोर्ट  मिली  है  कि  कभी-कभी  विकिरणी  अन्तरिक्ष  मलबे  और  कुछ
 मामलों  में  बाहरी  प्रकाश  से  भी  खगोल-वैज्ञानिकों  के  भू-आधघारित  तथा  अन्तरिक्ष-आधारित
 बेक्षणों  में  रकावट  आती  है  |  यह  परिणाम  अन्तर्राष्ट्रीय  खगोलिकी  फंडरेशन  के  अक्तूबर  8-1  5,  1988
 के  दोरान  बंगलौर  में  हुए  सम्मेलन  में  भी  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 रेडियो  खगोलिकी  के  उद्देश्य  से  विशिष्ट  आवृत्ति-बंण्ड  आरक्षित  यह  भी  सुनिश्चित
 किया  गया  है  कि  किसी  अन्य  उद्देश्य  के  लिए  इन  भ्रावृत्तियों  का  प्रयोग  न  किया  जाय  ।

 सरकारो  कार्यालयों  में  सप्ताह  में  छः  दिन  कार्य  करना

 +235.  भरी  थी०  कृष्णराथ  :  कया  प्रभाम  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्या  सप्ताह  में  छः  दिन  काये  करने  की  पुरानी  पद्धति
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 पुनः  आरम्भ  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्र  तथा  गृह  मरत्ञालय  में  राज्य

 सन््त्रो  पो०  :  से  सिविल  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  पांच  दिन  के  सप्ताह  की

 पद्धति  संयुक्त  परामशंदाता  तंत्र  योजना  के  कर्मचारी  पक्ष  के  प्रतिनिधियों  के  परामर्श  से  1985  में

 लागू  को  गई  थो  ।  इस  पद्धति  का  सामान्यतः  अच्छा  स्वागत  हुआ  है  और  छः  दिन  के  सप्ताह  की  पद्धति

 को  पुनः  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  ग

 पर्यटन  और  सागर  बिमानन  क्षेत्र  में  भारत  और  सोवियत  संध  के  बीच  सहयोग

 #2  ३28.  भरी  शास्ति  लाल  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  सोवियत  संघ  पयंटन  और  नागर  विमानन  क्षेत्र  में  परस्पर  सहयोग  के

 लिए  सहमत  हो  गए  हैं  ;

 (a)  यदि  तो  सोवियत  संघ  के  साथ  हुए  समझौते  का  ब्योरा  क्या  और

 इस  समझोते  के  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 सागर  विभानन  और  पर्यटन  मम्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  शिवराज  बो०  :

 पयंटन  समझौते  की  मुख्य-मुख्य  बातें  हैं“-सरकार  तथा  वाणिज्यिक  फर्भों  दोनों  द्वारा
 प्रचार  उपायों  के  माध्यम  से  परस्पर  पर्यटकों  की  संुया  में  बृद्धि  हेतु  पद्धति  को  सरल  वीजा

 शीघ्रतापूवंक  जारी  यात्रा  करने  के लिए  आवश्यक  की  व्यवस्था  करना  ओर  कामिकों

 प्रशिक्षण  प्रदान  करने  सहित  पयंटन के  क्षेत्र  में  तकनीकी  सहयोग  करना  ।

 सरकारी  क्षेत्र  की  होटल  कम्पनियों  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  ने  पर्यटन  के  क्षेत्र  में

 सहयोग  करने  के  लिए  समझौोत्रे  किए  अभी  तक  भारत  सरकार  ने  सोवियत  संघ  में  संयुक्त  उद्यम

 रेस्तराओं  की  स्थापना  करने  के  लिए  दो  प्रस्तावों  पर  अनुमोदन  प्रदान  किया  मास्को  में  दिल्ली

 संयुक्त  उद्यम  रेस्तरां  जुनाई  1987  से  कायंरत  है  और  सावंजनिक  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  इस  उद्यम  में

 भारतीय  भागीदार  दूसरा  संयुक्त  उद्यम  एक  गेर-सरकारी  होटल  द्वारा  ओडेसा  में  स्थापित
 किया  जा  रहा  दो  अन्य  भारतीय  कम्पनियां  समरकंद  और  बुखारा  में  कीਂ  आधार

 पर  तीन  होटलों  का  निर्माण  कर  रही  हैं  ।

 नागर  विमानन  मन्त्रालय  ने  अभी  तक  हवाई  जहाजों  तथा  हवाई  अड्डा  उपकरण  को  पट्टे  पर
 लेने  अथवा  खरीदते  के  सम्बन्ध  में  तीर्व  प्रोतोकाल  पर  हस्ताक्षर  किए  एयर  इण्डिया  ने  आई
 एम  और  भाई  हवाई  जहाज  पट्टे  पर  लिए  इण्डियन  एयरलाइंस  ने  आई
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 तरकारकाकाम  पाक  नया  नरक  ०  ००

 खरीदने  में  रुचि  रखता  राष्ट्रीय  हवाई  अह्डा  प्राधिकरण  नॉन  डायरेक्शनल  बओेकान
 वेरी  हाई  फ्रीक्नेंसी  रिसिव्स  और  वेरी  हाई  फ्रोक्वेंसी  डायरेक्शन  फाइंडर

 और  एयर  रूट  सर्वेलिएंस  रडासे  खरीदने  में  रुचि
 रखता  है  ।

 —_——

 समझौतों  में  निर्धारित  उपबन्धों  को  पहले  से  ही  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 सभो  रक्षा  कार्यालयों  के  लिए  एक  हो  टेलीफोन  एक्सचेंज  क्षी  व्यवस्था

 ०239.  क्रो  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  रक्षा  सन््श्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2।  1988  के  टाइम्सਂ  में
 टेलीफोनों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  के  निर्देश  के  बारे  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 आकर्थित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  टेलीफोन  कॉलों  पर  होने  थाले  ब्यय  में  वांछित  मितव्ययिता  लाने  के  लिए
 दिल्ली  में  सभी  रक्षा  कार्यालयों  के लिए  एक  ही  टेलीफोन  एक्ससेंज  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  सगत्री  कृष्ण  चश्र  ये  अनुदेश  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा
 1988  में  जारी  किए  गए  थे  ।  >

 दिल्ली  में  सभी  रक्षा  कार्यालयों  को  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़ना  तकनोकी

 रूप  से  और  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहायं  नहीं  फिर  टेलीफोन  कालों  के  सम्बन्ध  में  मितव्ययिता

 बरतने  के  जहां  भी  सम्भव  एबं  स्थापित  किए

 गए  है  ।

 बेस्टलंण्ड  हैलिकाप्टरों  के रखरखाब  पर  पवन  हंस  लिमिटेड  को  हामसि

 *242.  भ्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  कया  नागर  विमानन  ओर  परंटन  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 पवन  हंस  लिमिटेड  को  दिनांक  30  1988  तक  परिचालन  पूंजी
 निवेश  तथा  अन्य  सभी  आवर्ती  आकस्मिक  और  अनुषंगिक  मदों  पर  हुई  हानि  सहित  कुल  कितनो  हानि

 हुई

 वेस्टलैंड  हैलीकाप्टरों  की खरीद  की  मंजूरी  से  इन  हैलीकाप्टरों  के

 मूल्यांकनਂ  के  दौरान  इसकी  आर्थिक  सक्षमता  के  परिणामों  के  सन्दर्भ  में  यह  हानि  कितनी  अधिक

 नागर  विभागन  ओऔऊक  पर्यटन  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  बो०  :  ओर
 यद्यपि  पवन  हंस  लिमिटेड  को  निवल  नकद  प्राप्ति  हुई  लेकिन  उसे  30-9-88  तक  17.68

 करोड़  रुपए  की  अनुमानित  संचयी  खाता  हानि  हुई  है  ।  इस  अवधि  के  वेस्टलैंड  ओर  डॉफित

 हेलीकाप्टरों के  प्रचालन  के  कारण  परियोजना  के  अनुमोदन  के  समय  लगाए  गए  अनुमान  से

 अधिक  हुई
 है
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 पते  +  दया  एप्प  जजबबननननपभणश/।फजय-य्  प;ाी।दयर

 बच्चों  के  प्रति  अपराध

 244. 4.  भो  रास  पूजन  पटेल  :  कया  गृह  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  जनवरी  से  1988  के  दोरान  तथा  वर्ष  1987  की  इस  अवधि  के

 दौरान  बच्चों  के  प्रति  अपराध  एवं  उनकी  हस्याओं  से  सम्बंधित  मांमलों  की  संख्या  कितनी

 गत  तीन  महीनों  के  दोरान  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  तथा  इनमें  से  कितने  मामलों
 में  अपराध  के  बारे  में  सूचना  उच्च  पुलिस  अधिकारियों'तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधिकरियों  को
 डाक से  प्राप्त  हुई  ;

 इस  प्रकार  के  मामलों  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ;

 क्या  डाक  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  पर  पुलिस  द्वारा  कार्यवाही  नहीं  को  जाती  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (2)  क्या  भविष्य  में  इस  स्रोत  से  प्राप्त  सूचना  पर  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  सन््ज्ी  बूटा  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 जी  श्रीमान  ।

 (&)  उपर्युक्त  को  ध्य।न  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 विवरण

 बच्चों  के  प्रति  अपराध  गिरफ्तार किए  गए  व्यक्ति

 सूचित  किए  गए  मामले  हृत्याके  हत्यासे

 हत्या  के  हत्या  मामले  भिन्न  अन्य

 ;  भिन्न  अन्य  मामले
 मामले

 1988  से  22  501  23  316
 1988  तक

 1987  से  15  533  17...  298
 1987  तक

 1988  से  10  14712  .  83
 1988  तक*

 *उच्च  पुलिस  अधिकारियों  तथा  केन्द्रीय  आंच  अ्यूरो  को  डाक  द्वारा  कोई  सूचर्नाँ  प्राप्त  नहीं

 हुई  ।
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 खा  I  ्णाा६ल्रभाणणार  «मनी
 पर्वटन  को  एक  प्रमुख  उद्ोग  सातना

 +245,  भीमती  जयम्ती  कया  नागर  विभाग  और  प्यंटल  अन्त्री  यह  बताने  की
 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पर्यटन  को  देश  में  एक  प्रमुख  उद्योग  बनाने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बर्धी  योजना  ओर  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  भौर

 विदेशों  स ेओर  अधिक  पर्यटकों  को  अकषित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए

 नागर  बिमामन  और  पर्यटन  भ्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  शिवराज  वो०  :
 जी

 और  पर्यटन  को  एक  प्रमुख  उद्योग  बनाने  की  दृष्टि  केन्द्र  सरकार  और  अनेक
 राज्य  सरकारें  पर्यटन  ध्षम्बन्धी  परियोजनाओं  को  प्रोत्साहन/रियायतें  दे  रहीं  जिन  राज्यों  ने  पर्यटन
 को  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  है  वे  सामान्यतः  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  ग्यायतें  दे  रहीं  हैं  :--

 (i)  व्यवहायंता/परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  इमदाद  ।

 (ii)  स्थनीय  जनशक्ति  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  ।

 (iti)  पावर  के  लिए  इमदाद  और  जनरेटिंग  सेंट्स  पर  इमदाद  ।

 (iv)  भूमि  का  रियायती  दरों  पर  आबंटन  ।

 (५)  रियायती  दरों  पर  बिजली  और  पानी  की  आपूर्ति  ।

 आदि  में

 राज्य  सरकारें  निर्माण  सामग्री  की  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नियमित  आपूर्ति
 सुनिश्चित  करने  में  सहायता  भी  करती  हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  निम्नलिखित  रियायतों  फे  लिए  मंजूरी  प्रदान  की  है  :---

 (i)  धारा  80-  के  अधीन  नए  होटलों  को  कर  से  जो  बजट  31-3-1988  तक  उपलब्ध
 थी  उसकी  अवधि  बढ़ा  कर  31-3-1990  तक  कर  दी  गई  है  ।

 (ii)  होटलों  को  एम०  आर०  पी०  एक्ट  से  छूट  दी  गई

 (iti)  अनेक  म॒दों  पर  सीमा  शुल्क  परियोजना  आयातों  पर  यथा  लागू  सीमा  तक  घटा  दिया

 गया  है  बशतें  आयात  किए  जाने  वाले  सामान  की  जरूरत  होटल  की  प्रारम्भिक

 स्थापना  अथवा  होटल  का  बाद  में  विस्तार  करने  के  लिए  हो  ।

 (४४)  1985  के  बजट  में  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के  लिए  मंजूर किए  गए  कतिपय

 प्रोत्साहनों/रियायतों  से  होटल  ओोर  ट्रेवल  एजेंसियां  भी  लाभान्वित  होंगी  क्योंकि
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 इनमें  से  अधिकांश  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  के  रूप  में  निगमित  हैं  ।

 (५)  होटल  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  हक्बिटी  पूंजी  में  भारतीय  रिजबं॑  बेंक  द्वारा
 निर्धारित  शर्तों  के  अधीन  पूंजी-निवेश  के  पात्र

 (५)  पवंतारोहण  ओर  जल  क़ीड़ाओं  के  लिए  उपकरणों  तथा  सहायक  उपकरणों
 के  आयात  पर  रियायती  शुल्क  ।

 घारा  60  एध०  एच०  सी०  का  जो  अभी  तक  व्यापारिक  माल  के  मिर्यात

 तक  सीमित  था  उसे  अब  होटलों  तथा  यात्रा  प्रचालकों  को  इस  संशोधन  के  साथ
 उपलब्ध  कराया  गया  है  कि  आदि  की  विदेशी  मुद्रा  आय  के  50  प्रतिशत
 पर  सीधे  छूट  को  अनुमति  होगी  जबकि  शेष  50  प्रतिशत  के  सम्बन्ध  में  कर  से  छुट
 का  लाभ  आय  की  उस  सीमा  तक  उपलब्ध  होगा  जिसे  पयंटन  उद्योग  में  पुनः  निवेश
 के  लिए  सुरक्षित  रख  लिया  जाता

 नई  इक्विटी  पूंजी  में  निवेश  के  सम्बन्ध  में  छुट  का  जो  लाभ  कतिपय  उत्पादन  उद्योग
 को  उपलब्ध  उसे  होटल  उद्योग  तथा  पर्यटन  से  सम्बन्धित  अन्य  विनिदिष्ट
 कार्यकलापों  के  लिए  भी  उपलब्ध  कराया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  पर्यंटन  विभाग  ने  देश  की  ओर  और  अधिक  पयंटकों  को  आकिषत  करने  के  लिए
 अनेक  स्कीमें  तैयार  की  इनमें  पयंटत  आधार-संरचना  को  सुदृढ़  प्रचार  सामग्री  का  निर्माण
 ओर  इलेक्ट्रानिक  तथा  प्रिट  मोडिया  अभियान  शामिल  हैं  ।

 इलेक्ट्रोनिको  के  क्षेत्र  में  सारत-अमरोका  सहयोग

 2208.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्या  प्रधाम  मनतन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कम्प्यूटर  और  सोफ्टवेयर  के  क्षेत्र  में

 अमरीका  द्वारा  किए  गए  सहयोग  का  झ्योरा  क्या  है  ;

 कम्प्यूटर  ओर  सोफ्टवेयर  के  क्षेत्र  मे ंभारत-अमरीका  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ;  और

 ऐसे  निर्यात  एक््कों  को  दिए  गए  अथवा  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 विज्ञाम  ओर  प्रोद्योगिकी  सम्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्री  सपा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  कई  भारतीय

 पार्टियों  ने  कम्प्यूटर  तथा  साफ्टवेयर  के  क्षेत्र  में  विभिन्न  वस्तुओं  जेसे  कि  इलेक्ट्रोनिक
 आबधित  विद्युत  आपूर्ति  फ्लापी  वीडियो  चुम्बकीय

 इलेक्ट्रोनिक  मुद्रित  परिपथ  रंगीन  टी०  वी०  के  लिए  ग्लास  विद्युत
 क्वार्टज  एनालोग  मिनी  वेयक्तिक  कम्प्यूटर  मेन  फ्रेम

 कम्प्यूटर  प्रण  बहु-प्रयोगकर्ता  लाइन  कम्प्यूटर  चिप  डिजाइन  के
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 साफ्टवेयर  आदि  में  अमरीकी  फर्मों  के  साथ  विदेशी  सहयोग  किया  है  ।

 कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  के  क्षेत्र  में  भारत  और  अमेरिका  के  बीच  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए
 निम्नलिश्िित  उपाए  किए  गए  :--

 हा

 1.  सरकार  ने  साफ़्टवेयर  के  निर्यात  के  लिए  साफ्टवेयर  प्रोद्योगिकी  पा्कों  की  स्थापना  करने
 का  निर्णय  किया  है  जिन्हें  उपग्रह  के  माध्यम  से  जोड़ा  पहले  चरण  में  तोन  प्रौद्योगिकी  पा्कों
 की  स्थापना  की  जाएगी  जिनमें  से  एक-एक  पाक  पुणे  तथा  बंगलोर  में  स्थित  ऐसे
 केन्द्र  शत-प्रतिशत  निर्यात  के  लिए  सांफ्टवेयर  विकास  इकाइयों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करेंगे  ।

 2.  पुणे  और  बोस्ट्रन  के  बीच  भारत-अमरीकी  साफ्टवेयर  व्यापार  नेटवर्क  के  सम्बन्ध  में
 भआायोजता  सम्बन्धी  महत्त्यपूर्ण  अध्ययन  के  लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  और  मेसेक्युसट्स  कामनवेल्थ  के
 अन्तर्राष्टीय  व्यापार  तथा  पूंजी  निवेश  के  कार्यालय  आई०  टी०  के  बीच  एक
 पत्र  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ।  इस  अध्ययन  के  जरिए  अमरीकी  बाजार  में  साफ़्टवेयर  का  निर्यात  करने
 के  सम्बन्ध  में  कायं  योजना  तंयार  की  जाएगी  ।

 3.  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  साफ्टवेयर  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  का  व्यापक  अभियान  शुरू  किया

 है  इस  का्य  क्रम  के  अन्तगंत  1987  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  6  शहरों  में  साफ्टवेयर

 नार|सम्मेलन  आयोजित  किए  गए  ।  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  लास  बेगास  में  आयोजित  कामडेक््स  फाल

 88  नामक  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कम्प्यूटर  प्रदर्शनी  में  भी  भाग  साफ्टवेयर
 सम्मेलनों  की  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  तथा  सेन  फांसिस्को  स्थित  भारत  का

 महा  कसुलावास  सॉफ्टवेयर  इण्डिया  1988  का  आयोजन  कर  रहे  हैं  जिनमें  स ेएक-एक
 सम्मेलन  1988  के  दोरान  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  पश्चिमी  तट  तथा  पूर्वी  तट  में  भायोजित
 किया  जाएगा  ।

 इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेकनोलीजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  टी०  एण्ड  ने

 अमरीका  बाजार  में  गोदामों  की  सुविधा  ओऔर-दर-सूची  के  आधार  पर  बिक्री  उपलब्ध  करने  के  लिए

 (  इलेक्ट्रॉनिक्स  बिक्री-सहायता  नामक  एक  नई  परियोजना  शुरू  की

 इसके  भारतीय  हलेक्ट्रॉनिकी  उद्योग  को  इलेक्ट्रॉनिकी  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  अनेक  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  जिनमें  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने  वाली  शत  प्रतिशत

 निर्यातोन्मुख  इकाइयों  को  5  वर्ष  के  लिए  करों  से  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  की

 इकाइयों  को  नगद  प्रतिपूर्ति  सहायता  तथा  अ्रायात  पुनः  पूर्ति  लाक्स  की  दरों  में  वृद्धि  करना  शामिल  है

 निर्यात  तथा|अथवा  स्वदेशी  बाजार  के  लिए  साफ्टवेयर  विकास  सम्बन्धी  कार्यंकलापों  में  विदेशी

 सहयोग  तथा  अथवा  विदेशी  पूंजी-निवेश  की  अनुमति  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  प्रावधनों
 के  अनुसार  दी  जाएगी  ।

 पूर्यो  क्षेत्र  को धनराशि  का  आवंटन

 2209.  भी  समनत  कुमार  कया  योजना  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  को धनराशि  के  कम  आवटन  से  इस  क्षेत्र  में  असमानता  बड़ी  है  ;
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 (@)  पदि  तो  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  भरत्री  सथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  झस्त्री  साधर्वासह  :  से  पूर्वी
 क्षेत्र  क ेचार  राज्यों  पश्चिम  बंगाल  तथा  सिक्किम  के  लिए  सातवीं  थोजना  के  दौरान
 धोजना  परिश्ययों  में  वर्षानुवर्ष  पर्याप्त  बृद्धि  हो  रही  उनके  मामलों  में  प्रतिशत  बृद्धि  सभी-राज्य
 जौसत  की  तुलना  में  अनुकूल  इस  प्रकार  राज्यों  को  योजनाओं  के  अस्तर्मत  परिब्यप  कम  नहीं  समझे
 जा  सकते  हैं  ।

 प्रौधोगिकी  आंकड़ा  अंक

 2210.  भी  एचें०  बी०  पाठिल  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  रंगे  कि  :

 क्या  विश्व  यें  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  विकास  के  थारे  में  सरकारी  और  गैर-स  रकारी  दोनों
 क्षेत्रों  को सूचना  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  आंकड़ा  बैंक  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ;
 और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विशान  और  प्रोद्योगिको  मस्त्रालय  में  राम्य  मन््त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  के०  आर०  :  और

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  अधीन  एक  स्वायत्त  निकाय  के  रूप  में  एक  प्रौद्योगिकी  सूचना
 नुमान  और  मूल्यांकन  परिषद  की  स्थापना  की  गयी  प्रोधोगिकी  सूचना  पूर्वानुमान  भौर  मूल्यांकन
 परिषद  की  योजना  है  कि  देश  में  विभिन्न  अभिक  रणों  और  विभागों  में  उपलब्ध  प्रोद्योगिकी  से  सम्बन्धित
 विभिन्न  आंकडा  आधारों  और  आंकड़ा  बैंकों  के  सुदृढ़ीकरण  और  मानकीकरण  का  संवर्धन  किया

 परिषद्  ऐसे  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  नए  आंकड़ा  भाघारों  की  स्थापना  का  भी  संवर्धन  करेगी  ,
 जिनमें  कोई  आंकड़ा  आधार  मौजूद  नहीं  है  ।

 इन  आंकड़ा  आधारों  को  राष्ट्रीय  स्तर  पर  पहुंच  होगी  और  ये  सावंजनिक  ओर  निजी  क्षेत्र  के

 अनुसन्धान  और  विकास  सरकारी  कार्यालयों  आदि  को  सूचना  सेवाएं  प्रदान  करेंगे  ।

 समुचित  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्पर्कों  की  ध्यवस्था  किए  जाने  की  योजना  है  जिससे  विश्व  में  प्रोद्योगिकी  के

 सामयिक  स्तर  के  बारे  में  भारतीय  प्रयोक्ताओं  को  जानकारी  मिलेगी  ।

 पर्यटन  के  लिए  बाजार  विकास  कोष

 2211.  जगम्नाथ  पटनायक  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  पर्यंटन  सम्बन्धी  बुनियादी  ढांचा  स्थापित
 करने  हेतु  होटल  भौर  ट्रेवल  एजैन्सियों  को  सुविधा  प्रदान  क  ने  के  लिए  सिद्धान्त  हप  से  बाजार  विकास
 कोष  की  स्थापना  की  मंजूरी  दो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?
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 लाभर  विमानन  ओर  पर्यटन  मम्त्रालय  के  राज्य  सरत्री  छशिबराल  बी०  :  (१)
 भर  पर्यटन  विभाग  ने  विकास  कोषਂ  की  स्कीम  के  ही  पैटर्न  पर  पर्यटन
 के  विकास  के  लिए  सहायताਂ  डी०  आई०  देने  के  वास्ते  एक  स्कीम  शुरू  की  इस  स्कीम

 के  ऐसी  कतिपय  गतिविधियों  पर  किए  जाने  वाले  व्यय  के.एक  भाग  को  पूति  इस  विभाग  द्वारा
 की  जाएगी  जो  अनिवाये  रूप  से  संवर्धनात्मक  किस्म  की  हों  और  जिनके  परिणामस्वरूप  भारत  में  अधिक

 संख्या  में  विदेशी  पर्यटकों  के  आने  को  सम्भावना  द्वो  ।

 कलकता  ओर  बेल्रघाट  के  शीच  बायुद्ृत  सेवा

 2212.  भरी  पलास  क्या  नागर  विप्रानन  और  पर्यटन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 किः

 कया  सरकार  कलकत्ता  ओर  बेल्रधाट  के  बारास्ता  मालदा  बायुदूत  सेवा  आरंभ

 करने  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  यह  सेवा  कब  से  आरम्भ  की  जाएगी  ;  ओर

 क्या  सप्ताह  में  तीन-दिवसीय  सेवा  को  देनिक  सेवा  में  परिवर्तित  किया  जाएगा  ?

 भागर  विमानन  और  पसंटन  भसम्त्रालय  के  राज्य  मम्जो  शिवराज  बो०

 से  बायुदृत  में  इस  समय  विमान  क्षमता  की  काफी  कमी  अतिरिक्त  विमान  क्षमता  की  प्राप्ति

 और  उपयुक्त  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  के  उपलब्ध  होने  के  पश्चात्  इस  सेवा  को  चालू  किया
 जा  सकेगा  ।

 अति  विशिष्ट  व्यक्ितयों  की  सुरक्षा  कार्य  के लिए  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  कारों  को
 किराये  पर  लिया  जाना

 2213.  भरी  बिलास  मुत्तेमवार  :  क्या  गृह  सन्त्री  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  की  सुरक्षा  का  के

 लिए  कारों  को  किराए  पर  लेने  के  बारे  में  4  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संझया  9577  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अति  विशिष्ट  ध्यक्तियों  की  सुरक्षा  के  लिए  दिश्ली  पुलिस  के  सुरक्षा  विभाग  ने  वर्ष

 1988-89  9  के  दौरान  औसतन  कितनी  कारें  किराए  पर  लो  तथा  हस  पर  अब  तक  कुल  कितनों

 राशि  खर्च  की  गई  है  ;  ओर

 (a)  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  सुरक्षा  विभाग  के  लिए  अपनी  कारें  न  खरीदे  ज  के  क्या  कारण

 गृह  भम्द्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सन्तोध  मोहन  :  प्रतिदिन  औसतन  50  से  60

 कारें  किराए  पर  ली  जाती  1-4-1988  से  3  तक  28,95,023  रुपए  की  राशि

 खजं  की
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 न  न  सन  |  ल्ननओल  हपहल  न  ओ  नह  लवचनत-+  लत  ं  अतन+  ee  -  -

 अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  मार्ग  रक्षण  ड्यूटी  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  40  कारों  को

 किए  जाने  के  लिए  हाल  ही  में  मंजूरी  दी  गई

 बड़ो  परियोजनाओं  को  बाधिक  परियोजमा  प्रथम्ध  लेखा  परीक्षा

 ]

 2214.  डा०  बथी०  एल०  शेलेश  :  क्या  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  सभी  बड़ी  और  समस्याग्रस्त  परियोजनाओ्रों  का समय  से  पूरा  न

 होने  और  गति  में  रुकावट  का  पता  लगाने  हेतु  व्यावसायिक  विशेषज्ञों  द्वारा  वाधिक  परियोजमा  प्रबन्ध
 लेखा  परीक्षा  कराने  का  सुझाव  दिया  है  ;  5

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  का  इस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  संस्थागत  प्रबन्ध
 करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 योजना  सन््त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मम्त्री  माधवर्सिह  :  हां  ।

 और  सरकार  समस्याग्रस्त  परियोजनाओं  आदि  की  परियोजना  प्रबन्ध  लेखा  परीक्षा

 प्रणाली को  सॉस्थानिक  बनाकर  परियोजना  कार्यान्वयन  की  प्रणाली  को  सरल  और  कारगर  बनाने

 के  प्रस्ताव  की  विभिन्न  स्तरों  पर जांच  कर  रही  है  ।

 संघ  राज्य  क्षेत्र  संबर्ग  के  पुलिस  अधिकारियों  में  असस्तोष

 ह
 2215.  श्रीमती  मनोरमा  सिह  :  क्या  गृह  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  ।9  1988  के  हिन्दुस्तान  में  शासित

 के  डर  के  पुलिस  अधिकारियों  में  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 हे

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  ग्रेड  क ेपुलिस  अधिकारियों  को  कम  से  कम  तीन  वर्ष  के  लिए

 दूरदराज  के  क्षेत्रों  मे ंतैतात  करना  आवश्यक  और

 इन  पुलिस  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनकी  नियुक्ति  गत  दस  वर्षों से  दिल्ली  में

 है  और  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  गृह  ससत्रालय  सें  राज्य

 मन्त्री  पी०  जी  श्रीमात्  ।

 से  समाचार  में  व्यक्त  की  गई  आशंकाएं  सही  नहीं  है  ।  चूंकि  भारतीय  पुलिस  सेवा

 के  संघ  शासित  क्षेत्र  संवर्ग के
 बड़ी

 संख्या में  पद  दिल्ली  में  स्थित है  ओर  श्रेणी  क्षेत्रों  में  बहुत कम
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 पद  हैं  अतः  प्रत्येक  संवर्ग  अधिकारी  को  श्रेणी  क्षेत्र  में  तैनात  करना  आवश्यक  नहीं  इसके
 अलावा  कुछ  अधिकारी  स्वयं  दिल्ली  से  भिन्न  स्थानों  पर  सेवा  करना  बेहतर  समझते  श्रेणी
 क्षेत्रों  मे ंतेनात  अधिकारियों  जहां  तक  सम्भव  इस  प्रकार के  क्षेत्रों  में  2-3  वर्षों  की  सेवा  करने
 के  बाद  उनकी  इच्छा  के  स्थानों  पर  तेनात  किया  जाता  अधिकारियों  का  दिल्ली  के  बाहर
 स्थानान्तरण  करने  का  निर्णय  लेते  |दल्ली  में  उनके  ठहरने  को  अवधि  दिहली  से  बाहर  पूर्व
 तियां  किसी  विशेष  स्थान  पर  सेवा  करने  के  लिए  चिकित्सा  आधार  पर  अधिकारी  की
 और  तैनाती  करने  की  जहां  तक  सम्भव  सेवारत  दम्पत्तियों  को  एक  ही  स्थान  पर

 तैनात  करने  की  वांछनीयता  जैसे  कारणों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  संघ  शासित  क्षेत्र  संबर्ग  में  17

 अधिकारी  ऐसे  हैं  जो  10  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  लगातार  दिल्ली  में  कुछ  एक  अधिकारी  स्थायी

 रूप  से  केन्द्र  सरकार  को  सेवा  के  लिए  अनुमोदित  है  और  उनके  प्रत्यावतंन  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 कुछ  अन्य  अधिकारियों  ने  अपने  साथियों  के  मुकाबले  दिल्ली  से  बाहर  अधिक  समय  तक  सेवा  की

 एक  अधिकारी  जिसे  22-7-1987  को  दानी  पुलिस  सेवा  से  पदोन्नत  करके  सेवा  में  नियुक्त  किया  गया

 था  की  पत्नी  जो  दिल्ली  में  पंजाब  सरकार  की  अधिकारी  हैं  को  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि  पूरा  होने  तक
 दिल्ली  में  रखा  गया  4  तीन  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण  दिल्ली  प्रशासन  को  इस  सिफारिश  पर  कुछ
 समय  के  लिए  रोक  दिया  गया  है  कि  कुछ  समय  के  लिए  उन्हें  दिल्ली  पुलिस  में  रखना  जनहित  में

 श्यक  है  ।

 राडारोंਂ  का  विकास

 2216.  भरी  घंपाल  लिह  मलिक  :  कया  रक्षा  सग्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देशों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  द्वारा  ओ०  टी०  एच०-बो  ०  ओवर  द
 हा रोजन  बैक  स्केटर

 अथवा  स्काईवेव  राडारों  के  विकसित  किए  जाने  का  पता  लगा  है  ;  ओर

 क्या  भारत  इन  राडारों  का  डिजाइन  तैयार  करने  और  उन्हें  विकसित  करने  में  सक्षम

 रक्षा  मस्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  जिम्तामणि

 :  रूस  एवं  आस्ट्रेलिया  ।

 मूलभूत  क्षमता  विद्यमान  फिर  भी  विकास  कार्यक्रमों  का  निणंय

 स्रोतों  एवं  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।

 गोबा  आते-जाने  के  लिए  विमान  सेवा

 2217.  भी  शास्तारास  सायक  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  द्वारा  गोवा  आने-जाने  के  लिए  इण्डियन  एयर  इण्डिया  और  वायुदृत

 द्वारा  चलाई  गई  विमान  सेवाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 प्रत्येक  बिमान  सेवा  द्वारा  कितने  यात्रियों  को  लाया-लेजाया  जाता  है  ;
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 क्या  जनता  ने  उपर्युक्त  एयरलाइन्स  के  किसी  भी  रूट  पर  अतिरिक्त  बिमान  सेथा  प्रदान

 करने के  लिए  मांग  की  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 लागर  विभमानत  ओर  पर्यटन  मन्त्रालय  के  रास्य  प्रन््न्ो  शिवराज  थी०
 ब्यौरे  दशाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रत्येक  एयरलाइन  द्वारा  हाल  ही  में  गोवा  से  लाए-ले  जाए  गए  यात्रियों  की  संध्या  इस
 प्रकार  थी  :

 लाए-ले  जाए  गए  यात्रियों  की  संख्या

 इष्डियन  एयरलाइंस  1,66,849

 एअर  इण्डिया  16,788

 बायुदूत  3,600

 ]  1988  से  इण्डियन  एयरलाइंस  की  मौसमी  मांग  की  आवश्यकता  को  पूरा
 करने  के  लिए  अम्बई-गोआ  के  बीच  अतिरिक्त  एयरबस  सेवा  शुरू  करने  की  योजना  है  ।

 बुधाबी  और  गोवा  के  बीच  जंसा  कि  लोगों  ने  अनुरोध  किया  है  सीधी  सेवा  परिच्चालन  करने
 की  एयरइण्डिया  की  कोई  योजना  नहीं  है  क्योंकि  इन  दोनों  स्टेशनों  के  बीच  यातायात  की  क्षमता
 थ्र्पर्याप्त

 कुछ  सेवाओं  की  आवर्त्तियों  को  बढ़ाने  के  लिए  समय-समय  पर  वायुदृत  से  अनुरोध  प्राप्त  किए
 लेकिन  विमान  क्षमता  की  कमी  के  कारण  मांग  पूरा  करना  सम्भव  नहीं

 विवरण

 उड़ान  संख्या  और  क्षेत्र  बावृत्ति
 विमान

 नीता  लक  पा

 इब्डियन  एयर  लाइंस

 1.  आई  बम्बई/गोवा/बम्बई  देनिक

 2.  आई  बम्बई/गोवा/बम्बई  सप्ताह  में  तीत  बार

 3.  आई  दिल्ली/गोवा/कोबीन
 दैनिक

 4.  आई  जिवेन्द्रम/कोचीन/  देनिक

 गोवा/दिल्ली
 3  न  लन  जन  जनानाात  बक  5
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 उड़ान  संड्या  ओर
 क्षेत्र

 है

 विमान
 जय  ते  फकऊअॉसमॉफकइफपफपसस८55उ5उतण  कक्ल  ७  ओ  ७थइं

 5.  आई  बंगलौ  सप्ताह  में  चार  बार
 )  बंगलोर

 एयर  इण्डिया

 1.  ए  कुवंत/बम्बई/गोवा  सोमवार

 2.  ए  गोवा/बम्बई/कुबंत  सोमवार

 3.  ए  ग्रोवा/बम्बई/कुबेत  मंगलवार

 4.  ए  गोबा/बम्बई/कुवंत  बीरबार

 बायुद्रृत

 1.  ए
 हैदराबाद  सप्ताह  में  तीन  बार

 2.  पी  बम्वई/पूना/गोवा|  सप्ताह  में  तीन  बार

 पूना/|बम्बई

 3.  पी  एफ-6170/618ए  हैदराबाद|गोवा/पूना/  सप्ताह  में  एक  बार

 गोवा/हैद  राबाद
 जफप+  5  कम

 केरल  में  आदिवासियों  के  लिए  होस्टलों  हेतु  आवंटन

 2218.  श्री  मुल्लापललो  रामचश्तन  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  और  1988  के  दोरान  देश  राज्यवार  आदिवासियों  के  लिए  होस्टलों
 का  निर्माण  करने  हेतु  कितना  आवंटन  किया  गया  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिए  केरेल  राज्य  हेतु  कितना  आवंटन  किया  गया  है  ;  और

 क्या  सरकार  को  इन  धघनराशियों  के  उपयोग के  बारे  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  भौर  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कल्याण  सन्त्रालय  में  उपमन्त्री  सुमति  :  1986-87  तथा  1987-88
 के  दोरान  अनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  के  लिए  होस्टल  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत

 राज्य  सरकारों  को  जारी  किया  गया  अनुदान  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 वर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  केरल  राज्य  को  क्रमशः  3.59  लाख  रुपये
 तथा  8.16  लाख  रुपये  का  अनुदान  जारी  किया  गया  था  ।

 1981-82  से  आगे  केरल  सरकार  को  380  सीटो ंके  लिए  अनुदान  दिया  राज्य
 ऊे  बांगा 3  |

 है
 सरकार  ने  बताया  है  कि  210  सीटों  का  निर्माण  काये  समाप्त  हो  गया
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 विवरण

 28  ]  988

 बर्च  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  अनुसूचित  जनजातियों  को  लड़क्षियों  के

 लिए  होस्टल  योजना  के  अम्तर्गंत  जारी  किए  गए  अनुदान

 रुपये  लाखों  में

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1986-87.  1987-88

 या  पु  2  3

 आन्प्र  प्रदेश  30.00
 का

 48.06

 अरुणाचल  प्रदेश  10.00  15.55

 असम  8.50  ४.50

 बिहार  17.59  —

 गुजरात  4.00  --

 हिमाचल  प्रदेश  2.36

 कर्नाटक
 न  न

 केरल  3.59  8.16

 मध्य  प्रदेश  29.31  23.06

 महाराष्ट्र  2.00  --

 मणिषुर  --

 मेघालय  4.28  +-

 नामालेंड  2.00.
 ध््ा

 उड़ीसा  4.00  26.50

 राजस्थान  24.34  7.13

 सिक्किम  न्+  4.28

 तमिलनाडु  -+-  —

 त्रिपुरा  ज+  5.53

 उत्तर  प्रदेश  --  —
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 1  2  3

 पश्चिम  बंगाल  4.73  ना

 दावर  और  नगर  हवेन्नी  न  ते

 लक्षद्वीप  ना
 चा

 जोड़  146.70  146.77
 __  रा  विविशमनननननननिनलिकब

 भारत  इलेक्ट्रातिक्स  लिमिटेड  हारा  पंजाब  में  प्रस्तावित  इलेक्ट्रालिक  एकक

 2219.  भी  कमल  कया  रक्षा  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत

 इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पंजाबै  में  स्थापित  किए  गए  अथवा
 स्थांपित  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  इलेक्ट्रानिक  एककों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मन््त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  प्रति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  चिम्तामनि
 :  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना-अवधि  पंजाब  में

 इलैक्ट्रानिक  यूनिटें  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 एपरबवस  को  खरीद  के  लिए  अर्थोपाय  सुझाने  हेतु  परामशंदाताओं  को  नियुक्ति

 2220.  भी  मोहम्मद  महफूज  अलो  खां  :

 ]।  आर०  एम०  भोये  ९

 क्या  लागर  विमानस  तथा  पर्यटन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  व्ष  1990  तक  प्राप्त  किए  जाने  वाले  19  विमानों  की

 खरीद  के  वित्त  पोषण  हेतु  अर्थोपाय  सुझाने  के  लिए  विदेशी  परामशंदाता  नियुबंत  करने  का  निर्णय  किया

 जबकि  इस  कार्य  के  लिए  देश  में  पर्याप्त  विशेषज्ञ  मौजूद  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 विदेशी  परामशंदाताओं  को  परामर्श  शुल्क  देने  के  रूप  में  अनुमानतः  कितना  व्यय  होने  की

 सम्भावना  है  ?  वि

 नागर  बिमानन  ओर  परयंटन  सस्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  शिवराज  बो०  से

 बिमान  प्राप्त  करने  लिए  विदेशी  मुद्रा  लागत  को  वित्त  व्यवस्था  का  निर्णय  वित्त  मन्त्रालय  से

 परामशं  करके  डण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  किया  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  बाजार  म  ऋण  भौर

 पट्टे  पर  वित्त  की  व्यवस्था  के  लिए  विविध  विकल्प  उपलब्ध  इस  प्रश्न  पर  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 है  कि  क्या  किसी  विदेशी  परामशंदाता  फर्म  की  सेवाओं  की  भावश्यकता  होगी  या  नहीं  ।
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 2221.  भी  एम०  रघुमा  रेड्डी  :

 श्री  प्रकाश  चस्त्र  :

 भी  सी०  माधव  रेड्डो  :

 क्या  प्रधान  सस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  18  1988  के  में  प्रकाशित  उस  समाचार

 की  तरफ  भाक्ित  किया  गया  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  नाभिकीय  ओषधियों  के  मामले

 छीन  और  सोवियत  जिन्होंने  इस  विशेषज्ञता  में  बहुत  तेजी  स ेऔर  व्यापक  स्तर  पर  विकास  कर

 लिया  को  तुलना  में  बहुत  पीछे  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बर्नध  में  तथ्य  क्या  है  ;

 क्या  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्राखय  में  राज्य  ममत्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  स्त्री  के  ०  आर०  :  हां  ।

 भारत  में  लगभग  330  चिकित्सा  संस्थान  और  अस्पताल  न्यूक्लियर  ओषधियों  सम्बन्धी

 अनुप्रयोगों  के  जिनमें  विकिरण  प्रतिरक्षा  क्षमता  को  मापना  भी  शामिल  रेडियोआइसोटोप
 काम  में  लाते  तथापि  इनमें  से  अधिकांश  चिकित्सा  संस्थान  ओर  अस्पताल  बड़  शहरों  में  हैं  तथा

 न्यूक्लियर  प्रक्रियाओं  का  और  बड़े  पैमाने  पर  उपयोग  (विशेषत:ः  देश  के  ऐसे  क्षेत्रों  में जहां  ऐसा  उपयोग
 अब  तक  नहीं  किया  गया  अस्पतालों/चिकित्सा  संस्थानों  के  सामने  न्यूक्लियर  चिकित्सा  उपकरण
 प्राप्त  करने  में  आने  वाली  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारंण  सम्भव  नहीं  हो  पाया  है  ।

 और  न्यूक्लियर  |चकित्सा  सुविधाओं  के  विस्तार  के  प्रस्ताव  हैं  ।  तथापि  इस  बारे
 में  निर्णय  लेने  से  पहले  कि  विस्तार  किस  सीमा  तक  किया  जाए  देश  की  आबादी  की  स्वास्थ्य  सम्बन्धी
 आवश्यकताओं  का  कुल  मिल/कर  भाकलन  करना  आवश्यक  होगा  ।

 राजस्थान  के  सोमावतों  क्षेत्रों  मे ंसड़कों  की  सरम्मत

 2222.  भी  बढ्ि  चना  क्या  रक्षा  सरतो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  में  सीमा  सड़क  संगठन ने  सड़कों  के  निर्माण के  क्षेत्र  में  क्या  प्रगति की

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  में  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  बहुत  कम  प्रावधान  रखा
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 था  जिसके  परिणामस्वरूप  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  दो महीनों  से  भी अधिक  समय  के  लिए  मुख्य
 मार्गों पर  यातायात  स्थगित  रहा  तथा  कुछ  मार्गों  पर  अभी  भी  स्थगित  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1988-89  में  राजस्थान  के  सीमाबर्ती  क्षेत्रों  मे ंसड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  कितना
 प्रावधान  रखा  गया  है  ?

 रक्षा  भन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पावन  और  पृति  विभाभ  में  शाज्य  मम्त्री  लिताथणि
 :  वर्ष  87-88  के  दौरान  सीमा  सड़क  संगठन  ने  684  किलोमीटर  सड़क  का  निर्माण|

 सुधार  किया  और  858  किलोमीटर  सड़क  पर  सतह  चढ़ाई  है  ।  *

 नहीं  ।

 (1)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 467.30  लाख  रुपए  ।

 केरल  की  के  ह्ट्रान  कम्पनी  का  सरकार  हारा  अधिग्रहण

 ]

 2223.  भी  मुल्लापल्ली  शामचग्प्रन  :  क्या  प्रधान  भगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  केल्ट्रान  की  किसी  इकाई  का  अधिग्रहण  करने  का  विचार  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया

 विज्ञान  ओऔर  प्रौद्योगिको  भग्जालय  में  राज्य  भम्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिको  ओर  अल्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन््त्री  के०  आर०  :  और
 भारत  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ने  केल्ट्रान  पावर  डिवाइसेज  लिमिटेड  तथा  केल्ट्रान  रेक्टिफायसे
 लिमिटेड  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  इन्हें  आपने  अधिकार  में  लेने  का  कोई  भी  निर्णय  नहीं
 किया  गया

 उच्च  शिक्षा  के  लिए  विवेशों  में  जाने  बाले  स्नातकोत्तर  विज्ञान  छात्र

 2224.  भी  ई०  अयस्यपू  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986,

 1987  और  1988  में  कितने  विज्ञान  स्नातकोत्तर  छात्रों  ने  विदेशों  में  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के

 लिए  भारत  छोड़ा  और  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  भी  वीसा  प्राप्त  करके  विदेशों  में  बस  गए  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  सम्ब्रालय  में  राज्य  मगत्री  सभा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्री  के०  आर०  :  उच्च

 प्रशिक्षण  भादि  के  लिए  विदेशों  को  जाने  वाले  स्नातकोत्तर  विद्यार्थियों  की  सूची  रख  पाना  सम्भव  नहीं

 हो  सका
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 5“  +-_+-करऋ  स  कसकसकसकसज  कफ  न  जअअलअअ  अब  अ  ब  क  अ  5  नशा

 मआठवों  पंचवर्थोय  योजना  के  सम्बन्ध  में  इलाक
 थ  अधिकारियों  से  सुझाव

 2225.  डा०  चसादोेखर  क्या  योजना  मसत्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  ब्लाक  व  जिला  स्तरों  के  अधिकारियों  से  प्राप्त  सुझावों  के
 आधार  पर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  तेयार  करने  का  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  सूचना  भेजी  है  ;  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  सरज्ी  साधव  सिह  से
 राज्यों  से  यह  अनु रोध  किया  गया  है  कि  वे  जिला  स्तरीय  पोजनाओं  को  तेयार  करें  ओर  राज्य  योजना
 तैयार  करते  समय  इन  योजनाओं  को  ध्यान  में  रखें  ।  ऐसी  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  इस  प्रक्रिया  में  जिला
 स्तर  और  इससे  नीचे  के  स्तरों  के  परामर्श  को  शामिल  किया  जाएगा  ।  जिला  स्तरीय  योजनाएं  तंयार
 करने  के  लिए  मूल  अनुदेश  और  मार्गंदर्शो  जिला  झभायोजन  से  सम्बन्धित  कायंदल  की  रिपोर्ट  में
 दिए  गए  हैं  आयोग  द्वारा  1982  में  इसमें  जिला  क्षेत्र  की  स्कीमों  की  दृष्टांत  सूची
 आयोजन  के  लिए  डाटा/सूचना  की  आयोजन  क्रियाविधि  जिसमें  जिला  प्रोफाइल  तैयार
 करने  की  आयोजना  को  एकीकृत  करने  में  जिला  और  निम्न  स्तरों  पर  आवश्यकताएं  और
 परियोजना  की  तैयारी  के  लिए  माग्गंदर्शी  मुद्दे  इत्यादि  जैसी  मर्दे  शामिल  हैं  ।

 आशुलिपिकों  के  अनुवर्तो  बर्षों  में  अन्तरित  रिक्त  पद

 2226.  ओ  मेथा  सिह  गिल  :  क्या  रक्षा  ससत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रढ  में  सीधी  भर्ती  और  ग्रेड  में  सीमित  विभागीय  प्रतियोगी  परीक्षा
 के  कोटे  के  रिक्त  पदों  को  अगले  वर्षों  के  लिए  अन्तरित  कर  दिया  गया  है/गया  था  जबकि  सगत  नियमों
 में  ऐसा कोई  प्रावधान  नहीं  है  ;

 हु

 यदि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  रिक्त  पदों  और  अगले  वर्षों  में  अन्तरित  पदों
 की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  वर्ष  1986  में  इन  ग्रेंडों  में  रिक्त  पदों  को  आगे  ले  जाने  की  प्रथा  को  बंद  करने  का
 निर्णय  लिया  गया  था  ;

 यदि  तो  निर्णय  किस  तिथि  से  लिया  गया  था  और  उसे  लागू  करने  के  लिए  क्या

 अनुवर्तो  कायंवाही  की  गई  है  ;  और

 (8)  इस  निर्णय  के  कारण  प्रत्येक  ग्रेड  में  विभागीय  पदोम्नति  पाने  थाले  कर्मचारियों  को
 संड्या  कितनी  है  और  प्रभावित  कमंवारियों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?
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 आज  ८5  अकक  --

 रक्षा  भमम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पृति  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  जितामणि

 :  सशस्त्र  सेना  आशुलिपिक  सेवा  के  ग्रेड  की  सीधी  भर्ती  एवं  ग्रेड
 की  पदोन्नति  हेतु  सीमित  विभागीक्न  प्रतियोगी  परीक्षा  के  लिए  कोटे  में  न  भरे  गए  पदों  इस  प्रकार

 के  कोटे  से  सम्बन्धित  ऐसे  न  भरे  गए  पदों  के  ब्यपगत  होने  के  लिए  नियमों  में  कोई  प्रावधान  न  होने
 अगले  वर्षों  के  लिए  आगे  ले  जाया  जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  ब्यौरे  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  46)

 और  (a),  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  और  अन्तर  सेवा  संगठनों  की  कार्यालय  परिषद
 परामशंदात्री  की  24-12-86  2-86  को  आयोजित  बेठक  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  निर्णय  लिया

 गया  था  कि  भर्ती  नियमों  में  यह  प्रावधान  किया  जाएगा  कि  ऐसी  यदि  दो  वर्ष  तक  नहीं  भरी
 जाती  हैं  वे  आगे  नहीं  ले  जाई  बल्कि  पदोन्नति  द्वारा  भरी  केन्द्रीय  सचिवालय

 आशुलिपिक  सेवा  का  पुनगंठन  होने  तक  इन  प्रस्तावों  पर  निर्णय  लेना  स्थगित  कर  दिया

 (2)  सम्बन्धित  ग्रेडों  में  विभागीय  पदोन्नति  पाने  वाले  उन  कर्मचारियों  की  संख्या  का

 अनुमान  इस  समय  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  जिन्हें  उक्त  सम्भावित  नियमों  के  प्रस्तावित  संशोधन  से
 साभ  पहुंचेगा  ।

 हवाई  अड्डों  के  आस  पास के  क्षेत्रों  को सफाई

 2227.  भी  के०  प्रधाती  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटल  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 अन्तर्राष्ट्रीय  भारतीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 द्वारा  पक्षियों  के  विमानों  से  टकराने  की  दुर्घटनाओं  को  रोकने  हेतु  वर्ष  1987  और  1988  के  दोरान
 हवाई  अड्डों  के  आस  पास के  क्षेत्रों  की सफाई  के  लिए  किए  गए  कार्यों  का  व्यौरा  क्या  है  ;  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सागर  विभानत  और  पंयंटन  मम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  शिवराज  जो०  :  और

 हवाई  अड्डे  के  आस  पास के  क्षेत्र  में  सफाई  का  काम  मुख्यतः  सिविल  निकायों/नगर  निगमों

 ओऔर/अथवा  स्थानीय  सिविल  प्रशासनों  द्वारा  किया  जाता  इस  कार्य  में  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  और  नागर  विमानन  महानिदेशालय  के
 अधिकारी  भी  सहयोग  करते  राष्ट्रीय  विमानपत्त न  प्राधिकरण/अन््तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 द्वारा  पक्षी  उन्मूलन  के  अनेक  काय॑  क्रम  चलाए  जा  रहे  हैं  जिनमें  कूड़ें  का सही  तरीके  से  मुर्गी
 और  डेयरी  फार्मों  को  हवाई  अड्डे  के  आसपास  से  चोरी-छिपे  चल  रहे  पशु  वध  गृहों  को  रोकना/॥ै
 मृत  पशुओं  को  चलती-फिरती  गसस््त  करने  के  लिए  जीपों  की  आधुनिक  पशुवध  गृह  का

 घास  की  कटाई  और  कीटनशकों  का  छिड़काव  आदि  सम्मिलित  हैं  ।
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 7  1910  लिखित  उत्तर

 बोहंग  737  विमानों के  स्थान पर  नये  विमान  लघाना

 2228.  भी  सम्तोष  कुमार  सिंह  :  क्या  नागर  विमानस  ओर  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अभियन्ताओं  ने  वर्ष  1985  में  इण्डियन  एयरलाइस्स  के  बोइंग  737  विमानों  के
 उड़ान  के  अयोग्य  होने  के  कारण  इनके  स्थान  पर  नये  विमान  लगाने  की  सिफारिश  की  थी  ;

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  ओर

 इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  अम्त्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  शिवराज  बी०  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 विल्लो  पुलिस  में  सतकंता  के  मामले

 मिनुवाद ]
 2229.  थी  बाला  साहिब  विद्ञ  पाटिल  :  क्या  यह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पुलिस  के  सतर्कता  विभाग  द्वारा  1986  से  1988  की
 अवधि  के  को  गई  जांचों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 इन  मामलों  का  राजपत्रित  तथा  अराजपत्रित  श्रेणियों  के  अनुसार  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 प्रत्येक  श्रेणी  में  ऐसे  मामलों  की  संदझया  कितनी  है  जिनमें  जांच  के  निष्कर्षों  क ेआधार  पर
 सम्बन्धित  अधिकारी  के  विरुद्ध  कायंवाई  की  गई  भौर  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  हैं  जिनमें  कोई
 कार्यवाई  नहीं  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मर्त्रालय  में  राज्य  भरत्री  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य

 शग्त्री  पी०  :  से

 *
 सतकंता  विभाग  ।  वे  मामले  वे  मामले  की  गई  कार्यवाई  कोई  कार्यवाई
 द्वारा  की  गई  जिनमें  जिनमें  नहीं  की  गई
 जांचों  की  कुल  राजपत्रित  अराजपत्रित  राजपत्रित  अराजपत्रित

 सं०  अधिकारी  अधिकारी

 अन्तग्रंस्त  अन्तग्रंस्त  है  कर

 1058  15  1043  259  722
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 हथाई  अड्डों  परः  पुलिस  द्वारा  यात्रियों  के  साथ  बुभ्यंब  हार

 2230.  भ्री  के०  एस०  राब  :  क्या  तागर  विमानत  और  पयंटन  भग्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पुलिस  कर्मियों  द्वारा  हवाई  अड्डों  पर  भारतीय  तथा  विदेशी  यात्रियों
 के  साथ  दुव्यंबहार  किए  जाने  की  उन  घटनाओं  की  जानकारी  है  जिसमें  पुलिस  कर्मी  तलाशी  सम्बन्धी
 अपने  कार्यों  का  निष्पादन  करने  के  बहाने  पैसा  तथा  अन्य  सामान  निकाल  लेते  और

 यदि  तो  हस  दुष्येवहार  से  यात्रियों  को  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 सागर  विमानन  ओर  परयंटन  मन्त्रालय  के  राज्य  सरत्रो  शिवराज  बो०

 1988  में  जबरन  घन  ओर  सम्पत्ति  लूटने  के किसी  मामले  की  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है

 भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  और  अन््तर्देशीय  हवाई  अड्डों  पर  बिमान  में  सवार  होने  से

 पूर्व  सुरक्षा  जांच  हवाई  अड्डा  सुरक्षा  स्टाफ  द्वारा  पुलिस  के  पयंवेक्षक  अधिकारी  की  उपस्थित  में  को

 जाती

 विवेशी  धर्म-प्रथारक

 2231.  थओऔ  अन्त  प्रसाव  सेठी  :

 क्षी  परसराम  भारदाज  :

 क्या  गह  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  कुछ  विदेशी  इसाई  धर्म  प्रचारक  अपनी  निर्धारित  वीसा  की  अवधि  समाप्त

 होने  के  बाद  भी  रह  रहे  और

 यदि  तो  इन  विदेशी  धर्म  प्रचारकों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  इनके  नाम  क्या  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  गृह  ससत्रालय  में  राज्य
 अम्त्री  पी०  :  ओर  जब  कभी  कोई  विदेशी  राष्ट्रिक  अपने  बीसा  की
 रित  अवधि  के  समाप्त  होने  के  बाद  रहता  हुआ  पाया  जाता  है  तो  उसके  विरुद्ध  विदेशी
 1946  के  अन्तगंत  उचित  प्रावधानों  के  तहत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  और/अथवा  राज्य  सरकारों
 जिनको  कि  ऐसे  नियम  बनाने  के  अधिकार  दिए  जाते  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 प्रष्य  प्रवेश  में  पर्यटक  केना

 ]
 2232.  भरी  कस्मोदोी  लाल  जाटव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंडन  भरत्रो  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश में  किल-किन  स्थानों  को  पर्यटक  केन््द्रों  के  रूप  में

 घोषित  किया  गया  है  ;
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 जौ॑ कूल

 क्या  उक्त  पयंटक  स्थलों  में  मुरैना  जिले  के  पदावली  भी  शामिल
 और

 ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  स्थानों  को  पर्यटक  केन्द्र  घोषित  करने  का  विचार  है
 और  यदि  तो  कब  ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सम्त्रालय  के  राज्य  सनत्री  शिवराज  बी०  :  से
 पर्यंटन  आधार  संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  प्रयंटक  केन्द्रों  का  निर्धारण  करने  और  उन्हें

 पर्यटक  स्थलों  के  रूप  में  जोधित  करने  का  दायित्य  राज्य  सरकारों  पर  केन्द्रीय  प्यंटन  विभाग  राज्य
 सरकारों  से  मिलने  वाले  |  वाशष्ट  अस्तावों  के  आधार  पर  चुनिदा  केन्द्रों  पर  आधार-सं  रचना  का  विकास
 करने  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देता  विभाग  को  सनीदेव  तथा  पदावली में
 पर्यंटन  आधार  संरचना  का  निर्माण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  हेत  मध्य  प्रदेश  सरकार  से

 कोई  प्रस्ताव  नहों  मिला  ॥'

 विदेशी  पर्यटकों  को  इण्डियन  एयरलाहन्स  की  टिकट  डालर  में  जारी  करना

 ]

 2233.  भरी  सस्येग्ा  नारायण  सिंह  :

 धयी  अनम्त  प्रसाद  सेठी  :

 क्या  सागर  विमानन  और  पर्यटस  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यात्रा  कम्पनियों  तथा  यात्रा  एजेन्टों  ने  सरकार  के  इस  आदेश  पर  चिन्ता  व्यक्त  की

 है  कि  विदेशी  पर्यटकों  को  अपनी  ब्विमान  यात्रा  की  टिकटें  केवल  डालर  में  खरीदनी  चाहिए  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  ओर

 क्या  इसका  पर्यटन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ने  को  सम्भावना  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  मस्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  शिवराज  बो०

 4

 ओर  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  अमरीकी  डालर  में  किराया  विदेशी  पयंटकों  द्वारा
 अन्तर्देशीय  यात्रा  पर  लागू  कुछ  ट्र॑वल  एजेन्सियों  को  विदेशों  से  प्राप्त  रकम  के  आधार  पर
 भारत  में  विदेशी  पर्यटकों  को  टिकट  जारी  करते  हुए  पाया  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  को  समाप्त

 करने  की  दुष्टि  भारत  के  भीतर  विदेशी  पर्यटकों  क ेलिए  डालर  किराए  पर  टिकट  की  बिक्री  लागू
 की  गई  भारत  में  रहने  वाले  विदेशियों  और  भारतीय  रुपए  अजित  करने  वालों  को  17-11-1988

 से  प्रभावी  डालर  किराया  से  छूट  दी  गई  इस  समय  ऐसी  कोई  आशंका  नहीं  है  कि  इससे  पर्यटन  पर

 कोई  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 इण्डियम  रेअर  अध्स  लिसिटेड  का  कार्य  निष्पादन

 2234.  भो०  के०  बो०  धामस  :  क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बन

 इण्डियन  रेअर  अध्स  लिमिटेड  के  कितने  एकक  लाभ  में  चल  रहे  हैं  ;

 कितने  एकक  घाटे  में  चल  रहे  हैं  ;

 (a)  घाटे  को  कम  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 इण्डियन  रेअर  अर्थ्स  लिमिटेड  के  विभिन्न  एककों  के  विस्तार  एवम्  विकास  सम्बन्धी

 परियोजनाएं  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  महासागर  परमाण
 इलेक्ट्रालिको  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  आर०  :  दो

 उड़ीसा  में  छत्त  रपुर  स्थित  उड्डीसा  रेत  उद्योग  समूह  ।

 उड़ीसा  रेत  उद्योग  समूह  का  कार्यनिष्पादन  सुधारने  के  लिए  नीचे  लिखे  उपाय  किए  जा
 न

 रहे  हैं  :-

 1.  सांद्र  फीड  से  गारनेट  और  सिलिमेनाइट  जंसे  गैंग  खनिज  अलग  करने  के  लिए  सांद्र
 का  ग्रेड  बढ़ाने  वाला  एक  संयंत्र  लगाया  जा  रहा  है  ताकि  अन्य  खनिजों  को  और
 अधिक  मात्रा  में  हल  किया  जा  सके  ।

 2.  तेजाब  को  फिर  से  काम  आने  योग्य  बनाने  वाले  संयंत्र  में  सुधार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इण्डियन  रेअर  अध्स  की  भविष्य  में  विस्तार  और  विकास  करने  की  निम्नलिखित

 योजनाएं  हैं  :---

 1.  खबारा  में  निष्कर्ष  तथा  आद्े  सांद्रक  लगाने  की  एक  परियोजना  लगाना  जिसमें
 करणों  का  आधुनिकीकरण  भी  शामिल  है  ।

 .  अलग-अलग  विरल  मृदाओं  से  विभिन्न  प्रकार  के  मूल्यवान  उत्पाद  तैयार  करने  के

 लिए  आल्बे  में  ए  5  संयंत्र  लगाना  ।
 |]

 खनिज  सिलिमेनाइट  का  बहुत  ही  बारीक  चूरा  तैयार  करने  के  लिए  पीसने/|वारीक
 चुरा  तंयार  करने  वाली  सुविधा  लगाना  ।

 मे  मनवलाकुरुचि  स्थित  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  तथा  विस्तार  करना  ।

 भारतीय  शांति  सेना  के  मृत  कप्रियों  के  परिवारों  को  दो  गई  विशोय  सहायता

 2235.  ञ»री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :  क्या  रक्षा  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे  कि  भारतीय
 शांति  सेना  के  मारे  गए  कमिकों  के  परिवारों

 को
 अब  तक  दी  गई  सहायता  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  परूति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  वितामणि

 :  एक  विवरण  संलग्न

 50
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 विधरण

 1.  श्रीलंका  में  का  रंवाई  के  दोरान  भारतीय  शांति  सेना  के  मारे  गए  कार्भिकों  को  युद्ध  हताहतों
 के  रूप  में  माना  जाता  है  ।  अफस्तरों  के  मामले  में  दिवंगत  अफसर  की  पत्नी  और  अफसर  रैक  से  नीचे
 के  कारमिकों  के  मामले  में  उनके  द्वारा  नामित  उत्तराधिकारी  को  स्वीकार्य  देय  उदारीकृत  विशेष  परिवार

 मृत्यु  या  अनहेक  होने  तक  दिवंगत  अफसर|कार्मिक  द्वारा  लिए  गए  अन्तिम  मूल  वेतन  ओर  रैंक
 वेतन  या  वर्गीकरण  वेतन  तथा  प्रैटिकस  बन्दी  मदि  कोई  के  बराबर  जहां  किसी  अफसर
 की  मृत्यु  अविवाहित  या  बिना  बच्चों  के  विधुर  के  रूप  में  हो  जाती  है  वहां  आश्वित  पेंशन  माता-पिता

 को  स्वोकार्य  होगी  ओर  जहां  दिवंगत  अफसर  के  केवल  बच्चे  ही  हों  वहां  बच्चों  को  विशेष  परिवार
 पेंशन  और  बिहित  दरों  पर  समेकित  सन््तान  भत्ता  दिया  जाता  है  ।

 इसके  परिवार  को  दिवंगत  कामिक  की  सेवा  की  अवधि  के  आधार  पर  विहित  दरों
 पर  मृत्यु-उपदान  दिया  जाता  है  जो  संगणनीय  परिलब्ध्रियों  का  कम  से  कम  दो  ग्रुणा  और  अधिकतम

 तेतीस  गुणा  होता  है  लेकिन  उसकी  राशि  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  रेंक्र  के  आधार  पर
 निर्धारित  दरों  पर  परिवार  उपदान  भी  दिया  जाता  है  जिसकी  राशि  450  रुपए  से  16,000  रुपए  तक

 होती  है  ।

 31  1988  तक  की  स्थिति  के  भारतीय  शांति  सेना  के  35  अफसर  और

 613  जूनियर  कमीशन  अफसर  और  अन्य  रेंक  मारे  गए  थे  जबकि  8  1988  तक  3।  अफसरों
 ओर  557  जूनियर  कमीशन  अफसरों/अन्य  रेंकों  से  सम्बन्धित  पेंशन  दावे  अधिसूचित  किए  गए

 2.  ये  परिवार  सामूहिक  बीमा  यीजनाओं  के  अन्तगंत  मत्यु  लाभ  पाने  के  भी  हकदार  सेना

 सामूहिक  बीमा  योजना  संगठन  ने  11  1988  तक  32  अफसरों  और  557  जूनियर  क-शन

 अफसरों  रेंकों  के  बारे  में  लगभग  5.08  करोड़  रुपए  का  भुगतान  कर  चुका  इसके
 सेना  अफसर  हितकारी  निधि  से  4.9  लाख  रुपए  और  आर्मी  वाइब्ज  एसोसिएशन  से  5.69  लाख  रुपए
 की  राशि  भी  मंजूर  की  जा  चूको  है  ।

 3.  भारत  सरकार  द्वारा  चलाई  जा  रही  शैक्षिक  संस्थाओं  और  इसके  द्वारा  पूर्णतया  वित्त

 पोषित  स्वायक्त  संगठनों  के  बारे  भारतीय  शान्ति  सेना  के  युद्ध  में  मारे  गए  या  जबमी  क  के

 बच्चों  को  23  |  988  से  निम्नलिश्ित  शैक्षिक  रियायतें  दी  गई  हैं  :--

 शिक्षण  और  अन्य  शुल्कों  तथा  स्कूल  बस-प्रभार  से  छूट  भोर  छात्र  रेलया  बस

 पास  के  वास्तविक  किराए  को

 स्कूलों  और  कालेजों  के  छात्रावासों  में  रहकर  अध्ययन  करने  वाले  बच्चों  के  लिए  |॒

 छात्रावास का पूरा खर्च वहन करने के लिए पुस्तकों और लेखन-सामग्री का पूरा और वर्दी का पूरा खर्च जहां यह अनिवार्य है । राज्य सरकारों को अपनी शैक्षिक संस्थाओं में ऐसी ही रियायतें देने के लिए लिखा गया है । 4. भारतीय शांति सेना के दिवंगत कार्मिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में
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 75  प्रतिशत  की  छूट  मिलती

 5.  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  भरे  जाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  के  समूह
 भौर  पदों  पर  नियुक्ति  किए  जाने  में  भारतीय  शान्ति  सेना  के  दिवंगत  कार्मिक  के  परिवार  के  दो
 सदस्यों  तक  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 अनुसूचित  जातियों|अनुसूचित  जनजातियों  के  परिवारों  को  अमुसचित
 अनुसचित  जनजाति  विकास  निगमों  से  बिस्तोय  सहायता

 2236.  भरी  परस  रास  भारहाज  :

 भी  लक्ष्मण  मलिक  :

 क्या  कल्याण  सन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 वारों  को  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूबित  जनजाति  विकास  निगमों  से  बेंक  ऋण  सहित  अब  तक
 बार  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ;

 कया  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कार्य  में  सुधार  लाने  के  लिए  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  और  विकास  निगम  गठित  करने  का  नि्णंय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मन्त्रासय  में  उपम्न्त्रो  सुमति  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  सरकार  ने  50  करोड़  रुपए  की  अंशदान  पूंजी  से  एक  राष्ट्रीय  अनुसूचित
 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 यह  निगम  रोजगार  उत्पत्ति  के  लिए  योजनाओं  का  विकास  करने  तथा  उन  प्रयोगिक  कायंक्रमों  को
 वित्त  पोषित  करने  के  लिए  उत्प्रेरक  की  भूमिका  जो  राज्य  स्तरीय  निगमों  और  इस  क्षेत्र  में
 सक्रिय  अन्य  एजेंसियों  द्वारा  प्रारम्भ  किए  जा  सकते  यह  निगम  अनुमूचित  जातियों  तथा  अ  नुसूचित
 अनजातियों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  में  सुधार  लाने  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और  नाबाई  के  साथ
 भी  कार्य  उद्देश्य  यह  होगा  कि  वर्तेमान  एजेंसियों  के  कार्य  को  दोहराने  को  बजाय  इनमें

 प्रयोग  किए  जाएं  तथा  इन्हें  प्रोत्साहित  किया

 निगमों  की  स्थापता  करने  हेतु  अगली  कार्यवाही  की  जा  रही

 शारोरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  केस्द्रीय  सहायता

 2237.  डा०  कृपा  सिधु  भोई  :  क्या  कल्याण  मसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  में  बुद्धि
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 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मम्त्रालय  में  उपसन््जी  सुमति  :  और  तोन  योजनाएं
 -  हैं  जिनके  अन्तगंत  बिकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  सहायता  दी  जाती  ये  हैं  :--

 1.  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायक  यन्त्र|/उपकरण  खरीदने|लगाने  के  लिए  सहायता
 योजना

 2.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  योजना

 3.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  छात्रवृत्ति  योजना

 2.  योजनाओं  की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ओर  जहां  आवश्यक  समझा  जाता
 योजना  के  सहायता  में  बढ़ोतरी  की  जाती  है  ।

 3.  1988-89  के  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायक  यन्त्र  खरीदने/लगाने  के  लिए
 सहायता  योजना  को  काफी  उदार  बनाया  गया  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  25  रुपये  से  3600  रुपये
 की  लागत  के  सहायक  यन्त्र/उपक  उन  पात्र  लाभप्राप्तकर्ताओं  को  निशुल्क  दिए  जाते  हैं  यदि  उनके
 परिवार  की  आय  1200  रुपये  प्रति  मास  से  कम  है  और  लागत  के  50  प्रतिशत  पर  यदि  उनके  परिवार
 की  आय  1201  और  2500  रुपये  प्रतिमास  के  बीच  पहले  यन्त्र/उपकरण  की  लागत  की  अधिकतम
 सीमा  3000  रुपये  थी  ।

 4.  आरेथोपेडिक  जूतों  के  लिए  प्रतिपूर्ति  में  180  से  250  रुपये  प्रति  ब्लायर  के  लिए
 3000  रुपये  से  3600  रुपये  और  भारतीय  कृत्रिम  अंग्र  निर्माण  निगम  ब्हील  चेयर  के  लिए  3000

 ,  ण्पये  से  3600  रुपये  तक  की  वृद्धि  कर  दी  गई

 5.  मस्तिष्कीय  से  प्रभाबित  व्यक्तियों  को  भी  शामिल  करके  दिए  जाने  वाले  सहायक  यन्त्र
 उपकरणों  के  प्रकारों  में  भी  वृद्धि  की  गई

 इस  बर्ष  से  निम्नलिखित  नए  सहायक  यन्त्र|उपकरण  शामिल  किए  गए  हैं  :--

 1.  रोलेटर  )

 2.  विशेष  कुर्सी  तथा  काने  की  सीटें

 3.  अधोमुख  बोर्ड  और

 4.  शौचालय  कुर्सी

 बंगलोर  में  हवाई  अडडा  सार्ग  को  चोड़ा  करते  के  लिए  रक्षा
 विभाग  को  भूसि  को  सांग

 2238.  भो  बी०  एस०  कृष्ण  अम्पर  :  क्या  रक्षा  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगलौर  नगर  निगम  ने  हवाई  अड्डा  मार्ग  को  चोड़ा  करने  के  लिए  सरकार  से

 मिलिद्री  अस्पताल  की  जमीन  उपलब्ध  कराने का  अनुरोध  किया  है  ;  और

 53
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 रक्षा  सग्त्रालय  सें  रक्षा  उत्पादा  और  पृति  बिमाग  में  राज्य  मन््ती  चितामणि

 :  रक्षा  बिकास  कार्यों  के  साथ  सिविलियन  विकास  कार्यों  का समन्वय  करने  के  लिए
 29  1988  को  बेंगलूर  में  भायोजित  राज्य  स्तर  की  समिति  की  बैठक  में  इस  मामले  को

 उठाया  गया  ।  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  बेंगलूर  नगर  निगम  से  अभी  तक  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं

 हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  निवेश  बक  को  स्थापना

 2239.  भरी  बक््कम  पुरषोत्तमन्  :  कया  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  एक  राष्ट्रीय  निवेश  बैंक  स्थापित  करने  का  विचार  .
 :

 यदि  तो  बैक  द्वारा  क्या-क्या  काये  किए  जाएंगे  ;  और

 कया  सरकार ने  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  से  स्वोकृति  दी

 योजना  मन््त्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सम्त्री  माध्वासह  :  से
 सरकार  एक  राष्ट्रीय  निवेश  बंक  स्थापित  करने  के  सुझाव  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  जांच  कर  रही  है  तथा
 इस  स्तर  पर  सारांश  बताना  उपयुक्त  नहीं  होगा  ।

 सातबों  योजना  में  अनुसंधान  ओर  विकास  हेतु  नियतन

 2240.  भी  एच०  एस०  पटेल  :  क्या  योजना  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अनुसंघान  और  विकास  दहेतु  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की

 गई  थी  ;

 क्या  कोई  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  निर्धारित  किए  गए  थे  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 व्यय  और  विकास  में  अनुपात  कया  है  ?

 योजना  मन््त्री  तया  कार्यक्र  मे  कार्यान्वयन  सन््त्री  माधव  सिह  :  योजना  के
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विज्ञान  व  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रक  के  लिए  4398  करोड़  रुपये  का

 परिव्यय  इसमें  रक्षा  के  अनुसंघान  तथा  विकास  का  व्यय  शामिल  नहीं  है  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  के  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  अध्याय  में
 बल  दिए  जाने  वाले  मिशनों  की  अवधारणा  और  सामाजिक-आधशिक  क्षेत्रकों  से

 लिकेज का  उल्लेख  परमाणु  औद्योगिक  महासागर
 विज्ञान  तथा  समाज  सम्बन्धी  ग्रामीग  विकास  के  लिए  विज्ञान  तथा  विज्ञान

 को  लोक  प्रिय  राष्ट्रीय  सुविधाओं  का  सूचना  उच्च  ताप  अतिचालकों का
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 टीकों  का  प्लाज्मा  विखण्डन

 गतिवर्ध  5,  खगोन  विज्ञान  इत्यादि  को  उ  प्राथमिकता दी  गई  इन  क्षेत्रों में
 विशेष  समय-बद्ध  कार्य  क्रम  और  स्कीमें  क्रियान्ययनाधीन  हैं  ।

 देश  में  अनुसंघान  तथा  विकास  व्यय  सकत्  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  लगभग  1.10  प्रतिशत

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपतलन  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय  विमानपतन  प्राधिकरण
 के  लिए  सलाहकार  संस्था

 2241.  भी  वोलर्तासहजी  जदेजा  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मसत्री यह  बताने  की

 क्या  सरकार  ने  भारत  अन्तर्शाष्ट्रीय  विधान  पत्तन  प्राधिकरण  और राष्ट्रीय  विमान  पत्तन
 प्राधिकरण  को  जनसम्पर्क  के  लिए  सहायता  के  लिए  एक  सलाहकार  संस्था  के  गठन  के  सुझाव पर
 विचार  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और \

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि  ग्राहक-सेवा  के  में  भारत

 अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  की  खामियों  के  लिए  उन्हें
 सीधे  जिम्मेदार  ठहराया  जा  सके  ?

 लागर  विमानन  और  परययंटन  सन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  शिवराज  बी०  :

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  रखरखावों  और  अन्य  सेवाओं  के  सम्बन्ध  में  भारत

 अन्तर्राष्ट्रीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  को  परामशं  देने  के  लिए  एक  सलाहकार  समिति  का  मठन  किया

 गया  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  लिए  ऐसी  कोई  समिति  नहीं  है  ।

 सांविधिक  प्राधिकरण  होने  की  वजह  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 ओर  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  यात्री  सेवा  उपलब्ध  कराने  के  स्वयं  अपने  निष्पादन

 के  लिए  पूर्णतया  उत्तरदायी  तथापि  समय-समय  पर  उनके  निष्पादन  पर  सरकार  द्वारा  निगरानी

 रखी  जाती

 खाड़ो  क्षेत्र  क ेविमान  मार्गों  पर  लाभ

 2242.  भ्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मसत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 खाड़ी  क्षेत्र  में  एयर  इंडिया  द्वारा  कितने  यात्री  ले  जाए  गए  और  गत  तीन  वर्षों
 प्रत्येक  वर्ष  इस  क्षेत्र की  सकल  आय  क्या हुई  ;

 अन्य  क्षेत्रों  मे ंकितने  यात्री  ल ेजाए गए  और  सकल  आय  क्या  हुई  ;

 क्या  खाड़ी  क्षेत्र  अधिक  कमाई  वाला  क्षेत्र  ओर
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 कल  किप्ापपाप

 हस  क्षेत्र में  यदि  कोई  विशेष  रिणायतें  और  सुविधायें  प्रदाम  की  गई  तो उनका  ब्यौरा
 क्या

 सागर  विमानन  ओर  पयंटस  भ्रम्त्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  शिवराज  बी०  :
 ओर  पिछले  3  वर्षों  की  अवधि  के  दोरान  एयरइंडिया  द्वारा  खाड़ी  के  मार्गों  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में
 ले  जाए  गए  यात्रियों  के  ब्योरे  और  परिचालन  राजस्व  इस  प्रकार  है  :--

 Neen 3.3५  न

 वर्ष  भारत-खाड़ी  मार्ग  खाड़ी  मार्ग  को  छोड़कर  अन्य  क्षेत्र

 यात्रियों  की  परिचालन  यात्रियों  की  परिचालन  राज  र

 संख्या  राजस्व  संख्या

 रुपए  रुपए

 1987-88  896,187  29912.00  1,222,802  52084.00

 1986-87  810,581  29884.21  1,003,614  42605.46

 1985-86  816,780  32102:8 1  951,893  40051.34

 हां  ।

 ऐसे  एयर  इंडिया  के  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  जिन्हें  अपने  गन्तथ्य  स्थान  के  लिए  अगले

 दिन  उड़ान  पकड़ने  के  लिए  दिल्ली  या  मद्रास  में  मजबूरन  रात  बितानी  होती  है  उन्हें  पांच  सितारा

 होटलों  पर  रुक  जाने  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 हैदराबाद  या  त्रिवेन्द्रम  को  सीधे  यात्रा  कर  रहे  यात्रियों  उनके  गन्तव्य  स्थानों  पर

 सीमा  शुल्क  की  निकासी  को  अतिरिक्त  सुविधा  होती

 तमिलनाडु  में  समुद्र  तट  पर  सेरगाह  बताता

 2243.  भरी  पी०  आर०  एस०  बेंकटेशत  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  सम्भ्ी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तमिलनाडु  में  पयंटन  को  आक्रषितृ  करने  के  लिए  समुद्र-तट  पर  सैरगाह  बनाने  हेतु
 गैर-सरकारी  क्षेत्रों  को  समुद्र-तट  के  साथ  सरकारी  भूमि  पट्ट  पर  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने  आवेदन-पत्र  अब  तक  प्राप्त  हुए  हैं  ओर  उन  पर  क्या

 कायंवाही  को  गई  है  ?

 सायर  विभानन  ओर  पर्यटन  मग्त्रालय  के  राज्य  भसत्री  शिवराज  वी०  :  (१)
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 अनीतलीदत--न-«

 2244.  भीमती  भी०  के०  भण्डारी  :

 और  जगस्नाथ  पटमायक  :

 क्या  सागर  विमानन  ओर  परयंटन  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विमान  सुरक्षा  विनियमों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  किसी
 समिति  के  गठन  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सागर  विमानन  ओर  परयंटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मगत्री  शिवराज  थो०

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठंता  ।

 एयर  इण्डिया  तथा  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  मर्तो

 2245  द  शाहबुद्दीन  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मन््त्रो  यह-बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिनांक  31  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस
 के  वेतन  रजिस्टर  में  श्रेणी  वार  कितने  कमंचारी  थे  ;

 वर्ष  1986-87  5-87  तथा  1987-88  के  दोरान  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  व्यक्ति  भर्ती  किए
 गए  ;  ॥ं

 क्या  भर्ती  समिति  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसू  चित  जनजाति  प्रतिनिधि  भी  शामिल

 क्या  भर्ती  समिति  में  घाभिक  अल्पसंख्यकों  के  प्रतिनिधि  शामिल  जैसा  कि
 संख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  प्रधान  मन्सत्री  के  निर्देश  के  अन्तर्गत  निर्धारित  किया  गया  और

 (8)
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  और  पयेटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  शिवराज  वी०  :

 और  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  सम्बन्ध  में  ब्योरे  दिए  गए

 एयर  इंडिया  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रश्व  दो

 नहीं  ।

 और  (8).  जहां  तक  इंडियन  एयरलाइन्स  का  सम्बन्ध  अधिकतर  मामलों  में  ब्रुप
 और  पदों  क  लिए  भर्ती  समिति  में  अल्प  सश्यक  सम्प्रदाय  के  प्रतिनिधियों  को  नामित  किया

 गया  परन्तु  कुछ  मामले  ऐसे  भी  रहे  जहां  व्यावहारिक  कारणों  से  अल्प  सख्यक  सम्प्रदाय  क
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 निधियों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  ।  इंडियन  एयरला  इन्स  ने  सभी  नियुक्ति  प्राधिकारियों  को  पुनः
 अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  ग्रुप  और  ग्रूप  के  सभी  पदों  के  लिए  भर्ती  समिति  में  अल्प
 संस्यक  सम्प्रदाय  के  सदस्यों  को  शामिल  किया  जाए  और  इन  अनुदेशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 एयर  इंडिया  के  मामले  में  सभी  भर्तो  समितियों  में  अल्प  संख्यक  सम्प्रदाय  के  सदस्यों  को

 नामित  किया  गया  है  लेकिन  कनिष्ठ  आपरेटर  भ्रशिक्षार्थी  चयन  समिति  ही  एक  मात्र  ऐसी  समिति

 रही  है  जिसमें  भुलबश  अल्प  संख्यक  सम्प्रदाय  के  प्रतिनिधि  को  शामिल  नहीं  किया  जा  सका  ।

 विवरण

 दिनांक  31-3-1987  की  स्थिति  के  अनुसार  इण्डियन  -

 एयरलाइस्स  के  कर्मचारियों  को  संख्या

 1.  एग्जीक्यूटिव

 1.  विमान  चालक  44

 2.  इंजीनियर  155

 3»  जनरल  आफिसर  113

 2.  लाइन  विमान  चालक  410

 3.  उड़ान  इंजीनियर  37

 4.  ग्राउन्ड  इंस्ट्रेक्टर  21

 5.  केबिन  कर्मी  891

 6.  जनरल  आफिसर  1359
 |

 7.  विमान  इंजीनियर  666

 8.  तकनीशियन  2970

 9.  गैरू-तकनीक  7343  प्रचाल़क|प्रथालक

 10.  अन्य  4)  6371  (ड्राईवर/वरिष्ठ  ड्राईवर

 11.  केंटीन  कर्मचारी  646

 21026
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 जे  अत  ले

 इण्डियन  एयरलाइम्स  में  वर्ण  1986-87  में  भर्तों  किए  गए
 कसंजारियों  को  श्रेणोवार  संद्या

 *
 क्ु०  सं०  पदनाम  कुल

 परुप

 हु

 1.  लेखा/लेखा  परीक्षा  अधिकारी  6

 2.  यातायात  सहायक  4

 3.  कार्मिक  अधिकारी

 4.  कम्प्यूटर  अधिकारी  5

 5.  कम्प्यूटर  प्रचालन  अधिकारी  ]

 6.  आयोजना  अधिकारी  नि  ]

 7.  फ्लाइट  सिमुलेटर  अनुरक्षण  इंजीनियर  ]

 8.  सहायक/एसी  इंजीनियर  7

 9.  विमान  चालकु
 *  37

 10.  सहायक  प्लांट  इंजीनियर
 ह

 19

 भ्रुप

 विमान  परिच्षारिका  218

 2.  फ्लाइट  पसेर  ]

 3.  मैंकेनिक्स  (इलेक्ट्रीक|आटो/एफ  एस  21

 4.  प्लांट  (मैके./इलेक्ट.)  21

 5.  ए|सी  तकनीशियन व्यवसायों
 139.

 6.  टेलर  अपहोलस्टर/पेंटर|कार्पेन्टर
 4

 7.  तकनीकी  सहायक  3

 ध्रूप

 1.  लेखा/लेखापरीक्षा  सहायक  काम्पटिस्ट  51



 लिखित  उत्तर

 ऋ०  सं०  पदनाम

 2.  कार्यालय  सहायक  |लिपिक

 3.  यातायात  अधिकारी

 5.  खानपान  सहायक

 6.  प्रचालन  सहायक

 7.  भंडार  तथा  आपूर्ति  सहायक/स्टोर  होल्डर

 10.  ड्राफ्ट्समेन

 11.  कनिष्ठ  प्रधालक

 प्रुप

 1.  ड्राईवर

 2.  चपरासी

 3.  हैल्पर

 4.  हैल्पर

 5.  हैल्पर

 6.  हैल्पर

 7.  लोडर

 8.  सुरक्षा  गार्ड

 9.  स्वीपर

 *जिनमें  ठेके  के  83  मजदूर  सम्मिलित  हैं  ।

 रसोइया

 स्टोर  कीपर
 सैल्ससैन

 कैंटोन  हैड

 स्वीपर

 60
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 7  1910  लिखित  उत्तर

 इष्डियन  एयरलाइम्स  ने  बर्ण  1987-88  में  भर्तों  किए  गए
 कर्मचारियों  की  भ्रणीवार  संल्या

 क्र०  सं०  पदनाम  कुल

 प्रुप

 फर्स्ट  आफिसर  22

 2.  सहायक  प्लांट  2

 3.  कम्प्यूटर  आफिसर  तकनीक  16

 4.  उड़ान  इंजीनियर  13

 5.  आयोजना  अधिकारी  1

 6.  भ्ौद्योगिक  इंजीनियर  3

 7.  चिकित्सा  अधिकारी

 प्रृप

 विमान  परिचालित|फ्लाईट पसेर  60

 2.  विमान  तकनीशियन  104

 3.  प्लांट  तकनीशियन  8

 4.  तकनीशियन  6

 5.  प्रशिक्षणार्थी  तकनीशियन  53

 धरप

 फार्मासिस्ट

 2.  कनिष्ठ  प्रधालक  3

 3.  हु
 1

 4.  यातायात  सहायक  33

 5.  खानपान  सहायक  5

 6.  सेखा  सहायक
 ड

 a  स  लनननीनीनत;ःततभागनगनगरन-नीनी-णनणनीीीनी  न  ख  ख्त?तनथेत  ते  ईलई।ई+
 ्््््ा
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 लिकित  उत्तर
 ।  28  1986

 ऋ०  सं०  पदनाम  कुल

 7.  कार्यालय  सहायक  |

 8.  सुरक्षा  सहायक  |

 9.  दूरभाषा  प्राचालक  .

 प्रृप

 ड्राईबर  9

 |. 2.  सुरक्षा  गा  8

 3.  लोडर  26

 4.  हैल्पर  6

 5.  स्वीपर  3

 6.  दफ्तरी  पं  3

 7.  चपरासी/फराश  4

 8.  कैंटीन  बेयरा|फराश  15

 9.  स्वीपर  कैंटीन  ।

 भारत  के  लिए  सोवियत  संघ  के  एम०  आई०  35  हेलीकाप्टर

 2246.  आओ  रास  सिंह  यादव  :

 श्री  घर्मपाल  सिह  सलिक  :

 क्या  रक्षा  मरज्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संघ  भारत  को  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  एस०  आई०  35  हेलीकाप्टर  बेचने
 के  लिए  सहमत  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 ये  हेलोकाप्टर  भारत  को  कब  तक  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  ?

 रज्ला  मन्त्रालय  में  उत्पादन  ओर  पृतति  बिभाग  में  राज्य  मम्त्री  चिस्तासणि

 से  हां  ।  इस  सम्बन्ध  में  और  ब्यौरे
 देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।
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 7  1910  लिखित  उतर
 कननऊ-++  **ैलदक्-ललन

 एल्लेप्ये  में  जलक्ो डक  मनोरंजन  केस

 2247.  भी  बक्कम  पुरुवो्तमन्  :  क्या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ः

 क्या  केरल  सरकार  ने  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों  की
 सहायता  से  एल्लेप्पे  में  एक  जलक्रीड़क  मनोरंजन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  कोई  परियोजना  रिपोर्ट
 प्रस्तुत  की  थी  ;  और

 (@)  यदि  तो  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 सागर  विमागत  ओर  पयंटन  मस्जालय  के  राज्य  मसत्री  झिवराज  थी ०  :
 ,

 परियोजना  की  इसकी  व्यवहायंता  आदि  का  निर्धारण  करने  की  दृष्टि  से
 योजना  रिपोर्ट  की  संवीक्षा  की  जा  रही  है  ।  ह

 गुजरात  में  पर्यटक  स्थलों  का  विकास

 2248.  भरी  रणजोतातिह  गायकवाड़  :

 शी  उसमभाई  5०  पटेल  :

 क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  झतत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  उन  पर्यटक  स्थलों  के  नाप्र  क्या  हैं  जिनका  वर्ष  1986,  1987  और  1988
 में  विकास  किया  गया  है  ;

 प्रत्येक  पयंटक  स्थल  के  बिकास  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ;  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  गुजरात  जाने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 सागर  विमानन  और  पयंटन  सम्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री  शिवराज  वो०  :
 और  सातवीं  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  में  अब  तक  केग्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  गुजरात  में

 लिखित  पयंटन  केन्द्रों  पर  आधार-संरचना  के  विकास  हेतु  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  दी

 रुपये

 क्रम  संख्या  परियोजना  का  नाम  स्वीकृत  राशि

 2  3

 1.  अहमदपुर  मौंडवी  में  हवेली  काटेज  21.02

 2...  बेयत  द्वारका  में  अल्पाह  रगृह  .  6.28
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 ग्रुजरात में  2  3
 3  अ+-न्-मन-ममनननमन--न-म-नन+ बन  ननमनन_न  न  9  क्िनकमनन«न-म-म««नमनम--झमनणणाणणाण

 3...  लिम्बड़ी  में  आवास  सहित

 मार्गेस्थ  सुविधाएं  6.46

 4...  सोमनाथ में  अल्पाहारगृह  5.00  ,

 5...  नारगोसल में  समुद्र-तट  कुटीरें

 ह

 6.  अंकलेश्वर  में  होटल  35.84

 7...  पाटन  में  अल्पाहारगृह  4.25

 8...  ससनगीर लायन  सफारी  पाक के
 लिए  मिनी  बसें

 9.  ..  ढडाकीोर  में  यात्री  निवास

 तिथल  में  कुटी रें

 पावागढ़  में  डोरमिटरी  आवास
 --+++-++

 ग्रुजरात
 में  आवास  स्थापनाओं  में  और  राज्य  विदेशी  पयेटकों

 के  आगमन  की  संख्या  4234  और  3902  चूंकि  राज्य  सस्कार  ने  आंकड़े  से  आवास
 स्थापनाओं  से  आंकड़े  इकट्ठे  करना  शुरू  किया  इसलिए  लिए  के  सम्बन्धित  आंकड़े  उपलब्ध
 नहीं  हैं  ।

 पृथक-पथक  संस्थानों  पर  बसे  हुए  आदिवासियों  के  लिए  परिवारोम्मुख्ध  कार्यक्रम

 2249.  भरी  हरिहर  सो  रन  :  क्या  कल्याण  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  पृथक-पृथक  स्थानों  पर  बसे  हुए
 भादिवासियों  के  लिए  परिवारोन्मुख  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  ;

 यदि  तो  उक्त  परिवारोन्मुख्च॒  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  गत  तीन  वर्ष  के  दोरान  विभिन्न
 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उक्त  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  उड़ीसा  में  किए  गए  कार्य  का  ब्योरा
 क्या

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  सुमति  :  ओर  वर्ष  .

 समेकित आदिवासी विकास काय॑क्रमो के ब।हर माडा समूह और प्राचीन आदिवासी योजनाओों के लिए परिवारोन्मुद्धी आय सृजन योजनाओं को शुरू क रने हेतु आदिवासी उपयोजना राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता का अलग आवंटन शुरू किया गया विभिन्न राज्यों को इस उद्देश्य के आवंटन की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया 64
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 ज्जत्जतः  आल  eee  +  कक  चीन  चिओओ+  के  ७०  के  के के  जन  नननन  ना  तन  अननगभ2न कक  न  अननानननीन

 उड़ीसा  में  बिखरे  हुए  आदिवासियों  के  लिए  परिवारोन्मुखी  आय  सृजन  योजनाओं  का
 कार्यान्वयन  उड़ीसा  राज्य  अनुसूचित  जाति/जनजाति  विकास  और  वित्त  सहकारी  निगम  लि०  के  माध्यम
 से  किया  जाता  |  986-87  और  1987-88  के  वर्षों  क ेदोरान  राज्य  सरकार  ने  इन  योजनाओं  के

 अनुसरण में  2,336  और  6,827  परिवारों  की  सहायता.की  ।

 विवरण

 समेकित  भ्राविवासी  थिकास  कार्यक्रमों  स ेबाहुर  आविवासियों  के  लिए  योजनाएं  +

 शुरू  करने  के  लिए  पिछले  दो  वर्षों  के दोरान  आदिवासो  उपयोजनगा
 कार्यक्रमों  हेतु  राज्यों  करो  आवंटित  धनराशि

 लाखों  में  )

 राज्य/कैन्द्र  शासित  प्रदेश  1986-87  1987-88 8  1988-89

 दी  गई  राशि  दी  गई.राशि  भावंटित

 2  3  4

 आानप्र  प्रदेश  260.09  103.69  108.01

 असम

 ,

 271.64  65.15  67.86

 बिहार  267.94  73.14  76.19

 गुजरात  10.00  19.68  70.50

 हिमाचल  प्रदेश  59.83  4.15  4.32

 कर्नाटक  58.71  14.57  15.18

 केरल  40.98  12.04  12.54

 मध्य  प्रदेश  901.02  243.09  253.22

 महाराष्ट्र  424.13  171.27  178.40

 मणिपुर  16.71  2.12  2.21

 उड़ीसा  95.00  122.10  127.19

 राजस्थान  222.56  107.23  111-70

 सिक्किम  शून्य  4.05  4.22

 65



 लि|खित  उसूर  28  1988

 ||  2  3  “4

 तमिलनाड  93.14  29.54  30.77

 श्रिपुरा  59.56  10.83  11.28

 उत्तर  प्रदेश  4.00  5.46  5.69

 पश्चिम  बंगाल  274.39  163.89  170.72
 े  ७००७० ७००७०  ७७-०८»  -

 कंडक्टरਂ  को  भांग

 2250.  श्री  भीबल्लम  पाणिप्रही  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कंडक्टरਂ  की  मांग  बढ़  रही

 यदि  तो  सुपर  कंडक्टर  के  उत्पादन  में  बृद्धि  क ेलिए  कोई  लम्बी  अवधि  की  योजना
 तेयार  की  गई  है  ;  और

 यक्षि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोशोगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सनन््त्री  के०  आर०  :  हस
 अतिचालकता  अनुप्रयोग  देश  में  केवल  निम्न  ताप  ही  पर  ही  किए  जाते  इसका  प्रयोग

 मुख्यतः  अनुसन्धान  प्रयोगशालाओं  में  उच्च  चुम्बकीय  क्षेत्रों  क ेसुजन  के  लिए  किया  जा  रहा  भाभा
 परमाणु  अनुसन्धान  केन्द्र  तथा  राष्ट्रीय  भौतिकी  प्रयोगशाला  जैसी  बड़ी  प्रयोगशालाएं  स्वयं  तारों  और

 विद्युतचुम्बकों  का  उत्पादन  करती  कुछ  चुम्बकों  का  आयात  भी  किया  जाता  है  ।  जब  तक  क्षरल

 नाइट्रोजज  और  उच्च  ताप  पर  अतिचालकता  व्यावहारिक  नहीं  तब  तक  इसकी  मांग  के  तेजी  से
 बढ़ने  की  ध्तम्मावना  नहीं  है  ।

 और  सरकार  ने  राष्ट्रोय  अनुसन्धान  भौर  विकास  तथा  अनुप्रयोग  कायंक्रमों  की
 योजना  बनाने  और  उन्हें  तेयार  करने  के  लिए  अतिचालकता  के  लिए  एक  प्रबन्ध  बोर्ड ''  की
 स्थापना  की  अतिचालकता  पर  वर्ष  1988-89  का  कार्य कम  लगभग  30  संस्थाओं  में  शुरू  किया  जा
 चुका  जिसमें  55  अनुसन्धान  और  विकास  तथा  अनुप्रयोग  दल  लगे

 पश्चिस  बंगाल  में  अपंग  बच्चों  के  लिए  योजनाएं

 2251.  डा०  फूलरेण  गुहा  :  क्या  कल्याण  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 वर्ष  1986-87  में  पश्चिम  बंगाल  में  अथंग  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  प्रारम्भ  की  गई
 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 राज्य  में  कितने  अपंग  बच्चे  होने  का  अनुम।न  है  ;  और

 वर्ष  1986-87  और  19४7-88  के  दोरान  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 ब्ढि
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 कल्याण  सन््त्रालय  में  उपमस्त्री  सुमति  कल्याण  मन्त्रालय  विकलांगों
 के  कल्याण  के  लिए  एश्च्रिम  बंगाल  सहित  सम्पूर्ण  देश  में  अनेक  योजनाएं  कार्यान्वित कर  रही  इसमे
 विकलांग  बच्छे  भी  सम्मिलित  योजनाओं  के  ब्यीरे  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  बिकलांग  व्यक्तितयों  के  संगठनों  को  सहायता  योजना  :

 इस  योजुना  के  अन्तगंत  स्वयंसेवी  संगठनों  को  विकलांगों  की  विकास  सेवाओं  के  लिए
 सहायता  प्रदान  की  जाती  जिसमें  (1)  शीघ्र  पता  लगाने  तथा  उपचार  के  लिए
 (2)  विशेष  शिक्षा  तथा  ब्यावसायिक्क  प्रशिक्षण  तथा  (3)  पुनर्वास

 वेज्ञा।ऊ  तथा  सामाजिक  और  आधिक  पुनर्वास  ।

 2.  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  यन्त्र  तथा  उपकरण  खरीदने  या  लगाने  के  लिए  सहायता
 योजना  :

 इस  योजना  के  अन्तगंत  विकलांग  व्यक्तियों  को  उनके  शारीरिक  पुनवांस  के
 श्यक  यन्त्र/उपकरण  दिए  जाते  ये  यन्त्र/उपकरण  जिनको  कीमत  25  रु०  से
 3600  रु०  तक  है  उन  व्यक्तियों  कों  जिनकी  परिवार  की  आय  1200  to  भ्राति

 माह  से  कम  नि:शुल्क  दिए  जाते  जिस  परिवार  को  भाय  1201  रु०से
 2500  र०  के  बीच  उन्हें  लागत  के  50  प्रतिशत  कीमत  पर  दिए  जाते  हैँ  ।

 3.  बिकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  छात्रवलि  योजना  :

 विकलांग  छात्रों  को  कक्षा  10  से  आगे  शिक्षा  के  लिए  यह  दी  जाती  छात्रवृत्ति
 उन  छात्रों  को  दी  जाती  जिनके  परियार  की  आय  2000  ke  प्रतिमाह  से
 कम

 उपरोक्त  योजनाओं  के  अतिरिक्त  मन्त्रालय  में  अनेक  राष्ट्रीप  संस्थाओं  की  स्थापना  की  है  ।
 जहां  विकलांगों  को  उनके  मुख्य  कार्य  के  अतिरिक्त  सेवाएं  भी  दी  जाती  जिसमें  अध्यापकों  को
 भण  तथा  सेवा  माड्यूल्स  को  बनाना  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  बोन  कलकत्ता

 में  जहां  बच्चों  सहित  अस्थि  विकलांग  व्यक्तियों  को  सेवा  दी  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  मानसिक  विकलांग  जिसका  मुख्यालय  सिकन्दराबाद  तथा  अली  यावर  जंग

 राष्ट्रीय  श्रवण  विकलांग  जिसका  मुख्यालय  बम्बई  में  ने कलकत्ता  अपने  क्षेत्रीय  केन्द्र  भी

 स्थापित  किए  जहां  मुख्यतः  क्रमशः  मानसिक  विकलांग  तथा  श्रवण  विकलांग  बच्चों  की  विशेष

 शिक्षा  के  लिए  अध्यापकों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  स्वयं  सेदी  संगठन  विकलांग

 बच्चों  के  लिए  विशेष  स्कूल  को  चलते  हैं  ।  अपने  अध्यापकों  को  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  संस्थान  तथ

 शाखा  राष्ट्रीय  मानसिक  विकलांग  तथा  अली  याबर  जंग  राष्ट्रीय  श्रवण  विकलांग
 कलकत्ता  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  भेज  रहे  हैं  ।

 छठी  योजना  अवधि  में  प्रायोगिक  आधार  पर  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  जिले  में  दो  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्र  के  विकलांग  बच्चे  भी  शामिल  विकलांगों  को  व्यापक  संवाएं  देने  लिए  खडगपुर  में

 एक  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  1983-84  में
 मिदनापुर  जिले  में  खडगपुर  में  जिला

 थुनर्वास  केन्द्र स्थापित  किया  गया  ।
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 1981  में  आयोजित  किए  गए  पिछले  राष्ट्रीय  सैम्पल  सर्वेक्षण  फ ेअनुसार  पश्चिम  बंगाल
 में  प्रति  1,00,000  की  जनसंद्या  में  विकलांगों  की  प्रथलनता  दर  निम्नलिखित  है  :--

 मायु  समूह

 ...
 ग्रामीण  .  शहरी

 0--4  37  32

 48  38

 अझवबण  :

 443  223

 बाणी  :

 0--4  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध

 5--14  445  246

 लोकोमोटर  :

 254  190

 523  $41
 —_—__—_—~

 इसमें  मानसिक  विकलांगृता  से  पीड़ित  बच्चों  को शामिल  नहीं  किया  गया  जिन्हें  विशिष्टतया
 सर्वेक्षण  स ेअलग  कर  दिया  गया

 1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  ने  उपरोक्त  योजनाओं  के  लिए
 खजं  की  गई  राशि  निम्नलिखित  सारणी  में  दी  गई  है  :  --

 क्रम  स०  योजना  का  नाम  1986-87  1987-88
 रु०  २७

 _  फफ  __  किशिनिनिम
 7

 2  3  4
 क्या

 1.  विकलांग  व्यक्षितयों  के  संगठनों

 को  सहायता  योजना  42.28  47.82

 2.  विकलांग  व्यक्तियों  को सहायक

 यन्त्र|उपकरण  खरीदने/लगाने  के

 लिए  सहायता  योजना  7.05  9.70
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 3.  कक्षा  10  से  आगे  विकलांग
 व्यक्तियों  की  शिक्षा  क ेलिए

 छात्रवृत्ति  योजना  5.00  3.00

 4.  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  संस्थान  42.239  76.85

 5,  राष्ट्रीय  श्रवण  विकलांग  संस्थान
 '

 2.77  5.47

 6.  राष्ट्रोय  मानसिक  विकलांग  संस्थान  3.57  $.77

 7.  जिला  पुनर्वास  खडगपुर  6.00  एवं  5.35

 1.705  लाख  ए०  डी०  भाई०  पी०

 योजना  के  अन्तगंत  ।
 वन  बकीक  नील  आज  की  पक्की  अर  कर  अव०रकभनमकि  मील

 मारतीय  पेटेंट  कानून  पर  भारत-असमरीका  वा  तचीत

 2252.  भी  इस्त्रजीत  क्या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  वरिष्ठ  अमरीकी  अधिकारियों  के  प्रतिनिधिमंडल  ने  हाल  ही  में  उनसे  भारतीय

 पेटेंट  कानून के  बारे  में  बातचीत  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  मुद्दे  उठाए  गए  ओर  विच्चार  विमर्श  में  क्या  उलझनें  हैं  ;

 क्या  भारतीय  वैज्ञानिक  प्रसंस्करण  पेटेन्ट  व्यवस्था  को  उत्पाद  पेटेंट  व्यवस्था  में  बदले

 जाने  के  विरुद्ध  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  विस्तृत  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परमानरु

 इलेक्ट्रामिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनन््त्री  (  ओर  के०  आर०  :  से

 अमरीकी  राष्ट्रपति  के  विज्ञान  सलाहकार  डा०  विलयम  भार०  ग्राह्म  ने  प्रधान  मन्त्री  से  शिष्टाचारिक

 भेंट  की  ।  इस  भेंट  के  दोरान  बौद्धिक  प्रभुत्व  अधिकारों  का  संक्षिप्त  उल्लेख  किया  गया  ।

 प्रधान  मन््त्री  ने इससे  सम्बन्धित  प्रश्नों  की  जटिलता  और  इस  पर  ध्यानपूर्वकं  विचार  किए

 जाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  ।

 भारतीय  एकस्व  नियम  काफी  समय  तक  गहन  विचार-विमर्श  के  पश्चात्  बनाए  गए  हैं  और
 सम्रदाय

 ये  भारतीय  वाणिज्यिक  और  ओऔद्योगिक  समुदायक  का  हित  प्रतिलक्षित

 करते  हैं  ।
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 जिन  के  नान  अनिल न  ओतयभ  तन  ल्अिभरगगएगनगभगभगएओऋनी  न  5५  वनननगन  अननगतरएगगर.ऋ2२ऋए.ऋ+ऋे०-वन्े«

 अमरोका  और  सोवियत  संघ  हारा  आरम्भ  की  गई  अस्तरिक्ष  उड़ानों  में  भाग  लेगा

 2253.  भ्री  के०  कुलस्बु  :  कया  प्रधान  सम्न्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  की  अमरीका|सोवियत  संघ  द्वार  आरम्भ  की  गई  अन्तरिक्ष  उड़ानों  में  भाग
 लेने  की  कोई  योजना  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्वोगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  सनत्रो  तथा  महासागर  परम्ताण
 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  अन्तरिक्ष  विमारों  में  राज्य  सन्त्री  के०  आर०  :  और
 भारत  पहले  से  ही  अमरीका/सोवियत  संध  की  अन्तरिक्ष  उड़ानों  में  भाग  ले  रहा  है  ।  ए०  भौर

 बी०  को  अमरीकी  प्रमोचकों  से  छोड़ा  गया  था  ।  पूर्व॑वर्ती  भारतीय  प्रायोगिक  उपग्रहों  का
 प्रमोचन  तथा  प्रचालनात्मक  आई०  आर०एस०ए०  और  आई०  आर०  एस०  उपग्रहों  का  प्रमोचन
 भी  सोवियत  प्रमोचकों  के  माध्यम  से  सोवियत  संघ  के  अन्तरिक्ष-स्टेशन  इत्यादि  जैरे

 अन्त  रिक्ष-स्टेशनों  पर  अन्तरिक्ष  अनुसंसाधन  सम्बन्धी  परीक्षणों  क ेआयोजन  के  लिए  उपलब्ध  अवसरों  के

 उपयोग  की  भी  योजनाएं  हैं  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुभाग  अधिकारों  संध  से  अध्यावेवम

 2254.  भी  रामेश्बर  नोखरा  :  क्या  प्रधान  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुभाग  अधिकारियों  ने  कैन्द्रोय  प्रशानिक  न््यायाधिक रण
 द्वारा  3]  1988  को  दिए  गए  निर्णय  के  आघार  पर  पदोन्नति  करने  के  बारे  में  अभिवेदन  किया

 है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रलय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  गृह  सम्त्रालय  में  राज्य
 अस्त्रो  पो०  :  हां  ।

 निर्णय  के  प्रभावों  को  देखते  हुए  विधि  मन्त्रालय  के  परामर्श  से  उसकी  जांच  की  गई  और

 यह  निर्णय  किया  गया  कि  न्यायराधिकरण  के  के  विरुद्ध  याचिका  दायर  करने  की  विशेष  इजाजत
 के  लिए  अनुरोध  किया  जाए  ।

 भारतोय  वायुसेना  के  हवाई  जहाजों  का  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  बरुघंटना  प्रस्त  होना

 ]

 2255.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  !  नवम्बर  1988  को  भारतीय  वायुसेना  के  दो  हवाई
 पंजाब  के  भरटिडा  जिले  में  और

 दूसरा  हरियाणा  में  कुरुक्षेत्र  के  डांड  थाने  के  अन्तर्गत  सरसा
 गांव  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गए  थे  ;

 (@)  यदि  तो  इन  दुषघटनाओं  में  कितने  लोग  मारे  गए/गंभीर  रूपसे  घायल  हुए  और

 70



 7  1910  लिखित  उत्तर
 न  आज  जन  ०  +  हल  गज  आह  हल  जन  न  नाल  5.  «४2  «5

 :
 इन  दुषंटनाओं  के  कारण  हुँ  और  दोषी  पाएं  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 याही  गई  है  ?

 रक्षा  मम्व्ालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  बिभाग  में  राज्य  मस्त्रो  चितार्माण
 :  हां  ।  दोनों  दुर्घटनाओं  में  विमान  ही  दुधंटनाग्रस्त  हुए  ।

 इम  दुषंटनाओं  के  परिणामस्वरूप  न  तो  किसो  व्यक्ति  की  मृत्यु  हुई  ओरन  किसी
 ड्यक्ति  को  चोट  आई  ।

 इन  दोनों  दुघंटनाओं  की  जांच  अदालतें  कर  रहों  हैं  ।

 केग्द्रीय  सचिबालयोय  सेवा  के  अवर  सजिव/उपसचिव/निवेक्षक  को  बितेष  बेतन

 ]
 2256.  ञरी  भरत  सिह  :  कया  प्रधान  सम्ज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 “  कया  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  अनेक  मामले  में  दिए  गए  फंसले
 कार्य  के  लिए  समान  वेतनਂ  के  सिद्धांत  को  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  संदर्भ  में  भी  स्वीकार  कर
 लिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  अनुसंधान  केन्द्र
 वेज्ञानिक  अधिकारी  संघ  एवं  अन्य  बनाम  केन्द्रीय  सरकार  एवं  अन्यਂ  में  दिए  गए  फैसले  को
 ध्यान  में  रखते  अन्य  वर्गों  के  सेवा  में  नियुक्त  अधिकारियों  को  देय  विशेष  वेतन  के  समान
 सचिवालयोय  सेवा  में  केन्द्रीय  कमंचरारी  योजना  के  अन्तगंत  अवर  सचिव/|उपसचिव/निदेशक  को  भी
 विशेष  वेतन  देने  की  अनुमति  के  बारे  में  कोई  फैसला  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन््त्री  पी०  :  केन्द्रीय  सरकार  में  प्रत्येक  पद  का  वेतनमान  पद  से  सम्बन्ति  कत्तंव्यों
 ओर  उत्तरदायित्वों  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  उच्चतम  न्यायालय के  फंसलों  पर  उनमें

 दिए  गए  निर्देशों  के  अनुसार  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 और  यह  मामला  अभी  भी  सरकार  के  विचारधीन

 आयुध  कारखानों  में  इंजोनियरी  स्तातकों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर

 2257.  भरी  अजय  मुवाराम  :  क्या  रक्षा  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  आयुध  कारखानों  के  इंजीनियरी  स्तातकों  रक्षा  अनुसंधान  विकास

 रक्षा  डाकतार  और  केन्द्रीय  लोक  न्र्माण  विभाग  में  अवर/पयंवेक्षक  संवर्ग  में  कार्य रत
 स्नातकों  के  समान  पदोन्नति  के  अवसर  प्राप्त  हैं  ;
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 आयुध  कारबखानों  में  इंजीनियरी  स्नातकों  को  समान  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  क्या
 कार्यवाही  करने  का  बिचार  है  ?

 रक्षा  सम्भालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  चितामणि
 :  से  रक्षा  अनुसंघान  तथा  विकास  रक्षा  रेल

 डाक-तार  एवं  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  अवर/पर्यवेक्षी,  संवर्गों  में  कार्य रत  इंजीनियरी  स्नातक
 के  बारे  में  स्थिति  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  क्योंकि  इस  विभाग  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  आयुष
 निर्माणियों  में  पयंवेक्षी  अराजपत्रित  अधिकारियों  के  पदों  पर  लागू  सम्बन्धित  भर्ती  नियमों  के  प्रावधानों
 के  अनुसार  रिक्त  पदों  को  सीधा  भर्ती  द्वारा  तथा  निम्न  ग्रेडों  में  क्ंचारियों  की  पदोन्नति  से  भरा  जाना

 होता  सीधी  भर्ती  के  लिए  नियमों  में  निर्धारित  भहंताओं  में  बिहित  न्यूनतम  बहता  इजी  नियरिग  में
 डिग्री  नहीं  है  जेसा  कि  पर्यंवक्षी  तकनीकी  राजपत्रित  अधिकारियों  के  लिए  सेवारत  ऐसे  इंजीनियरी

 ग्रेज्युएट  जो  ऐसे  पदों  १र  लागू  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  परय्यंवक्षी  तकनीकी  राजपत्रित  अधिकारियों  के
 पदों  पर  सीधी  भर्ती  की  अहेता  रखते  वे  इस  तरह  के  पदों  के लिए  आवेदन  कर  सकते  हैं  ।

 चतुर्थ  वेतन  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  जो  कर्ंचारी  अपने  सरकारी  कामकाज  के  लिए
 उपयोगी  अहूंता  अजित  करते  हैं  ओर  जो  उनकी  क्षमता  में  योगदान  देते  है  उन  कमंचारियों  को  प्रोत्साहन

 मंजूर  किया  यह  सिफारिश  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  कर  ली  गई  उक्त  सिफारिश  के  अनुसार
 भआायुध  निर्माणरणियों  में  पयंवेक्षी  अराजपत्रित  अधिकारियों  के  ग्रेडों  में  कार्यरत  इंजीनियरी  स्नातकों
 को  दो  अग्रिम  वेतनवृद्धियां  या  अहंता  वेतन  मंजूर  करने  का  भ्रस्ताव  वित्त  मन्त्रालय  के  साथ  उठाया
 गया

 उड़ीसा  ओर  मध्य  प्रदेश  में  गर्म  पाती  के  चश्मे

 2258.  भी  राघाकांत  डिगाल  :  क्या  मागर  विमानन  ओर  पयंटन  सन्त  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  गर्म  पानी  के  चश्मों  की  संग्या  कितनी  और ?  आर

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  इन  चश्मों  के  विकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  भम्त्री  शिवराज  बो०  पा  :
 उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  दोनों  राज्यों  में  गर्म  पानी  के  चश्मों  की

 निर्धारित  कुल  संख्या  सात

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  राज्य  सरकारों  से  मिलने  वाले  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर
 राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देता  मध्य  प्रदेश  में  जिन  स्थानों  पर  गर्म  पानी  के  चश्मे  वहां
 पर्यटन  आधार-संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  विभाग  को  राज्य  सरकार  से  कोई  नहीं
 मिला

 उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  विभाग  ने  तप्त  पानी  में  मार्गस्थ  सुख

 72



 7  1910  )  लिखित  उत्तर

 सुविधाओं का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  परियोजना  स्वीकृत  की  है  ताकि  गरम  पानो  के  चश्मों  को
 देखने

 आने  वाले  पर्यटकों को  सुविधायें  मुहैया  कराई  जा
 सके  ।

 इलेक्ट्रामिक  सामाम  का  तिर्यात

 2259.  भ्री  मोहन  भाई  पटेल  :

 धो  अमर  सिह  राठवा  :

 श्री  विजय  एम०  पाटिल  :

 क्या  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इलेक्ट्रानिक  सामान  का  भारत  से  अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;

 (@)  यदि  तो  निर्यात  किए  जा  रहे  इलेक्ट्रोनिक  सामान  के  ब्यौरे  सहित  इनका  निर्यात

 करने  वाले  एककों  का  ब्यौरा  क्या  ओर  इस  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  की कितनी  भाय  होती

 स्वदेशी  मांग  को  पूरा  करने  और  साथ  हो  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इन  इलेक्ट्रानिक
 बस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  ओर

 इनका  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  और  इन  वस्तुओं  के  और  अधिक
 बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मम्त्रालय  में  राज्य  भन््त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०  आर०  :  हाँ  ।

 घरेलू  टैरिफ  निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों  में  तथा  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  योजना  के
 अन्तगंत  स्थापित  इकाइयों  के  जरिए  निर्यात  किए  जा  रहे  जिन  उत्पादों  का  निर्यात  प्रतिनिधित्व  के
 तौर  पर  किया  जाता  वे  हैं  ;  उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिकी  क्षेत्र  श्याम  तथा  श्वेत  और
 रंगीन  टेली  विजन  उपकरण  तथा  यन्त्रीकरण  दोलनदर्शी

 नियन्त्रण  दूरसंवार  दुतरफा  संघटक  पुर्जे
 पिक्चर  ट्यूब  पू्ब-रिका्डित  कंसेटे  तथा  कम्प्यूटर

 साफ्टवेयर  ।

 ब्ष  1987-88  के  दौरान  कीमत  को  जोड़ने  के  जरिए  ]50  करोड़  रु०  से  भी  अधिक  विदेशी

 मुद्रा  की  आय  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 देश  में  इलेक्ट्रा  निकी  उद्योग  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  लाइसेंसिंग  नीतियों  को  उदार
 बनाया  गया  है  तथा  वित्तीय  एवं  निर्यात  नीतियों  को  अंघक  तकंसंगत  गया  है  ।  देश  मे
 गिकी  के  आधार  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  इलेक्ट्रानिकी  के  सभी  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  के  भायात  तथा
 विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  प्रदान  की  जा  रही

 जहां  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  उद्योग  को  कई  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  जिनमे  शत-प्रतिशत

 निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  तथा  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने  वाली  इकाइयों  को  5  वर्षों  के लिए
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 नय+  न  श  ————

 करों से  निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  तथा  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  के  अम्तगंत  आने  वाली  इकाइयों  को
 नकद  प्रतिपूति  कई  उत्पादों  के  मामले  में  सभी  उद्योगों  के  लिए  प्रति  बभदायगी  दरों को

 तथा  आयात  पूर्ति  लाइसेंस  की  दरों  में  वृद्धि  शामिल  है  ।  शुल्क  प्रति  अदायगी  की  प्रतिपूर्ति
 की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  गया  है  |

 जिन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  संयुक्त  राज्य
 सोवियत  ग्रेट  पश्चिम  बंगला  नाहजी

 यूगोसलाविया  ।  तिर्यात  वाजारों  का  विस्तार  करने  के  सेमीनारों  क ेआयोजन  के  लिए
 बाजार  का  निरन्तर  आधार  पर  सर्वेक्षण  किया  जाता  है  ।

 कम्प्यूटरोकृत  आरक्षण  प्रभाली  के  विकास  के  लिए  सहयोग

 2260.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  सस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कया  एयर  इंडिया  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  प्रणाली  के  इस्तेमाल  से  अपने  लाभ  का  अनुपात
 बढ़ाते  के  लिए  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  वाले  चार  संधों  में  से किसो  एक  संघ  से  सहयोग  प्राप्त  करने  को

 योजना  बना  रहा  है  ;

 यदि  तो  एयर  इंडिया  की  आरक्षण  प्रणाली  के  विकास  के  लिए  किन-किन  विदेशी

 कम्पनियों  से  सहयोग  प्र'प्त  करने  की  योजना  है  ;  और

 प्रस्तावित  सहयोग  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  को  खर्च  होने  का  अनुमान  है  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सन्त्रालय  के  राज्य  मनन््त्री  शिवराज  बी०  :  से

 एयर  इंडिया  एशियाई  क्षेत्र  में  मेघा  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  प्रणाली  में  भाग  लेने  पर  विचार  कर

 रहा  एशियाई  क्षेत्र  में  गठित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  मेघा  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  श्रणाली  में  दो

 समूह  एक  समूह  आम्ट्रेलिया  में  क्वांटास  के  नेतृत्व  में  है और  दूसरे  समूह  में  सिगापुर  एयरलाइन्स

 कैयेपै  सिफिक  और  थाई  इन्टरनेशनल  शामिल  हैं  ।  दोनों  प्रस्ताव  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  ।

 अन्ध-संस्थाओं  के  कार्यकरण  की  समीक्षा

 2261.  थी  विन्तामणि  जेना  :  क्या  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  संचालित  अन्ध  शैक्षाषिक  संस्थाओं  को

 प्रदत्त  सुविधाओं
 का  ब्यारा  क्या  ;

 क्या  सरकार  ने  देश  के  अन्ध-विद्यालयों  के  कार्यंकरण  में  शिक्षण  पुस्तकों  और

 रहन-सहन  सम्बन्धी  स्थितियों  को  दृष्टि  से  खामियों  यदि  कोई  का  पता  लगाने  के  लिए  इनकी  कोई
 समीक्षा  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है और  उनका  कार्यकरण  सुधारने  के  लिए  सरक।र
 ने  क्या  उपाय  किए  हैं  ?
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 का  तन  शनि  नी  «  «++- न  लक  अब  6  ट>कत  न  ी  ननन>म  ५  गा

 कल्याण  मस्त्रालय  में  उपसन््त्री  सुमति  :  सरकार  के  अधीन  एक  स्वायतत

 राष्ट्रीय  दृष्टि  वाधिताय  संस्थान  स्कूल  पूर्व  से  उच्च  स्तर  तक  10  नेत्रहोन  और
 आंशिक  रूप  से  नेत्रहीन  बच्चों  के लिए  एक  स्कूल  चलाता  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  को  जाती

 1.  यब्त्र  और  कपड़े  निःशुल्क  ।

 2.  से  भागे  के  छात्रों  क ेलिए  36  र०  प्रति  बच्चा  प्रति  मास  जेब  कक्षा
 तक  छात्रों  को  दिन-प्रतिदिन  आदि  की  वस्तुएं  नि:शुल्क  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 और  राष्ट्रीय  दृष्टि  वधिताथं  देश  में  नेत्रहीनों  के  लिए  स्कूलों  का  एक
 विस्तत  सर्वेक्षण  आयोजित  कर  रहा  इस  अध्यापन  सुविधाओं  की  सर्वेक्षण  जानकार  के  माध्यम  से sf  सु
 अन्य  वस्तुओं  दे  साथ-याथ  पुस्तकें  और  जीवन  स्तर  उपलब्ध  कराने  की  सम्भावना  इस  प्रकार  एकत्र
 की  गए  सूचना  के  आधार  पर  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  कभी  यदि  कोई  उसका  पता  लगाया  जाएगा  और

 राज्य  सरकारों  ओर  इन  संस्याओं  को  चला  रही  एजेंसियों  को  सुघारात्मक  उपायों  का  सुझाव  दिया

 सोवियत  संघ  से  हेलोकाप्टर  गतशिप

 2262.  श्री  चिस्तासणि  जेना  :  कया  रक्षा  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संघ  ने  भारत  को  निर्यात  सोदे  में  एम०  हेलीकाप्टर  गनशिप

 देचने  की  पेशकश  की  है  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पृ्ति  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  चिस्तामणि

 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 यात्री  निवासों  का  लिर्माण

 2263.  प्रो०  नारायण  अम्द  क्या  सागर  बिमानन  और  पयंटस  सम्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विलासपुर  जिले  में  श्री  नैना  हमीरपुर  जिले  में  देवत  कांगड़ा  जिसे  में

 ऊना  जिले  में  चिन्तपूर्णों  और  मंडी  जिले  में  रेवालध्षर  में  यात्रिका  यों  सरायों  भौर  अम्प

 पयेटन  आवास-गृहो  की  स्वीकृति  और  निर्माण  में  अत्यधिक  विलम्ब  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  की  तिथियों  को  स्वीकृति  के  आरम्भ  में  अनुमानित

 और  प्रत्येक  परियोजना  के  निर्माण  काय  के  पूरा  होने  की लक्य  तिथि  और  प्रत्येक  परियोजना

 को  वर्तमान  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और
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 अभ+  ज-+-++++  2.०  मरा  ..

 प्रत्येक  मामले  में  विलम्ब  के  कारण  और  नवीनतम  अनुमानित  लागत  और  पूरा  होने
 की  तिथि  क्या  है  ?  "

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  सम्त्रालय  के  राज्य  मसत्री  शिवराज  बो०  :
 से  यात्रिका  निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  के  प्रस्ताव  कार्यवाही  भारतीय  यात्री  आ्रावास
 बिकास  समिति  सरकारी  प्रायोजित  रजिस्टर्ड  सोसायटी  के  अनुरोध  पर  की  जाती  समिति  ने  नेना
 ढेबी  में  एक  यात्रिका  परियोजना  हाथ  में  ली  है  जो  उचित  भूमि  खण्ड  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  शुरू
 नहीं  की  जा  सक्रीं  ।  समिति  ने  देवत  सिद्ध  जिला  ज्वालामुखी  जिला  जिला
 ऊना  और  जिला  मंडी  में  यात्रिकाओं  के  निर्माण  के  लिए  किसी  अभ्रस्ताव  के  बारे  में  नहीं
 बताया  प्रशासनिक  कारणों  से  समिति  की  राक्षि  को  रिलीज  रोक  ली  गई  है  और  किसी  भी  नए
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया  आ  रहा  है  ।

 बोद्ध  तोर्थ  स्थलों  का  विकास

 2264.  प्रो०  नाराग्रण  चन्द  पाराशर  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पयंटन  भम्त्री  यह  बताने
 की  क#पा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  सन््त्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  समस्त  देश  में  बोद्ध  तीर्थ  स्थलों

 के  विकास  के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की  है  ;
 ’

 (a)  यदि  तो  इस  उद्देश्य  के  राज्यवा  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ओर

 इन  स्थानों  पर  कौन  सी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  श्रस्ताव  है  ;

 क्या  लहाख  की  भांति  मंडी  जिले  में  राहुल  सपीती  में  ताबों  और  केये
 ओर  हिमाचल  प्रदेश  के  किन्नोर  जिले  में  पुंछ  को  भी  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  क्या  राज्य  सरकार  से  सलाह  कर  ऐसी  सुविधाओं
 को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  इन  स्थानों  को  शामिल  किया  जाएगा  ?

 मागर  विमानन  और  पर्यटम  मम्त्रालय  के  राज्य  मरत्री  शिवराज  बी०  :

 कन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  बौद्ध  केन्द्रों  का

 निर्घारण  करने  और  पयंटन  आधार-संरचना  का  विकास  क  रने  हेतु  सिफारिश  करन  के  लिए  1986  में

 एक  टास्क  फोर्स  का  गठन  किया  था|  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  के  अलावा  अन्य  राज्यों  में  बौद्ध  केन्द्रों
 का  अभिनिधारण  करने  के  लिए  विभाग  ने  1987  में  एक  अन्य  टास्क  फोस  की  स्थ।पना  की  टास्क
 फोस  की  रिपोर्ट  अभी  मिलनी  टास्क  फोस  की  रिपोर्ट  मिलने  और  उसका  अध्ययन  करने  के  बाद  ही
 आधार-संरचना  का  विकास  करने  के  लिए  केन्द्रों  के  बारे  में  निणंय  लिया

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 दुर  संचार  के  लिए  ट्रांसमीशन  प्रणाली

 2265.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  कया  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इलेक्ट्रोनिक्स  व्यापार  और  प्रौद्योगिकी  विकास
 निगम  ने  स्थानीय  क्षेत्र  नेटअर्क  समेकित  सकिट  के  उत्पादन  का  पहला  दोर  प्रारम्भ  कर  विया  है  जिसमें
 दूरसंचार  के  लिए  वर्तमान  ट्रांसमिशन  प्रणाली  की  तुलना  में  तीव्र  गति  और  अधिक  विश्वसनीय  विकल्प
 की  व्यवस्था  देश  में  ट्रांसमिशन  के  लिए  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवकं  का  विकास  करने  का  कोई  प्रयास  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ओर  यह  नेटवर्क  देश  में  कब  तक
 प्रारम्भ  कर  दिया  जाएगा  ;  और

 यदि  तो  क्या  इलेक्ट्रोनिक्स  विभाग  ने  जिप  ओज  सैट्सਂ  के  प्रयोग  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  अद्यतन  प्रौद्योगिकी  का  ध्यान  रखा  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रामिको  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मग्त्री  के०  आर०
 बाजार  में  समय-समय  पर  उपलब्ध  होने  वाले  अद्यतन  तकनीकी-जानकारी  के  एकीक्षत  परिपंथों

 का  प्रयोग  करते  हुए  देश  में  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  के  उत्पादों  का  विकास  किया  जा

 रहा  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  भवन  में  अथवा  परिसर  के  अन्दर  स्थित  कम्प्यूटरों  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित
 करने  का  काय  करता  है  और  यह  दूरसंचार  विभाग  अथवा  अन्य  प्रमुख्च  उपयोगकर्ताओं  के  सावंजनिक

 दूरसंचार  नेटवर्क  में  प्रयुक्त  होने  वाली  लम्बी  दूरी  की  सम्प्रेषण  प्रणालियों  दूरी  के  लिए  चाहे  वे

 शहर/कस्बे  के  भीतर  के  लिए  कोई  समाधान  नहीं  एण्ड  ने  एकीकृत  परिपथों  का

 कोई  स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  पेश  नहीं  किया

 और  उपर्युक्त  को  मदनजर  रखते  स्थानोय  क्षेत्र  नेटवर्क  के  चालू  होने  से

 समाक्ष  केबल  जैसी  लम्बी  दूरी  की  सम्प्रेषण  प्रणालो  की  गुणवत्ता  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ेगा  ।

 सी-डाट  एक्सचेंजों  का  उत्पादन

 2266.  श्रो०  नारायण  चरद  पाराशर  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 कया  फील्ड  परीक्षण  के  पश्चात्  सी-डाट  एक्सचेंजों  और  128  के

 डिजाइन  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  और  चालू  वर्ष  में  इसका  उत्पाद  आरम्भ  कर  दिया

 जाएगा  ;

 यदि  तो  क्या  एक  दिन  में  सी-डाटਂ  एक्सचेंज  प्रोसेस  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर

 लिया  गया  है  ;

 दोनों  डिजाइनों  में  से  प्रत्येक  डिजाइन  के  कितने  एक्सचेंज  दूरसंचार  विभाग  के

 सक्षिटों  को  दिए  गए  ;  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  इन  एक्सचेंजों  के  पर्याप्त  उत्पादन  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  निकट  भविष्य  में  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रानिको  और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  आर०  :  हां  ।
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 टेलीमेटिक्स  विकास  केन्द्र  ने  88  लाहनों  पोर्ट  के  इलेक्ट्रानिक  निजी  स्वचालित
 झाला  एक्सचेंज  पीए  बी  तथा  128  पोर्ट  के  प्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंज  ए
 के  डिजाहन  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  है  ।  इन  एक्सचेंजों  के  उत्पादत  का  कार्य  शुरू  हो  गया  है

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  प्रतिदिन  औसतन  एक  प्रामीण  सी-डाट  एक्सचेंज  प्रतिष्ठापित

 किए  जाने  का  कार्यक्रम  शुरू  कर  दिया  गया  हालांकि  शुरू-शुरू  में  प्रगति  थोड़ी  धीमो  तथापि

 अन्तिम  तिमाही  में  इस  कमी  को  पर्याप्त  रूप  से  दूर  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना

 क्षेत्रों  को  दिनांक  5-1  1-19 88  तक  सुपुर्द  की  गई  एक्सचेंजों  की  संख्या  नीचे  दिए

 अनुसार  है  :---

 (i)  88  लाइनों  वाले  इलेक्ट्रानिक  निजी  न  सी-डाट  के  विभिन्न  विनिर्माताओं
 स्वचालित  शाखा  एक्सचेंज  द्वारा  लगभग  50:  इकाइयों  को

 (॥)  128  पोर्ट  के  ग्रामीण  स्वचालित  भारतीय  टेलीफोन  उद्योम

 द्वारा  75  इकाइयों  को

 इलेक्ट्रानिक्स  ट्रेड  एण्ड  डेवलपमेन्ट  कार्पोरेशन  लिमिटेड  एण्ड  के  माध्यम

 से  संघटक-पुर्जों  की  खरीद  में  तेजी  लाने  तथा  उत्पादन  में  स्थिरता  लाने  की  दिशा  में  कदम  उठाए  ग

 इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  +  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंजों  का  उत्पादन  पर्याप्त  मात्रा
 में  औद्योगिक  अनुमोदन  प्रदान  करने  में  उदारता  अपनाई  गई  निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  भी

 2000  लाइनों  तक  को  क्षमता  वाले  ग्रामीण  स्वचालित  एक्सचेंजों  का  विनिर्माण
 करने  की  अनुमति  दी  गई

 दस्तावेज  शिपयाड़  से  गायब  किए  गएਂ  शीर्षक  से  समाच्षार

 2267.  भीमती  सनोरमा  सिह  :  क्या  रक्षा  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  10  1988  के  जनसत्ता  में  दस्तावेज

 भोवा  शिपयार्ड  से  गायय  किए  गएਂ  शौक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;

 इसके  लिए  किम  व्यक्तियों  को  उत्त  रदायी  पाया  गया  भर

 (2)  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  सम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  ओर  पूति  विमाग  में  राज्य  भत्त्री  बिन्ताभणि

 :  हां  ।

 इस  मामले  की  गोवा  शिपयार्ड  के  सतकंता  अधिकारी  और  बाद  में  गोवा  शिपयाड्ड

 78



 7  1910  )  लिखित  उत्तर

 Ly
 लिमिटेड के  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  गठित  एक  जांच  अदालत  ने  जांच  की  ।

 जांच  को  रिपोर्टों  स ेकोई  ऐसा  निश्चित  प्रमाण  नहीं  मिलता  है  जिससे  यह  पता  चले  कि
 गोबा  शिपयार्ड  लिमिटेड  से  दस्तावेज  बुराए  गए  थे  ।

 और  (४),  प्रश्न  ही  गहीं  उठते  ।

 भारतोय  शांति  सेना  के  विकलांग  संतिकों  को  सहायता

 लिनुबाद  |

 2268.  औ  जी०  एस०  बासवराज  :  कया  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय

 शांति  सेना  के  विकलांग  सैनिकों  को  सहायता  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  उन्हें  भब  तक  कया

 सुविधाएं  दी  गई  हैं  ?

 रक्षा  मम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादद  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मल्त्री  चितामनि
 :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 1.  श्रीलंका  में  कारंवाई  के  दो  रान  घायल  हुए  भारतीय  शांति  सेना  के  कार्मिकों  को  युद्ध  में

 घायल  कार्मिकों  का  दर्जा  दिया  जाता  100  प्रतिशत  निशक्तता  की  स्थिति  में  वे  युद्ध  घायल  पेंशन
 पाने  के  हकदार  होते  हैं  जो  गणनोय  परिलब्धियों  अर्थात  मूल  वेतन  और  रेक  वेतन  या  वर्गीकरण  वेतन
 तथा  निशकतता  प्राप्त  होने  की  तारीख  को  आखिरी  बार  प्राप्त  किया  गया  प्रैक्टिस  बंदी  यदि
 कोई  क  बराबर  होती  100  प्रतिशत  से  कम॑  निशक्तता  पर  यह  राशि  उसी  अनुपात  में  कम  कर

 *  दी  जाती  है  परन्तु  अफसरों  के  मामले  में  यह  राशि  गणनीय  परिलब्धियों  *  60  प्रतिशत  और  अफसर
 रैंक  से  नीचे  के  का्िकों  के  मामले  में  गणनीय  परिलब्धियों  के  80  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होती  ।  यह
 पेंशन  उस  स्थिति  में  भी  देय  है  जबकि  निशक्त  होने  के  समय  या  बाद  में  निशक्तता  के  पुननिर्धारण  के
 समय  निशक्तता  की  मात्रा  20  प्रतिशत  से  कम  आंकी  जाती  है  ।

 2.  इसके  निशक्त  काशिक  सेवानिवृत्ति  उपदान  भी  प्राप्त  करेगा  जिसकी  अधिकतम
 सीमा  |  ल'ख  रुपए  होगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  गणना  निशक्ता  की  तारीख  को  उसकी  गणनीय  परिलब्धियों
 के  आधार  पर  की  जाएगी  परन्तु  इसके  लिए  उस्त  तारीख  तक  की  सेवा  को  हिसाब  में  लिया  जाएगा
 जिस  तारोख  को  वह  कार्मिक  उस  रैंक  में  सामान्य  रूप  से  सेवानिवृत्त  होता  ओर  इसमें  5  वर्ष  की  छूट

 अवधि  33  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होनी  भी  दी  जाएगी  ।

 3.  सतत  परिचर्या  भत्ते  की  जिस  मामले  में  देय  300  रुपए  प्रतिमाह  होगी  चाहे
 ”

 काभिक  का  रैंक  कुछ  भी  हो  ।

 4.  भारतीय  शांति  सेना  के  घायल  हुए  केवल  3  कार्मिकों  को  अब  तक  निशक्तता  के  फारण

 सेवामुक्त  किया  गया  है
 ।

 5.  रेल  मन्त्रालय  ने  भारतीय  शांति  सेना  के  घायल  हुए  काभिकों  के  दो  रिश्तेदारों  को  उनके

 निवास-स्थान  से  उस  सेना  जहां  पर  घायल  हुए  कामिक  का  इलाज  चल  रहा  तक  जाने
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 ओर  वहां  से  वापस  लोटने  के  लिए  निःशुल्क  रेल  यात्रा  की  सुविधा  प्रदान  कर  रखी  घायल  कामिक

 के  दो  रिश्तेदारों  को  उस  स्थान  पर  जहां  कि  उक्त  सेना  अस्पताल  स्थित  मील  सेना
 राशन  आदि  उपलब्ध  करवाने  को  भी  व्यवस्था  है  ।

 6.  भारत  सरकार  द्वारा  चलाए  जा  रहे  और  पूर्णतया  भारत  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त
 करने  वाले  स्वायत्तशासी  शेक्षिक  सस्थानों  ने  भारतीय  शांति  सेना  के  बीरगति  प्राप्त  अथवा  धायल  हुए
 काभिकों  के  बच्चों  को  23-2-88  से  निम्नलिखित  शैक्षिक  रियायतें  उपलब्ध  की  हुई  हैं  :--

 लिक्षण  और  अन्य  शुल्कों  क ेसाथ  स्कूल  बस  किराए  से  छूट  और  विद्यार्थी  द्वारा  दो

 मई  रेल  या  बस  पास  की  वास्तविक  राशि  की

 छात्रावास  वाले  स्कलों  और  कालेओं  में  पढ़ने  बाले  विद्यार्थियों  को  छात्रावास  प्रभार
 की  पूर्ण  अदायगी  के  लिए

 किताबों  ओर  लेखन-सामग्री  की  पूरी  भोर

 (4)  जहां  वर्दी  जरूरी  हो  वहां  वर्दी  का  पूरा  मूल्य  ।

 राज्य  सरकारों  ने  भी  अपने  शैक्षिक  संस्थानों  में  इसी  प्रकार  की  रियायतें  उपलब्ध  कराने  की
 घोषणा  की  है  ।

 7.  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  भरें  जाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्तगंत  बर्ग
 ओर  के  पदों  पर  नियुक्तित  के  लिए  भारतीय  शांति  सेना  के  निशक्त  कार्मिकों  को  में

 और  अधिक  निशक्त  कामिकों  निशक्तता  50  प्रतिशत  से  अधिक  आंकी  गई  और  जो
 रोजगार  पाने  योग्य  नहीं  रह  गए  हैं  परन्तु  उनकी  निशक्तत्ता  सेना  में  सेवा  के  कारण  हुई  के  प्रत्येक
 परिवार  के  दो  सदस्यों  तक  प्राथमिकता-][-क  के  अन्तगंत  रखा  जाएगा  ।

 सियाचिन  के  मामले  पर  मारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  वरर्ता

 2269.  भ्री  मुल्लापहली  रामथखन  :

 श्रीमती  प्रभावती  गुप्त  :

 क्या  रक्षा  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 सियाबिन  के  मामले  पर  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  कितने  दोर  की  वार्ता  हुई  है  ;

 इन  प्रत्येक  वार्ताओं  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृति  बिप्ताग  में  राज्य  भम्त्री  चिन्तामणि
 :  सियातिन  मामले  पर  विचार-विमश  करने  के  लिए  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच

 अब  तक  बातचीत के  चार  दौर  हुए
 कै

 बातचीत  के  इन  दौरों  के  दोरान  दोनों  पक्षों  ने  इस  मामले  को  शिमला  समझौते  के

 अनुसार  शांतिपूर्वंक  एवं  आपसी  बातचीत  द्वारा  निपटाने  पर  बल  और  अपनी-अपनी  स्थितियों
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 को  स्पध्ट  किया  तथा  एक  मैत्रीपूर्ण  समझोते  के  लिए  कई  प्रस्तावों  पर  चर्चा  22  से  24  घ्ितम्बर
 मुख्य  को  नई  दिल्ली  में  हुए  विचार-विमर्श  के  पिछले  दौर  में  इस  ब्रतत  पर  सहमति  हुई  कि  बातचीत

 का  अगला दौर  जनवरी/फरव  में  इस्लामाबाद  में  होगा  ।

 पंचाधथतो  राज़  प्रणाली  के  बारे  में  सम्मेलन

 22  श्री  सी  ०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  प्रभान  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  देश  में  पचायती  राज  प्रणाली  पर  चर्चा  करने  हेतु  आयोजित  राज्यों  के

 मुख्य  सचियों  के  सम्मेलन  की  सिफा।रशों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  पर  निगरानी  रखी  है  ;  और

 यदि  तो  प्रत्येक  सिफारिश  पर  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 सोक  शिकायत  तथा  पेंठान  मन््त्रालप  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मम्त्रालय  में  राज्य
 अस्त्री  पी०  :  और  संवेदनशील  प्रशामनਂ  पर  समाहताओं/जिला
 मजिस्ट्रेटों  की  .  कार्य  शाला  में  तैगार  किए  गए  राज  तथा  जिला  योजना  सम्उन्धी  पेपर  पर
 विचार  करने  के  लिए  दिनांक  पुष्कर का  को  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों  का  एक  मम्मेलन  हुआ  था  ।
 सम्मेलन  में

 हुई  स्वंसम्मति  तथा  सिफारिशों  पर  कोई  का  रंवाई  किए  जाने  से  पहले  उपयुक्त  मंच  पर

 और  आगे  चर्चा  की  जानी  है  ।

 पुष्कर  का  पर्यटक  स्थल  के  रूप  में  विकास

 भी  शांति  लाल  धारीबाल  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मन््त्री  यह  बताते  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 )  ब्या  राजस्थान  में  पुष्कर  को  एक  पर्यटक  स्थल  के  तौर  पर  विकसित  करने  सम्ग्नन्धी

 कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन
 है

 ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पुष्फर  के  विकास  द्वेतु  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  है  ;  और

 पदि  त्तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सागर  विभानन  और  पर्यटन  मन्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  शिवराज  बो०  :  से

 राजस्थान सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पुष्कर ने एक पर्यटक काम्प्लेक्स के विकास के लिए लाख रुपए की राशि स्वोकृत की है । इलेक्ट्रानिको वस्तुओं का आस व्यक्षित को लाभ पहुंचाना 2272. भरी ज्ञांति धारीवाल : क्या |्रधाम भन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने इलेक्ट्रोनिकी उद्योग की सीमा शुल्क तथा अन्य शुल्कों में कई छूट दो यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; 8।



 लिशित  उत्तर  28  1988

 क्या  शुल्कों  को  भारी  छूट  दिए  जाने  के  बावजुद  भी  इलेक्ट्रानिकी  वस्तुओं  का  लाभ  आम
 उपभोक्ता  तक  नहीं  पहुंच  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्ोणिको  मंत्रालय  में  राज्य  सग्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिकी  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  मारायणन  ):  (१)  ओर

 ये  मोटे  तौर  पर  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :--

 1.  कच्ची  सामग्रियों  को  35  प्रतिशत  की  दर  से  और  कल-पुर्जों  को  50  प्रतिशत  की  दर
 से  सीमा-शुल्क  में  छूट  दी  जाती  है  ।

 2.  इलेक्ट्रानिक  संघटक-पुर्जों  को  98  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  दी  जाती  है  ।

 3.  परियोजनानों  के  आरम्भिक  गठन  तथा  बाद  में  पर्याप्त  रूप  से  विस्तार  करने  के

 उद्देश्य  से  पंजीगत  वस्तुओं  के  आयात  में  30  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  दी  जाती

 4.  आधुनिकीकरण/संतुलन  बनाये  रखने  के  लिए  सूचीबद्ध  पूंजोगत  वस्तुओं  पर  60
 प्रतिशत  की  दर  से  छूट  दी  जाती  है  ।

 5.  कम्प्यूटरों/कम्प्यूटर  पेरीफरलों  पर  98  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  दी  जाती

 6.  सूचीबद्ध  संचार  उपस्करों  पर  100  प्रतिशत  छूट  दी  जाती  है  ।

 7.  संचार  उपस्करों  के  कलपुजों  पर  80  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  दी  जाती

 8.  सूचीबद्ध  पंजीगत  उपस्करों  के  कलपुरओं  पर  50  प्रतिशत  को  दर  से  छूट  दी  जाती

 और  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  के  विनिर्माण  के लिए  उपादानों  की  लागत  में  कमी  लाने
 के  उद्देश्य

 से  विभिन्न  वित्तीय  उपाय  किए  जाते  इन  उपायों  और  साथ  ही  उदार  लाइसेंसिंग  नोति  के
 उपायों  के  फलस्वरूप  प्रतिस्पर्धात्मक  बातावरण  तेंयार  होना  सुनिश्चित  जिसके  अन्तगंत
 भोक्ता  अपनी  पसन्द  के  मुताबिक  विभिन्न  प्रकार  के  उत्पाद  खरीद  देश  में  इलेक्ट्रानिको  का

 उत्पादन  और  उनकी  स्वपत  प्रतिवर्ष  काफी  मात्रा  में  बढ़  रही  है  ।

 बिल्ली  में  हत्या  के  मामले

 ]

 2273.  भी  चिम्तामणि  जंगा  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 हिल्ली  में  वर्ष  1987  में  तथा  चालू  वर्ष  के  आरम्भिक  नो  महीनों  के  दौरान  कितने

 लोगों  की  हत्या की  गई  ?

 हत्या  के  कितने  मामलों  को  सुलझाया  गया  है  ;  और
 े

 हत्या  के  मामलों  को  शीघ्र  सुलझाने  क ेलिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो
 पी०  :  ओर  :--

 सूचित  किए  गए  सुलझाए  गए

 1987  309  214

 1988  226  152

 (30-9-1988  तक  )

 अपराधिक  दण०्ड  संहिता  की  घारा  |73  में  सभी  जांच  अधिकारियों  के  लिए  यह
 आवश्यक  है  कि  वे  हत्या  के  मामलों  की  जांच  अविलम्ब  पूरी  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  निदेश  जारी

 किए  गए  हैं  कि  ऐसे  सभी  मामलों  की  जांच  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  निकट  पर्यवेक्षण  में  पुलिस  स्टेशनों  के

 धानेदारों  द्वारा  व्यक्तिगत  रूप  से  प्राथमिकता  के  आधार  पर  की  मामलों  की  वैज्ञानिक  जांच
 को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 एअर  इण्डियन  एयरलाइंस  तथा  बायुवृत  द्वारा

 उड़ानों  का  रह  किया  जाना

 2274.  भी  पो०  एम०  सईद  :  क्या  नागर  विमानन  और  परमेंटन  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  एअर  इण्डियन  एयरलाइंस  तथा  वायुदूत
 अलग-अलग  कितनी  उड़ानें  रह  की  गई  ;

 .  इन  उड़ानों  के  रह  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इसके  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए
 गए

 जिन  यात्रियों  ने  अपनी  टिकटें  पहले  ही  बुक  करा  ली  थी  उनके  उनके  मामले  में  क्या

 कायंवाहो  की  गई  ;  ओर

 उड़ानों  के  रह  किए  जाने  के  कारण  इन  कम्पनियों  को  अलग-अलग  कितना  नुकसान  होने
 का  अनुमान  है  ?

 लागर  विमानन  और  पयंटन  सन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्री  शिवराज  बो०

 1988  से  1988  की  अवधि  इण्डियन  एअरलाइंस  द्वारा  परिचालित की  जाने
 ६

 ककुल  25,454  उड़ानों  में  से  612  उड़ाने  रह  कर  दी  गई  थीं  ।

 एअर  इण्डियां  और  वायुदृत  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभापटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 इण्डियन  एयरलाइंस  द्वारा  अपनी  उड़ानें  परिणामी  मौसम  आदि  कारणों  से

 रह  की  गई  ।  देरियो/रहकरण  को  यथासम्भव  कम  करने  के  इण्डियन  एयरलाइस  द्वारा  अतिरिक्त
 विमान  क्षमता  लगाई  जा  रही  इण्डियन  एअरलाइंस  ने  अपनी  सारणियों  मे  भी  परिवर्तन  किया  है
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 जा  ये

 और  देरियों/रहृकरण  की  घटनाओं  पर  इण्डियन  एअरलाइंस  और  मन्त्रान्लय  रा  लगातार  निगरानी
 रखी  जाती  है  ।

 एअर  इण्डिया  ओर  वायुदूत  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 यात्रियों  को  भोजन/अल्पाहा  वेकल्पिक  उड़ानों  पर  परिवहन  अथवा  अन्य  प्रकार  का

 वहन  होटल  आवास  आदि  उपलब्ध  कराए  गए  ।  पूर्व  सूचना  के  बिना  उड़ानों  को  रहू  करने की  स्थिति

 में  धात्रियों  को  धन  राशि  बापिस  की  गयी  ।

 रहकरण  से  होने  वाले  घाटे
 का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  क्योंकि  या  त्रियों  ने अपने  गन्तव्य

 स्थान  तक  वैकल्पिक  सेवाओं  से  मात्रा  पूरी  की  ।

 बिल्लो  में  हुई  हत्वाओं  पर  भुकदमें

 2275.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  गृह  भस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निरंकारी  अर्जुन  माकन  दम्पति  और  हंसराज  सेठी  की  हत्याओं  की  जांच  में

 कितना  समय  लगाया  गया  ;

 क्या  इन  हत्याओं  के  मुकदमें  दायर  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  किस  तिथि  को  और  प्रत्येक  मामला  इस  समय  किस  चरण  में  है  ?

 गृह  मरत्रालय
 में  राज्य  भम्त्री  सस्तोष  मोहन  से  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 विवरण

 जिरंकारो  बाया  की  हत्या  का  मासला  :

 निरंकारी  बाबा  की  हत्या  के  बारे  में  शस्त्र  अधिनियम  की  घारा  302/34/120-8  के  अघीन

 थाता  किग्जवे  कंम्प  में  तारीख  24-4-:980  को  दर्ज  प्रथम  सचना  रिपोर्ट  संख्या  395  जांच  पड़ताल
 के  लिए  26-4-1980  को  ऊेन््द्रीय  जांच  ब्यूरोंकों  सौंप  दी  जांच  पड़ताल  पूरी  होने  के  बाद

 मामले  को  20-2-1984  को  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 थी  अर्जुनदास  फो  हत्या  :

 >  वि  ॥  ५  +
 श्री  अर्जुनदास  की  हत्या  के  बारे  में  भारतीय  दण्ड  सहिता  को  धारा  302/307  (95/34  तथा

 शस्त्र  अधिनियम  की  घारा  27/54|59  और  आतंकवादी  तथा  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप

 अधिनियम  की  धारा  3/4  के  अधीन  तारीख  14-9-1985  को  थाना  विजयनगर  में  प्रथम  सूचना
 रिपोर्ट  संडया  504  दर्ज  किया  मामले  को  16-1-1  988  को  न्यायालय  में  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 माकम  वस्पति  का  साला  :

 श्री  ललित  मांकन  तथा  अन्य  व्यक्षितयों  की  हत्या  के  बारे  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  '
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 ब  ..............

 120 ख  के  साथ  पढित  धारा  30  2/307[334,  शस्त्र अधिनियम की  धारा  25/27/54/59  और

 आतंकवादी तथा  विध्वंसकारी  क्रियाकलाप  अधिनियम  की  घारा  3/4  के  अधीन  थाना  मोती
 नगर  में  तारीख  31-7-1985  5  को  एक  मामला  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  संढया  315  दर्ज  किया
 जांच  पड़ताल  पूरी  कर  ली  गई  है  तथा  अभियोग  पत्र  तेयार  कर  लिए

 ह

 श्री  हंसराज  सेठी  की  हत्या  :

 श्री  हंसराज  सेठी  की  हत्या  के  बारे  में  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  302/307/34,  शस्त्र
 अधिनियम  की  धारा  25/27/54/59  और  आतंकवादी  विध्वंसकारी  क्रिया  कलाप

 नियम  की  धारा  3/4  के  अधीन  थाना  कालकाजी  में  तारीख  30-7-1987  को  एक  मामला  प्रथम

 सूचना  रिपो  ट॑  संड्या  352  दर्ज  किया  गया  ।  मामला  न्यायालय  में  तारीख  |  को  अस्तुत
 किया  गया  है  ।  >

 सीमावतों  क्षेत्रों  में  परियय  पत्र  जारी  करने  को  प्रायोगिक  योजना

 2276  .  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  ग॒हु  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  सीमावर्ती  बिभिन्न  जिलों  में  परिचय  पत्र  जारी  करने  सम्बन्  धी  योजना

 के  अन्तर्गत  अब  तक  कितने  लोगों  को  बहुउद्देशीय  परिचय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  लोगों  को  परिचय  पत्र  जारी  करने  का  लक्ष्य  निश्चित  किया

 गया  है  ;

 इस  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  को  गई  है  ;

 हथियारों  और  अन्य  प्रतिबन्धित  वस्तुओं  की  तस्क्री  तथा  आतंकव  दियों  द्वारा  सीमा  पार

 करने  वाले  संवेदनशी ल  क्षेत्रों  में  इस  योजना  को  पूरा,क  रने  का  समयबद्ध  क  र्यक्रम  क्या  है  ;

 (¥)  क्या  असम  ओर  बंगाल  राज्य  सरकारों  ने  भी  घुसपेठ  व  अन्य  गतिविधियों  को

 रोकने  हेतु  अपने  सी मावर्ती  क्षेत्रों  में  परिचय  पत्र  सम्बन्धी  इस  योजना  को  आरम्भ  करने  की  मांग  की

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मस््त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  सनन््तोष  मोहन  और  राजस्थान  और

 गुजरात  की  राज्य  सरका  रों  ने  राजस्थान  की  4  चुनी  हुई  सीमावर्ती  तह
 सीलों

 और
 गुजरात

 के  एक  चुने
 पत्र  जारी  करने  की  अग्रगामी  योजना  के  कार्यान्वयन  के  अन्तर्गत  अब  तक  क्रमशः

 हुए  तालुका
 में  पा  के  अन्तर्गत

 और  11,382  परिचय  पत्र  जारी  किए  इन  चुनी  हुई  तहसीलों  में  सभी  पात्र  व्यक्तियों
 के  के  5  कु  जा  ~  °

 को  परिचयपत्र  जारी  करने  का  लक्ष्य  था  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  अब  तक  राजस्थान  और  गुजरात  में

 कऋ्रमणः  49.84  लाख  रुपए  और  8.17  लाख  रुपए  खर्च  किए  गए  हैं  ।

 जना  जो  अग्रगामी  परियोजना  के  स्वरूप  की  पश्चिमी

 ही  बनाया  गया  जबकि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कोई
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 अनुरोध  प्राप्त नहीं  हुआ  असम  सरकार  ने  पूरे  असम  राज्य  में  परिक्षयपत्रों  को  जारी  करने  की

 योजना  प्रारम्भ  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  है  कि  असम

 सहित  अन्य  क्षेत्रों  में  योजना  के  विस्तार  पर  अग्नगामी  योजना  के  पूरी  तरह  कार्यान्बित  किए  जाने  ओर

 उसके  उचित  मूल्यांकन  के  थाद  ही  विचार  किया

 बंडकारण्य  परियोजना  का  हस्तांतरण

 2277:  डशा०  ए०  के०  पहेल  :

 क्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  गृह  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  परियोजना  की  कुछ  परिसम्पततियों  व  संस्थानों  को  राज्य  सरकारों  को

 अभी  सौंपा  जाना  शेष  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्योरा  कया  है  तथा  इन्हें  कब  तक  सौंप  दिया  जाएगा  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  अस्पतालों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ओर  चिकित्सा

 सुविधाएं  वास्तविक  हस्तान्तरण  से  बहुत  पहले  ही  समाप्स  हो  गई  थी  ओर  चिकित्सा  सुविधाओं  की

 अनुपस्थिति  में  परियोजना  के  कमंचा  रियों  को  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 (2)  क्या  परियोजना  के  कमंचारियों  को  स्थानान्तरित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  हो
 गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सरतोष  सोहन  :  ओर  दण्डकारण्य
 योजना  में  चार  क्षेत्र  हैं  नामतः  मध्य  प्रदेश  में  परालकोट  और  कोन्डा  गांव  ओर  उड़ीसा  में  उमरकोट  और

 मलकामभिरि  |  1985  और  1986  में  पशालकोट  ओर  कोन््डा  गांव  क्षेत्रों  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  को

 सौंप  दिया  उमरकोट  क्षेत्र  में  एक  अस्पताल  को  छोड़कर  सभी  परिसम्पतियां  और

 1985  में  उड़ीसा  सरकार  को  सौंप  दिए  गए  ।  जहां  तक  उड़ीसा  में  दूसरे  क्षेत्र  अथवा  मलकानगिरि
 क्षेत्र  का  सम्बन्ध  शक्षिक  संस्थान  पशुजिकित्सा  संस्थान  तथा  लघु  सिंचाई  योजनाएं  उड़ीसा  सरकार
 को  सौंप  दी  गई  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  अलग-अलग  विभागों  को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ताकि
 ये  क्षेथ  परिसम्पतियां  अधिकार  में  ले  सके  ।

 और  परियोजना  द्वारा  स्थापित  अस्पतालों  को  बन्द  नहीं  किया  गया  परियोजना
 से  रम्बन्धित  कुछ  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  इन  अस्पतालों  द्वारा  दी  जा  रही  है  ।

 (४)  परियोजना  के  कर्मचारियों  को  फालतू  घोषित  किया  आ  रहा  है  और  निर्धारित  प्रक्रिया
 के  अनुसार  अन्य  सरकारी  संगठनों  में  पुनः  तंनात  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  अधकादा  यात्रा  रियायत

 2278.  भी  थी०  कृष्ण  राव  :  कया  प्रभाग  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  क रंगे  कि  :
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 nn  कर्मचारियों के  भतजमन

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  चला  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  के  अवकाश  यात्रा
 रियायत  के  मामलों  में  कई  अनियमितताएं  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  अवकाश  यात्रा  रियायथत  के  स्थान  पर
 कुछ  नकद  घनराशि  का  भुगतान  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  गृह  मरजालव  में  राज्य  मन्त्र
 पी०  :  धूंकि  छुट्टी  यात्रा  रियायत  के  लिए  सरकारी  कमंचारियों  के  दावों  की

 जांच  तथा  कारंवाई  विभिन्न  मन्त्रालयों/विभागों|कार्यालयों  में  सम्बन्धित  प्रशासनिक  प्राधिकारियों
 द्वारा  की  जाती  है  प्रत्येक  मामले  में  बरती  गई  अनियमितताओं  से  सम्बन्धित  सूचना  केन्द्रीकृत  रूप
 से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ओर  छुट्टी  यात्रा  रियायत  की  विद्यमान  योजना  के  स्थान  पर  नकद  भुगतान  के

 सुझाव  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  गया  चतुर्थ  वेतत  आयोग  मे  भी  सरकारी  कर्मचारियों  की

 सेवा  संस्थाओं  द्वारा  दिए  गए  इस  सुझाव  पर  विचार  किया  था  कि  कथित  कदाचार  को  दूर  करने  के  लिए
 भारत  के  किसी  भी  स्थान  के  लिए  छुट्टी  यात्रा  रियायत  के  नकदीकरण  की  अनुमति  दी

 आयोग  छुट्टी  यात्रा  रियायत  योजना  में  किसी  प्रकार  के आशोधन  की  सिफारिश  नहीं  की  ।  सरकार  ने

 आयोग  की  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली

 सोभा  सुरक्षा  बल  का  आधुनिकी  करण

 2279.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :

 प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :

 क्या  गृह  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सीमाओं  पर  अनधिक्ृत  रूप  से  चल  रही  गतिविधियों  पर  रोक

 लगाने  की  दृष्टि  से  सीमा  सुरक्षा  बल  के  संगठनात्मक  ओर  कार्य  चालनात्मक  ढांचे  को  पुनः  आधुनिक
 स्वरूप  प्रदान  करने  का  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्तावित  उपायों  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 सरकार  का  सीमाओं  पर  अनधिकृत  रूप  से  चल  रही  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  और

 कौन  से  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  सम्तोष  मोहन  :  जी  हां  श्रीमान्  ।

 और  सीमा  सुरक्षा  बल  की  संख्या  तथा  मूल  संरचनाओं  में  बृद्धि  पंचवर्षीय  प्रसार

 कार्यक्रम के  अन्तर्गत  सौमाओं  पर  अनधिकृत  गतिविधियों  को  रोकने  के  लि  की  जा  रही  इसके

 अतिरिक्त  सीमा  सुरक्षा  बल  के  लिए  अतिरिक्त  जन  शक्ति  और  विभिन्न  उपस्कर  सथा  उपकरण  भी

 मंजूर  किए  गए  हैं  ।
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 केरद्रीप  जोच  ब्यूरो  द्वारा  सारे  गए  छापे

 2280.  भी  बनबारो  लाल  पुरोहित  :

 हे  श्री  भव्नेश्वर  तांती

 क्या  प्रधान  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 7  (%)  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  1988  के  दोरान  देशभर  में  मारे  गए  भ्रष्टाषार
 बिरोधी  छापों  में  घोखाघडी  और  आय  के  अनुपात  से  अधिक  सम्पत्तियां  रखने  के  करोड़ों  रुपये  के  मामले

 पकड़े  गए  हैं  ;

 यदि  तो  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  मारे  गए  छापों  और  दोष  सिद्ध  करने  वाले  बरामद
 आदि  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  का  आय  के  अनुपात  से  अधिक  सम्पत्ति  रखने  के  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों के
 विरुद्ध  क्या  कार्यवाटरों  करने  का  विचार

 '  कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  सथा  गह  सस्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री
 पी०  :  केन्द्रोप  जांच  ब्यूरो  ने  1988  में  अपने  विशेष  अभियान

 :  के  धोबाधड़ी  तथा  आय  के  अनुतआत  से  अधिक  परिसम्पत्तियां  रखने  के  मामलों  का  पता  लगाने

 के  लिए  देश  भर  मे  तलाशियां  लीं  ।

 उपर्यक्त  तलाशियों  के  दोरानन  निम्नलिखित  चल/भचल  परिसम्पत्तियों  का  पता  चला

 चल  परिसम्पत्तियां  :  रुपये  41.96  लाख

 अचल  परिमम्पत्तियां  ः  रुपये  37.14  लाख

 इसके  बड़ी  संड्या में  अभिशंसी  दस्तावेज  बरामद  किए  गए

 22  मामले  दर्ज  कर  लिए  गए

 उडन  योग्यता  प्रमाण  पत्र

 2291.  श्री  शान्ति  लाल  पटेल  :
 ।

 श्री  जो०  एस०  बासवरशाज  :

 कया  नागर  विमानन  और  पयंटन  मग्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  देश  में  विमानों  की  उड़ान  के  लिए  प्रमाणपत्र  तथा  विमान  चालक
 को  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  सभी  आ्रावधानों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (4)  किन-किन  नये  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ;  और
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 इन्हें  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  समत्रालय  के  राज्य  सत्त्रो  शिवराज  थो०  :

 इस  समय  ऐसा कोई  प्रस्ताव

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  होटरुस  प्रतिध्ठानों  में  विदेशी  होटल  संचालकों  को  भागोबारी

 2282.  भरी  शान्ति  लाल  पटेल  :

 श्री  जो०  एस०  बासवराज  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मन््द्रो  यह  बतान  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  भारतीय  होटल  प्रतिष्ठानों  मे  विदेशी  होटल  संचालकों  को
 51  प्रतिशत  समान  भागदारी  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  ईससे  भारत  में  पयंटन  उद्योग  को  कहां  तक  बढ़ावा  मिलेगा  ;  और

 प्रयंटन  को  और  अधिक  बढ़ाया  देने  के लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  भयवा  उठाने  का
 विच्नार  है

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  मन्त्रालय  के  राज्य  सरत्री  शिवराज  बी०  ;
 भारतीय  होटल  प्रतिष्ठानों  में  विदेशी  होटल  संचालकों  द्वारा  5]  प्रतिशत  समान  भागीदारी  की  सचिवों
 की  समिति  ने  सिफारिश  की  है  ।

 |

 इस  निर्णय  का  उद्देश्य  यह  है  कि  वित्तीय  संसाधनों  को  एकत्र  किया  जाए  ताकि  होटल
 आवास  के  विकास  को  गति  प्रदान  की  जा  सके  जिसकी  कि  फिलहाल  मांग  की  तुलना  में  कमी

 सरकार  ने  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  जो  अन्य  कदम  उठाए  हैं  उनमें  ये  शामिल

 उपभोक्ता  विज्ञापन  पर  बल  देते  हुए  जोरदार  प्रचार  विदेशी  मीडिया  एजेंसियों  क ेसाथ

 सम्पक  विशेष  अभिरुचि  के  पर्यटन  का  संवधंनात्मक  स्कीमें  तथा  ऑफ-सीजन  सकी में
 यथा  इंडियाਂ  चलाना  ओर  चार्टर  यातायात  सहित  आधार  संरचनात्मक  विधघाओं  तथा

 परिवहन  प्रणाली  का  आदि  |

 .
 नयर तारापुर  परमाणु  विद्युत  केना  से  गुम  हुए  इस्जीनियर

 2284.  भरी  शांति  लाल  पटेल  :

 श्री एस०  एम०  पुरड्डी

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तारापुर  विद्युत  केन्द्र  स ेकई  युवा  इंजीनियरों  के  गुम  हो  जाने
 के

 समाचार
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रानिको  और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  के०  आर०  :

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  एक  वेज्ञानिक  सहायक  श्री  ९०  बी०  पाटिल  7  ।987  के

 अपराह्न  से  संयंत्र  से  गुम

 से  श्री  पाटिल  की  गुमशुदगी  की  शिकायत  पंच  मार्ग  पुलिस  तारापुर  में
 विधिवत  दर्ज  कराई  गई  थी  ओर  पुलिस  ने  इस  बारे  में  पूछताछ  श्री  पाटिल  के  गुम  होने  को
 कारी  मिर्सिंग  परसन्स  बम्बई  को  भी  दे  दी  गयी  थी  तथा  श्री  पाटिल  का  फ़ोटो  बम्बई  दूरदर्शन  पर
 भी  दिखाया  गया  देश  की  सभी  पुलिस  ऐजेंसियों  को  वायरलेस  सम्देश  भी  दिए  गए  इन  सब

 कोशिशों  के  बावज ूद  श्री  पाटिल  का  पत्ता  नहीं  चल  सका  है  ।

 सीमा  पर  पाकिस्तानों  सेना  का  जमाव

 2285.  भी  प्रकाश  अरसा  :

 क्री  मानिक  रेड्डी  :

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :

 क्या  रक्षा  मंत्रो  यह  बताने  को  का  फरेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  14  अक्तूथर  के  में  प्रकाशित  उस  समाचार  की
 मोर  आकर्षित  हुआਂ  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  पाकिस्तान  पंजाब  और  अजम्मू-कम्मीर
 सीमा  पर  अपनी  सेना  का  जमाव  कर  रहा  ह  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  रक्षा  उरपपादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  वितामणि  :

 और  सरकार  ने  समाचार  को  देखा  पंजाब  और  जम्मू  और  कश्मीर  में

 पाक्षिस्तानी  सैनिकों  का  कोई  असामान्य  जमाव  छ्थान  में  नहीं  भाया  है  ।

 और  सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  बराबर  नजर  रखती  है  जिनका  हमारी

 सुरक्षा  पर  भी  प्रभाव  पड़ता  है  और  पूर्ण  रक्षा  तैयारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उचित
 उपाय  करती
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 इण्डियन  एयरलाइस्स  की  जड़ानों  में  बिलम्य

 2286.  भ्री  प्रकाश  चना  :

 ओ  एस०  रघुमा  रेडडो  :

 भ्रो  मानिक  रेड्ो

 शी  एस०  जी०  घोलप  :

 क्या  सागर  विमानन  और  पयंडन  अन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 इस  वर्ष  जनवरी  से  तक  की  अवधियों  में  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  कितनी
 उडानों में  विलम्ब  हुआ  ;

 इसके  बया  कारण  थे  ;  और

 विमानों  के समय  पर  उडान  भरने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटस  सन््त्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराल  बो०  :
 1988  से  अक्तूबर  1988  तक  की  अवधि  के  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  परिचालित

 89,९87  उड़ानों  में  से  31,705  उड़ानें  देर  से  उड़ी/रह  की  गई  ।

 देरी  के  मुख्य  कारण  परिणामी  मोसम  इत्यादि

 उड़ानों  में  देरी  कम  करने  के  लिए  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  अति  रिक्त
 को  शामिल  किया  जा  रहा  उड़ानों  का  समय  पुनः  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  इण्डियन  एयरला  इन्स  ह
 एवं  मम्त्रालय  द्वारा  नियमित  निगरानी  रखी  जा  रही

 आधुनिक  जेट  प्र  शिक्षक  विमान  को  खरीद

 2287.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मनन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वायु  सेना  में  इस  समय  किस  ब्रांड  के  जेट  प्रशिक्षक  उपयोग  में  लाए  जा

 रहे  हैं  ;

 कया  वर्तमान  जेट  प्रशिक्षक  विमान  पुराने  किस्म  के  हैं  जोर  आधुनिक  जेट  प्रशिक्षक
 विमानों  की  खरीद  में  अत्यधिक  विलम्ब  किया  जा  रहा  है  ;  और

 र्याः  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  विमानों  के  अन्तिम  रूप से चयन
 के  लिए क्या  आधार  निश्चित  किए  जाएंगे  ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पवयन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  चितामणि  :

 से  भारतीय  पायलट  प्रशिक्षण  के  विभिन्न  चरणों  विभिन्न  जेट  प्रशिक्षण
 विमानों  का  उपयोग  करती  है  ।  बायुसेना  एक  उपयुक्त  आधघुनिकतम  जेट  प्रशिक्षण  विमःन  उपलब्ध  बरने
 के  बारे  में  भी विचार  कर  रही  है  ।  इस  स  और  ब्योरे  प्रकट  करना  लोकहित  में  नही  होगा  ।
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 प्रक्षेपास्त्र  के  परीक्षण  में  बिलस्थ

 2288.  भी  बालासाहिब  बिखे  पाहिल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रक्षेपास्त्र  परीक्षण  में  विलम्ब  हुआ  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 यह  प्रस्तावित  परीक्षण  कब  किया  आएगा  ;

 कया  परीक्षण  स्थल  से  बेदखल  व्यक्तितयों  का  पुनर्वास  कर  दिया  गया  है  ;  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  क्या  अभी  भी  कुछ  परिवारों  का  पुनर्वास
 किया  जाना  है  और  उनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृत्ति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लितामणि  :

 से  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  कई  प्रक्षेपास्त्रों  का  उड़ान  परीक्षण  कर  रहा
 ये  परीक्षण  लगातार  चलते  रहते  हैं  और  परीक्षण  से  पूर्व  ऐसे  प्रक्षेपाश्त्रों  को  छोड़े  जाने  के  अ्यौरे  प्रकट
 करना  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं  है  ।

 बलियापाल  क्षेत्र  से अभी  तक  आबादी  नहीं  हटाई  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चयन  प्रक्रिया  के  संबंध  में  संघ  लोक  सेवा  आग्गोग  सैसिति

 2289.  श्री  बाला  साहिब  विल्ले  पाटिल  :  कया  प्रधान  मसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  भर्ती  की  विद्यमान  योजना  के  सभो  पहलुओं  की  जांच

 करने  एवं  चयन  प्रक्रिया  में  सुधार  करने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ;

 यदि  तो  इस  समिति  के  निदेश  पद  क्या  हैं  ;  और

 समिति  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  करेगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सिविल  सेवा  परीक्षा  योजना  की  धुनरीक्षा  करने

 के  लिए  विशेषज्ञों  की एक  समिति  नियुक्त  की  ु  वि

 समिति  के  विचारार्थ  विषय  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  कोठारी  समिति  की  रिपोर्ट  के  परिणामस्वरूप  अखिल  भारतीय  तथा  केन्द्रीय
 सेवाओं  की  यथा-स्थापित  चयन  पद्धति  की  पुनरीक्षा  तथा  मूल्याकन  करना  तथा  ऐसी
 सिफारिशें  करना  जो  कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विभिन्न  सेवाओं  की  आवश्यकताओं
 को  ध्यान  में  रखते  इस  पद्धति  में  और  आगे  सुधार  करने  के  लिए  वांछनीय  हों  ।

 (1)  इस  परीक्षा  की  पद्धति  में  कुछेक़  अन्य  विशेषकर  चिकित्सा  सम्बन्धी
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 विषय  शामिल  करने  तथा  साथ  हो  किसी  विषय  को  दि  आवश्यक  समझा  जाए  तो इसमें  से  निकाले  जाने  के  प्रश्न  की  जांच  के  रना  ।

 कज्ः

 (111)  भर्ती  क्रियाविधि  में  व्या्यान  सामूहिक  मनोवैज्ञानिक  तथा  अभिराच परोक्षण  आरम्भ  किए  जाने  की  जांच  करना  ।

 (1५)  समिति  के  मतानुसार  कोई  अन्य  मामला  जिसका  उपयुक्त  विषयों  से  कोई  सम्बन्ध हो  अथवा  अथवा  जिसे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  समिति  को  भेजा  जाए  ।
 12-9-88  को  समिति  से  यह  कहा  गया  है  कि  छह  मास  की  अवधि  में

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करें  ।

 केरल  में  अनुसूचित  जाति|अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  अत्याचार
 2290.  प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1987-88  के  दोरान  केरल  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसू चित  जनजाति  के  लोगों पर  हुए  अत्य।|चारों  के  मामलों  पर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  युक्त  ने  कोई  कार्यवाही
 है

 ;
 भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कल्याण  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  सुमति  :  987-8  8  के  दौरान
 अनुसूचित  जाति  और  अनुमचित  जनजाति  आयुक्षत  केरल  में  अनुसूचित  जातियों  ण्र  हुए  अत्याचार
 के  सात  मःमलों  पर  कार्यवाही  की  थी  ।

 अ्यौरे  संलग्त  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवश्ण

 केरल  में  1987-88  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों  पर  अस्याचारों  के  सात  मामलों
 पर  अनु०  जाति  तथा  अनु०  जनजाति  आयुक्त  हारा  की  गई  कारंवाई  के  ब्योरे

 मामला

 भारत  सरकार के  क्षेत्रीय  प्रचार  कार्यालय  में
 अनुचित  जाति

 के  चालक  श्री
 एम०  के०  थंकपप्न  से  दिनांक  25-9-87  7  का  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था

 जिसमें
 आरोप

 लगाया  गया
 था  कि  प्रचार  अधिकारी  श्री  एल०  हरिहर  अय्यर  तथा  भ्रचार  सहायक  श्री

 के०
 सी०  कृष्णन्  ने

 संयुक्त रूपसे  22-8-87  को  कार्यालय  में  उन  पर  आक्रमण  किया  तथा
 उन्हें  कन्नानो

 र  जिला
 अस्पताल  में  भर्ती  होना  पड़ा  ।  अनु०  जाति  तथा  अनु०  जनजाति  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  2

 कभी को  मामले  के  तथ्यों  हेतु  कग्नानोर  को  पत्र  लिखा  22-2-8  ५
 को  एक

 अ

 किया  कि जारी  किया  दिनांक  30-3-88  के  पत्र  द्वारा  जिला  कन््नानोर  ने  सूचित  किया
 री  में  दे  ह्नप्रे  a  न्द  आ चार  अधिकारी  तथा  शिकायत  कर्त्ता  दोनों  ही  नशे  की  हालत  में  थे  तथा  इनमें  अपशब्दों  का  अ
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 कर  दिया  गया  |  भी  हरिहर  अय्यर  तथा  श्री  बे०  सी०  कृष्णन  के  विरेद्ध  विभागीय  कारंवाई  करने  का

 भी  सुझाव  दिया  गया  मामला  गैर  दण्डनीय  था  अतः  जिला  प्रशासन  की  ओर  से  अगली  कोई
 वाई  करनी  आवश्यक  नहीं  समझी  गई  ।

 सामला

 पट्टिकाजाती  संरक्षण  उत्तरी  परूर  जिला-एरनाकुलम्
 के  सचिव  से  दिनांक  26-10-87  का  एक  भष्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  इसमें  आरोप  लगाया  था  कि
 नगरपालिका  परूर  श्री  के०  कोचूकृष्णनू  अनु ०  जाति  को  उनके  अधीन  काम
 करने  वाले  स्वास्थ्य  निरीक्षक  श्री  जो०  उन््नीक्ृष्णम्  द्वारा  पीटा  श्री  उन््नीकृष्णन
 नायर  को  निलम्बित  कर  दिया  था  ओर  मामले  की  सूचना  सब-इंस्पेक्टर  उत्तरी  परूर  को  दी
 गई  ।  नगरपालिका  प्रशासन  जिन्हें  इस  भामले  में  लिखा  गया  ने  10-2-88  0-2-88  को
 अनु  ०  जाति  अनु  ०जनज!ति  आयुक्त  कार्यालय  को  सूचित  किया  कि  अभियुक्त  ने  17-1  0-87  को  नशे
 की  हालत  में  श्री  के  ०  कोचकृष्णन्  के  विरुद्ध  अभद्र  भाषा  का  व्यवहार  किया  तथा  उन  पर  कुर्सी  से  प्रहार
 करने  की  कोशिश  की  ।  अभियुक्त  को  17-10-87  को  पुलिस  हिराक्षत  में  ल ेलिया  गया  तथा  जमानत
 पर  छोड़ा  उन्हें  17-10-87  के  अपराह्न  से  निश्म्बित  कर  दिया  अभियुक्त  के  विरुद्ध
 अनुशासनात्मक  का  रंबाई  शुरू  की  जा  रही  मामले  की  अधतन  स्थिति  ज्ञात  नहों  13-5-88  को

 अनस्मारक  भेजा  गया  था  ।

 मामला

 समाचार  पत्र  की  हस  रिपोर्ट  कि  त्रिवेन्द्रम  शहर  के  एक  अन॒०जाति  के  युवक  के  साथ  कुछ  लोगों
 रा  व्यवहार  किया  गया  तथा  उसे  मूत्र  पीने  एवं  मानव  उत्सगंं  खाने  के  लिए  बाध्य  किया  के

 संदर्भ  में  अनु०  जातियों  के  विशेष  आयुक्त  द्वारा  |  2-4-88  को  केरल  सरकार  के  मुख्य  सचिव  को  बेतार
 संदेश  भेजा  गया  इस  संदेश  को  अनु  ०जाति/अनु  विकास  केरल  सरकार
 तथा  राष्ट्रीय  अनु०जाति  तथा  अनु  ०जनजाति  त्रिवेन्द्रम  को  दोहराया  गया  ।  केरल
 सरकार  के  मुख्य  सचिव  को  27-4-88  को  पुनः  बेतार  संदेश  भेजा  दिनांक  |2-5-88  को

 अनु०जाति/अनु०जनजाति  विकास  केरल  से  प्राप्त  दिनांक  5-5-88  के  एक  बेतार
 संदेश  में  कहा  गया  कि  अमानवीय  व्यवद्वार  से  सम्बन्ति  आरोप  बिल्कुल  झूठा  था  तथा  फिर  पुलिस
 महानिरीक्षक  को  इस  म!मले  की  दोबारा  जांच  करने  के  लिए  विशेष  निदेश  दिए  गए  दिनांक
 25-5-88  के  एक  बेतार  संदेश  द्वारा  अनु  ०  जातियों  के विशेष  आयुक्त  द्वारा  अनु०जाति/अन  ०
 जनजाति  विकास  विभाग  को  सुझ्नाव  दिया  गया  कि  केन्द्रीय  गह  मन्त्री  के  दिनांक  |  0-3-80  के  अ०णशा०
 पत्र०  अआई०  डी०  तथा  दिनांक  15-4-85  के  अ०  शा०  पत्र  सं  ०-11]
 11011|4|8  सी०  आर०  द्वारा  सूचित  भारत  सरकार  के  दिशा-निर्देशों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इस  मामले  तथा  निम्न  उल्लिखित  मामला  की  शीघ्र  जांज  करने  तथा  अभियोग
 चलाने  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  आएं  और  एक  विशेष  जांच  अधिकारी  तथा  एक  विशेष
 शअभियोगता  की  नियुक्त  की  जाए  ।

 अनु  ०जनजाति  भारत  मद्रास  जो  कि  अनु  ०  जाति  तथा  अनु  ०  जनजाति  के

 पदेन  उपायुक्त  भी  हैं  ओर  उप-निदेशक  असु०जाति  तथा  अनु  ०  भारत  त्रिवेन्द्रम  के
 पद  का  अतिरिक्त  कार्यभार  भी  संभाल  रहे  भी  स्थल-पर-ही जांच  को  गई  20-9-88  को
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 ..+++भहपतपििभ/97५पेपपप  हपपया  उऊउपाफड  अज  चना  | उप-सबिव, अनु ० जाति/अनु० जनजाति, केरल सरकार में पुलिस
 ल्

 |  अनु  ०  जाति/अनु  ०  केरल  सरकार  में  पुलिस  केरल  की  रिपोर्ट  की

 |  एक  प्रति  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  के  उत्तर  को  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 मामला

 23  मई  को  कोचीन  में  हिंदुस्तान  टाइम्स  तथा  24-5-88  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  समाचार
 प्रकाशित  हुआ  कि  इनक्िलम्  जिले  के  कोथामंगलम्  के  श्री  21  वर्षीय  अनु०जाति  के  युवा
 को  23-5-88  +ो  स्थानीय  पुलिस  स्टेशन  में  हिरासत  में  पुलिस  द्वारा  बलपू्वक  सानव  का  मलमृत्र
 खलाणा  व  पिलाया  गया  ।  उसने  बताया  कि  एक  चोरी  के  मामले  में  उसे  2-5-89  को  पूछताछ  के  लिए

 पुलिस  स्टेशन  में  लाया  गया  ।  उत्तने  आरोप  लगाया  कि  14-5-88  को  हिराध्षत  से  छूटने  के  अनेक  दिनों
 तक  उसके  साथ  पशुता  का  व्यवहार  किया  अनुसूचित  जाति  के  विशेष  आयुक्त  ने  दिनांक

 25-5-88  को  के  रल  सरकार  के  मुख्य  सचिव  को  बेतार  संदेश  द्वारा  सूचित  किग्रा  कि  मामले  की  शीघ्र
 जांच  तथा  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  का  सुझाव  केत  नं  ०-३  में  बताए  गए  भारत  सरकार
 के  मार्ग  निर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मामलों  पर  शीघ्र  करवाई  बेतार  संदेश  को  दुबारा

 अनु०  जाति/अनु  ०  जनजाति  विकास  राष्ट्रीय  अनुपूजित
 जाति  तथा  अनुमूचित  पुलिस  एरनाकुलम्  तथा

 कोथामंगलम्  को  भेजा  गया  |  गृह  केरल  सरकार  ने

 अनुसूचित  जाति  के  विशेष  आयुक्त  को  दिनांक  9-6-88  के  पत्र  द्वारा  सूचित  किया  तथा  आर०  डी०

 भो०  मोवात्तापूझा  को  जांच  पड्ताल  करने  के  आदेश  दिए  ।  उन्होंने  मबह  भी  कहा  कि  अनुजातियों  तथा

 अनु  ०  जनजातियों  पर  अत्पाबारों  को  निपटाए  जाने  वाले  मामलों  को  संढपा  केरल  में  विशेष  न्यायालय
 की  स्थापना  करने  के  लिए  न्यायासंगत  नहीं  है  ।

 1988  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूति  मद्रास  सरकार  द्वारा
 जांच  करवाई  गई  जो  कि  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  पदेन  आयुक्त  हैं  तथा

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुपू चित  भारत  त्रिवेन्द्रम  का  अतिरिक्त  कार्यभार
 संभाला  सचिव  केरल  सरकार  ने  20-9-88  को  आर  ०डी०

 को  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  संग्लन  करने  को  लिखा  उत्तर  प्रतीक्षिक

 सामला

 इलिस्ट्रेड  विकली  आफ  इण्डिया  में  26-6-28  को  एक  लेख  प्रकाशित  किया  गया  कि  नायर
 डेम  पुलिस  स्टेशन  के  क्षेत्राधिकार  में  त्रिवेन्द्रम  के  पाम  30-4-58  को  एक  अनुसूचित  जाति  की  लड़की
 पर  हमला  तथा  वलास्कार  किया  इसके  संदर्भ  वे  अनु  पू  चित  जाति  के  शेष  आयुक्त  द्वारा  मुक्ष्य

 केरल  सरकार  को  बेतार  संरेश  भेजा  गया  तया  28-6-88  को  तथ्य  मांगे  गए  तथा  मामले  पर

 कारंवाई की  गई  ।  दुबारा  बेतार  संदेश  गृह  अनुबित  जाति/अनुमू चित  जनजाति  विकास

 जिवेन्द्रम  तथा  पुलिमत  गुट  को  दिनांक  5-7-88  के  पत्र

 द्वारा  सूचित  किया  गया  ।  मामला  पुलिस  त्रिवेन्द्रम  को  तुरन्तु  रिपोर्ट  करन  के  लिए
 भेजा गया  ।  30-8-88  को  एक  अनुस्मारक  गृह  केरल  सरकार  की
 भेजा  अन्तिम  उत्तर  प्रतीक्षित  है  ।
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 तेज ५"  न  सार  >%  क्न्ननॉ"्पभपपायणयणाण

 सासला

 दिनांक  5-]  0-88  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  एक  समाध्नार  प्रकाशित  हुआ  कि  |5-बर्षीथ

 सूचित  जाति  की  एक  लड़की  के  साथ  3-1(-88  को  कुयोलू  के  पास  कसरोड़ा  मे  एक  युवक  ने  बलात्कार

 किया  |  इस  समाचार  के  आधार  पर  दिनांक  25-10-88  को  अनु  ०जाति  तथा  अनु  के  आयुषत
 के  कार्यालय  से  एक  पत्र  जिला  कलेबटर  तथा  पुलिस  जिला-कसरोड़ा  को  तथ्यों  तथा  मामले

 पर  कारंवाई  के  लिए  भेजा  गया  |  विशेष  आयुक्त  अनुसूचित  जाति  द्वारा  दिनांक  7-11-88  को  मुख्य
 अनुसूचित  जाति|/अनुसूचित  जनजाति  विकास  केरल  तथा  उप

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जिला  तथा  पुलिस
 कसरोड़ा  को  एक  बेतार  संदेश  भेजा  गया  ।  केस  नं०  3  में  बताए  गए  भारत  सरकार  के  मार्गे-निर्देशों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनसे  अनुरोध  किया  गया  कि  मामले  के  पूर्ण  तथ्य  और  आवश्यक  उपाय  के
 बारे  में  सूचित  किया  जाए  ।  मार्ग-निर्देशों  में  उल्लिखित  पुनर्वास  के  उपायों  के  लिए  विशेष  आयुक्त  के

 बेतार  संदेश  में  लड़की  पर  हुए  मनोवेज्ञानिक  मानसिक  आघात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशेष  प्रबन्ध  की
 आवश्यकता  पर  विशेष  जोर  दिया  गया  ।  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  उत्तर  प्रतीक्षित

 मामला

 दिनांक  27-10-88  8  को  स्टेटमैन  और  पैट्रियाट  में  समाचःर  प्रकाशित  हुआ  जिसमें  यह  भारोप
 लगाया  गया  था  कि  पालघाट  जिले  में  पाजामपालाकोड  में  भूस्वामी  से  अपने  4  दिन  के  बेतन  के  बकाया
 मांगने  के  लिए  भूस्वामी  द्वारा  मारपीट  करने  के  40  वर्षीय  हरिजन  कृषि  मजदूर  बेलयूघन
 की  मृत्यु  हो  गई  अनुसूचित  जातियों  के  विशेष  आयुक्त  द्वारा  31-10-88  को  भांरत  सरकार  के

 मुख्य  गढ़  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  अनुसूचित  जाति  ओर
 अनुसूचित  जनजाति  के  उप  निर्देशक  भारत  पालघाट  और  पुलिस

 पालघाट  को  एक  बेतार  संदेश  भेजा  गया  पुलिस  पालधाट  से  उत्तर  प्राप्त

 हुआ  जिसमें  सूचित  किया  :--

 अलायर  पुलिस  स्टेशन  में  भारतीय  दंड  सहिता  की  घारा  323  भोर  324  के  अधीन  अपराध
 सं०  408/88/302  में  रजिस्टडे  किया  गया  मामले  का  सार  निम्न  प्रकार  है  :---
 22-10-88  को  लगभग  15.00  अभियुक्त  मणी  सुपुत्री  गोबिन्दन  निवासी
 पालकोड  ने  श्री  वेलायूधन  सुपुत्र  श्री  देवी  निवासी  पजामापालकोड  को  अपशब्दों  क ेकारण  हाथों  ओर
 छष्टियों  से  पीटा  और  वेलायूघन  को  गम्भीर  चोटें  आईं  ।  साक्षियों  द्वारा  घटना  के  बाद  बेलायूधन  को

 तालुक  अथालर  में  ले  जाया  गया  भौर  पड़ोसी  उसे  भच्छे  उपचार  के  लिए  दुबारा
 मेडिकल  कालेज  त्रिचूर  ले  घायल  वेलायूघन  को  एम०  सी०  भस्पताल  त्रिच्र  में
 25-1-88  को  लगभग  2-40  अपराह्न  मृत्यु  की  गई  ।  शव  की  परीक्षा  की  गई  ओर  शव  परीक्षा
 प्रमाण  पत्र  के  अनुसार  की  मृत्यु  का कारण  छाती  ओर  पेट  में  चोटਂ  था  ।  चिकित्सा  अधिकारी
 जिसने  शव  परीक्षा  को  का  विचार  था  कि  मृतक  की  छाती  और  पेट  पर  पैरों  से  चोट  मारने  से

 हुई  ।  अभियुक्त  मणी  को  30-10-88  को  गिरफ्तार  किया  गया  और  अब  वह  रिमांड  पर  मृतक
 बेलायूधन  देनिक  कृषि  म  जदूर  वह  अभियुक्त  मणी  के  धान  के  खेतों  में  कायं  करता  और  उसकी
 बंलगाड़ी  चलाता  मृतक  अभियुक्त  का  बन्धक  मजदूर  नहीं  अभियुक्त  बी  गांव में  लगभग

 1-1/2  एकड़  घान  के  खेत  अब  इस  मामले  की  पुलिससी  आई  अलाथर  द्वारा  जांच की  गई
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 बन ननतत-3+>मम-+  का  —  न

 अब  तक  को  गई  जांच  से  निम्नलिखित  तथ्यों  का  पता  चलता  22-10-19-88  8  को  मृतक
 अभियुक्त  के  मकान  पर  लगभग  3  बजे  गया  और  अपने  वेतन  के  10  रु०  बकाया  मृतक  पूर्ण  तरह
 नशे  में  बताया  गया  भणी  अपने  मकान  पर  बरामदे  के  बाहर  बैठा  हुआ  उसने  भी  शराब  पी

 हुई  थी  ।  अभियूक्त  ते  अनुसार  वेतन  का  कोई  बकाया  नहीं  था  ओर  जब  अभियुक्त  ने  10  रुपए  देने  से

 इम्कार  किया  तो  उनमें  गर्मागर्मी  हुई  और  अभियुक्त  ने  मृतक  को  हाथों  से  मारा  पीटा  ओर  पैरों  से
 घकेला  ।  मृतक  मणी  के  मकान  के  सामने  गिर  गया  और  अभियुक्त  ने  एक  छड़ी  ली  ओर  उसके  चेहरे
 पर  मारी  ओर  अपने  मकान  के  अन्दर  भाग  गया  ।  इसे  कल्याण  पत्नी  दक्षयानो  पत्नी  संक

 चेलन  सपुत्र  रामाक्ृष्णन  सपुत्र  माघावन  आदि  ने  देखा  ।  साक्षी  मृतक  को  अलाथर
 अम्ताल  ले  गए  ओर  फिर  मंडिकल  कालेज  अस्पताल  त्रिचूर  ले  गए  जहां  उसको  मृतक  हो
 समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  अतिशयोक्तिपूर्ण  इसमें  कोई  मजदूर  झगड़ा  नहीं  है  या नागरिक  अधिकारों
 से  वं  चित  करना  नहीं  है  ।

 परमाभ  ऊर्जा  उत्पादन  का  प्रतिशत

 2291.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  प्रधान  मरत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कुल  ऊर्जा  उत्पादन  में  से  परमाणु  ऊर्जा  का  कितना  प्रतिशत  उत्पादन  होता  है  ;

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  ने  इस  प्रतिशत  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  के  लिए  एक  संदर्शी

 योजना  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कथा  है  ;  और

 परमाणु  दुर्घटना  से  बचने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिशान  और  प्रौद्योगिकी  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासागर  परसाण

 इलेक्ट्रालिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सम्त्री  के०  आर०  :  इस  समय

 हमारे  देश  में  पैदा  होने  वाली  कुल  बिजली  का  लगभग  3  प्रतिशत  भाग  ही  परमाणु  बिजली  घरों  में  पंदा

 होता  है  ।

 जी

 10,000  मेगावाट  परमाणु  बिजली  के  उत्पादन  की  क्षमता  हासिल  करने  के  लिए

 परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  एक  कार्यक्रम  तंय।र  किया  गया  जिससे  सन्  2000  तक  पैदा  होने  बाली

 बिजली  में  परमाण्  बिजली  का  भाग  बढ़कर  10  प्रतिशत  हो  जाएगा  ।  इसके  1000  मेगाबाट

 क्षमता  वाले  दो  यूनिट  सोवियत  संघ  की  सहायता  से  लगाए  जाएंग  ।

 परमाणु  बिजलीघरों  के  सुरक्षा  सम्बन्धी  पह  लुओं  की  समीक्षा  लगातार  की  जाती

 आधुनिकतम  सुरक्षा  सम्बस्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  को  शामिल  करने  के  लिए  डिज
 यनों

 को  अद्यतन

 बनाया  जाता  है  ।  इसके  हर  बिजलीघर  में  किसी  भी  आपात  स्थित  से  निपटने  के  लिए  आपात

 स्थित  में  तैयार  रहने  की  ऐसी  योजनाएं  मोजद  हैं  जिनका  पूर्वाधभ्यास  भलीभांति  किया  जा  चुका
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 3.  2292.  भो  एच०  बो०

 भो  एच०  शो ०  रासुसु  :

 जया  सागर  विमालन  ओर  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  कर्नाटक  की  कुछ  पयंटत  परियोजनाओं  को  मंजूरी
 प्रदान  की  है  ;

 यदि  तो  मंजूर  की  गई  परियोजनाओं  ,  प्रत्येक  परियोजना  की  लागत  तथा  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  :  भौर

 कर्नाटक  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लागर  विमानन  ओर  पयंटन  सरजालय  के  रात्य  मनत्री  शिवराज  थी  ०  +

 हां  ।

 अब  तक  1989-90  के  दौरान  केन्द्रीय  पयंटल  विभाग  ने  कर्नाटक  में  निम्न  परियोजनाओं
 को  मंजूरी  दी  है  :--

 रुपए

 कऋर०  सं०  परियोजना  स्वीकृत  राशि
 ह

 रिलीज  की  गई
 राशि

 1.  बेलूर  में  पयेटन  परिसर  32.46  8.00

 2.  भी  रंगपतनम  में  रेस्तरां  6.00  3.00

 3  मेसूर  में  यात्री  नवास  36.02  10.00
 बज न  तय  जप  +»  _____  -+

 कर्नाटक  में  पयंटन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  पयंटन  आधार-संरचना
 को  सुदृढ़  प्रचार  एवं  संवर्धन  आदि  को  बढ़ावा  देना  शामिल  है

 पंजाब  में  आतंकबादी  गतिविधियों  के  हुताहतों  को  मुआवजा

 2293.  श्री  ई०  अस्यपू  रेड्डी  :  क्या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  पंजाब  ओर  दिल्ली  में  आतंकवादी  गतिविधियों  से  हताहृत  लोगों  को  पिछले  तोन  बर्षों  के
 दोरान  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्योरा  क्या  और

 इसी  अवधि  के  दौरान  आतंकवादियों  हरा  मारे  वए  सुरक्षा  कमियों  के  परिवारों  को
 दिए  गए  मुआवजे  का  ब्योरा  क्या
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 नील  लिन  ऑन  ५  >> जप

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मम्ञ्ालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  गृह  मस्ज्रालय  में  राज्य

 है
 aval  ।  पी०  चिदस्व  और  सूचना  एकत्र  की  जा  ही  ।  ओर  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 पंजाब  ओर  दिहली  में  अपराध  की  घटनाओं

 2294.  भी  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  क्या  गह  सम्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ९  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  पंजाब  तथा  दिल्ली  में  हत्या  तथा  डकेती  को  कितनी  घटनाएं
 हुई

 कितने  मामलों  में  न्यायालय  में  भारोप  पत्र  दाखिल  किए  गए  हैं  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  अभियुक्तों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  तथा  यजा  दी  गई  ?'

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्जो  तथा  गृह  मस्त्रालय  में  राज्य
 सम्त्री  पो०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 ग्रामीण  तथा  शहरी  आय  में  असमानता

 2295.  ञ्री  ई०  अय्यपू  रेड्डी  :  क्या  पोजना  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  दशक  के  दोरान  शहरी  आय  तथा  ग्रामीण  आय  के  बीच  असमानता  में  अत्यधिक

 बृद्धि  हुई  ;

 कया  कृषि  उत्पाद  तथा  औद्योगिक  सामान  की  कीमतों  के  बोच  असमानता  में  भी

 घिक  वृद्धि  हुई  ओर

 क्या  इस  असमानता  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाएँ  मए  हैं  ?

 योजना  सम्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  सन्त्री  माधव  सिहु  केरद्रीय
 सांडखियकी  संगटन  द्वारा  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  लिए  संकलित  किए  प्रति  व्यक्ति  आय  के

 अनुमान  सिर्फ  वर्ष  1970-71  के  लिए  उपलब्ध  है,जिनके  अनुसार  1970-71  में  ग्रामीण  क्षेत्र  में
 प्रति  व्यक्ति  आय  499  रु०  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  1201  रु०  क्योंकि  वर्ष  1980-81  के  लिए
 अथवा  अन्य  किसी  वर्ष  के  लिए  अनुरूप  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  भतः  यह  कहना  सम्भव  नहीं  होगा
 कि  शहरी  तथा  ग्रामीण  आ्यय  में  असमानता  बढ़  गई  है  ।

 ओर  मुख्यतः  कृषीय  मूल्यों  को  सुरक्षित  करने  के  लिए  डठाए  बए  कदमों  के  कारण

 हाल  ही  के  वर्षों  में  कृषीय  उत्पादों  तथा  औद्योगिक  (  उत्पादों  के  बीच  अत्षमानता  कम  हुई  है
 कि  संभ्ग्न  बिवरण  से  देखी  जा  सकती  ।
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 आने  ++-  +-  तन  3  जनन-न-ननिनान  नाना  ॑तयीीजिनम«-+मननमकं»नकनानीयणयीययी कक

 थोक  निर्मित  उत्पादों  *कृषीय  कृषोय  उत्पादों  के
 की  सामान्य  के  लिए  सूमकांक  के  लिएतालिका  मूल्यों  के  प्रतिशत

 सूचकांक  सूचकांक  के  रूप  में  निर्मित

 ह
 उत्पादों  के  मूल्य
 कालम  (3)  के

 ऊपर  कालम  (4)

 भार  100.00  49.87  40.42  -

 ।  2  3  4  5

 1880-81  256.2  257.3  210.5  122.2

 1981-82 2  281.3  270.6  236.5  114.4

 1982-83  2-83  288.7  272.1  247.9  109.8

 1983-84  3-84  316.0  295.8  282.7  104.6

 1984-85  5  338.4  319.5  303.2  105.4

 1885-86  357.8  342.6  309.6  110.7

 1986-87  376.0  359.4  330.1  108.9

 1987-88  405.4  383.8  372.3  103.1

 वर्ग  प्राथमिक  वस्तुओं  के  उप-बर्ग  खाद्य  वस्तुओं  तथा  गैर-खाद्य  वस्तुओं  के  लिए  संयुक्त
 सूथक  ।

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  निर्यात  योग्य  उत्पाद

 2296.  डा०  कृपासिधु  सोई  :  क्या  रक्षा  सनन््तजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  अपने  उत्पा  दो  के  निर्धारित  निर्यात  को  एक
 दीधंकालिक  योजना  तंयार  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 किन-किन देशों  को  इन  उत्पादों  का  निर्यात  किए  जाने  का  विचार  है  ?
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 रजा  मम्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पृतति  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  चिस्तामणि
 :  हिख्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  ने  अपने  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  कोई

 दीर्घकालिक  योजना  तैयार  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इण्डियल  एयरलाइर्स  के  अंगली र  स्थित  कार्यालय  में  चौबीतों  घंटे  सेवा

 2297.  भी  थी०  एस०  कुष्ण  अस्यर  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  ससत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  का  बंगलौर  स्थित  कार्यालय  चोबीसीं  बष्टे  सेवा  प्रदान  करता
 और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  स्थित  इंडियन  एयरलाइन्स  के  कार्यालय
 में  चौबीसों  घण्टे  सेवा  उपलब्ध  कराने  का  है  ?

 लागर  विभानन  और  पर्यटल  मर्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  शिवराज  बी०

 जी  नहीं  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  बंगलूर  सिटी  ओर  बंगलूर  हवाई  अड्डा  स्थित  बुकिंग  आफिस
 में  टिकट  आरक्षण  टिकटों  की  पुष्टि  और  रहू  किए  जाने  की  सुविधा  उपलब्ध  है|  जबकि
 सिटी  बुकिंग  आफिस  का  कार्य  समय  10.00  बजे  से  17.00  बजे  बंगलूर  हवाई  अड़ढें  पर  यह
 सुविधा  तब  तक  रहती  है  जबकि  हवाई  बह्ढा  प्रचालन  में  रहता  यह  सुविधा  दिन-रात  केवल

 कलकत्ता  और  मद्रास  में  ही  उपलब्ध  है  और  फिलहाल  बंगलूर  में  इस  सुविधा  की  व्यवस्था  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कर्माठक  के  रायच  बिदर  ओर  गुलबर्गा  क्षेत्रों  को  विशेष  दर्जा

 2298.  भी  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  योजना  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  बिदर  ओर  गुलबर्गा  क्षेत्र  पिछड़े  क्षेत्र  हैं  ;
 ९

 यदि  तो  क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  आन्प्र  प्रदेश  में  तेलंगाना  और  बंगाल  में

 सुन्दरबन  क्षेत्रों  को  दिए  गए  विशेष  दर्ज  के आधार  पर  बिदर  और  गुलबर्गा  क्षेत्रों  को  विशेष
 दर्जा  देनें  का  अनुरोध  किया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  हेतु  50  प्रतिशत  धनराशि  वेने
 के  लिए  तैयार  होने  पर  राज्य  सरकार  इस  बोर्ड  की  स्थापना  के  लिए  सहमत  है  ;  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 घोजना  सस्जो  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  मस्ती  साथव  सिंह  :  कर्नाटक

 राज्य  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  को  कुछ  सामाजिक-आर्थिक  आधार  संरबनात्मक  सुविधाओं  में  राज्य  के  अन्य
 क्षेत्रों  की  अपेक्षा  अधिक  पिछड़ा  माता  है|

 0।
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 हूं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 पत्रिका  का  प्रकाशन

 2299.  भी  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  सागर  विमानन  और  पयंटस  मन््ज्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि  :

 पत्रिका  प्रति  मास  किन  भाषाओं  में  प्रकाशित  की  जा  रही

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यात्री  इस  पत्रिका  को  ले  जाते  हैं  ;

 और

 यदि  तो  इस  पत्रिका  की  गुम  कापियां  बिम्ान  उड़ानों  में  डपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या

 कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  परयंटस  मंत्रालय  के  राज्य  सरत्री  शिवराअ  थो०

 इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  नामक  मासिक  रूप  से  प्रकाशित  उड़ानगत  पत्रिका  में  हिन्दी  तथा

 अंग्रेजी  दोनों  भायाओं  के  लेख  होते  हैं  ।

 कमी  की  हर  रोज  पूर्ति  कर  दी  जाती  है  ।

 दिल्ली  में  मवबधुओं  को  जलाने  की  घटनायें

 2300.  डा०  डी०  एल०  शलेश  :  क्या  गृह  ऋन्त्रो  यद्ू  कखने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  विशेष  रूप  से  राजधानी  दिल्ली  दहेज  की  मांग  के  कारण  नववघुओं
 को  जलाने  तथा  दुखी  होकर  नववधुओं  द्वारा  आत्महत्या  करने  की  घटनाओं  में  बढ़ि  हुई  है  ; दु  घ्  डढहु

 बालू  वर्ष  के  दोरान  दिल्ली  में  ऐसी  कितनी  घटनायें  हुई  ओर

 (7)  सरकार  का  मौजूदा  कानून  को  न  केवल  अधिक  कारगर  कनाने  बल्कि  दद्वेज  प्रथा  को  इस

 बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  राज्य  मातो  तथा  पृह  नग्थभाजय  में  राज्य  संत्रो
 पी०  चिदस्थ  :  ओर  जी  नीचे  दिए  गए  तुलनात्मक  आंकड़ों  से

 राजधानी  में  दहेज  की  मांग  के कारण  नववधुओं  को  जलाने/अलकर  आत्महत्या  करने  के  मामलों  में

 बृद्धि के  संकेत  नहीं  मिलते

 8986  ९987  19  88  (31-10-1987
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 7  -.  .  _ फ न  नन--मन  नमन  ++भभ  >>  ध््ग

 (i)  दहेज  निषेध  अधिनियम  के  अधीन  अपराधों  को  संज्ञेय  बनाया  गया  है  तथा  और
 अधिक  कड़े  दण्ड  की  व्यवस्था  की  गई

 (ii)  महिलाओं  के  प्रति  उनके  पतियों  द्वारा  किए  गए  उत्पीड़न  तथा  ऋरता  के  अपराध  को
 संशय  अपराध  बनाने  के  लिए  भारतीब  दंण्ड  संहिता  भें  एक  नयी  धारा  जोड़ी
 गयी  है  ।

 (ii)  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  नई  धाराएं  और  जोड़ी  ॥ई  है  ताकि
 न्यायालय  द्वारा  यह  मान  लिया  जाए  कि  विवाहित  महिला  को  आत्महत्या  के  लिए
 उकसाया  गया  दहेज  के  कारण  उसव  मृत्यु  हुई

 (iv)  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दुखी  महिलाओं  के  रहने  बेः  लिए  लघु  अवधि  संदन  स्थापित
 किया  गया  है  ।

 ५)  मृत्यु  पूर्व  बधान  लेने  के  लिए  विशेष  मजिस्ट्रेटों  की  व्यवस्था  को  गयी

 (५)  लोगों  को  दहेज  को  बुराई  के  बारे  में  मीडिया  द्वारा  शिक्षित  किया  जाता

 (vii)  दहेज  के  कारण  हुई  मोत  के  मामले  में  शव-परीक्षा  दो  शल्य  चिकित्सकों  द्वारा  कराए
 जाने  के  अनुदेश  जारी  किए  गए

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध  के  लिए  एक  महिला  पुलिस  उपायुक्त  के  पर्यवेक्षण  में

 एक  विशेष  एकक  स्थापित  किया  गया  है  ।

 साईजीरियन  एघरलाइंस  पर  बकाया  राशि

 2301.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  सागर  विमानन  ओर  पर्यठस  सन्त्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 नाईजीरियन  एयरलाइंस  पर  भारत  में  इसके  बिभानों  के  हैडलिय  भावि  सेवाओं  के एवज
 में  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  और

 नाईजी  रियन  सरकार  के  साथ  किस  रूप  में  समझौता  किया  गया  था  और  भारत  को  देय
 राशि  की  वसूली  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  या  उठाने  का  विभार  किया  गया  है  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  भर्ज्ालय  के  राज्य  मम्प्रो  शिधराज  थी०  :
 और  नाईजीरिया  एयरलाइंस  भारत  के  लिए  कोई  अनुसूचित  उड़ाने  परिचालित  नहीं

 उस  विमान  कम्पनी  से  हैंडलिंग  शुल्क  के  रूप  में  कोई  राशि  देय  नहीं  है  ।  नाइजीरियन
 एयरलाइंस  ने  6.08  लाख  रुपए  की  राशि  एर  हंडिया  को  देनी  एअर  इंडिया  बकाया
 राशि  के  निपटारे  के  लिए  सीघे  ही  माइजीरियन  एयरलाइंस  से  सम्पर्क  कर  रही  है  ।
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 वरमाण्  विद्युत  झमता

 कि

 2302.  भी  बृढ़ि चसा  जेन
 :

 झोमती  जयनन््ती  ५टमायक  :

 क्या  प्रधान  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  परमाणु  ऊर्जा  से  विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  अन्य  विकसित  देशों  से  काफी  पीछे  .

 (a)  यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  अन्य  विकसित  देशों  के  बराबर  आने  में  क्या  बाधायें

 इस  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनुमानतः  कितनी  मेगावाट  बिजली  का  उत्पादन  होने
 की  सम्भावना  ओर

 (४)  उन  स्थानों  के  नाम  कया  हैं  जहां  परमाणु  ऊर्जा  पर  आधारित  विद्युत  गृह  स्थापित  किए
 जायेंगे  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तप्रा  महासागर  १रसाणु
 इलक्ट्रानिकी  भोर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मनत्री  के०  आर०  :  इस  समय
 हमारे  देश  में  पैदा  होने  वाली  कुल  बिजली  का  लगभग  3  प्रतिशत  भाग  ही  न्यूक्लियर  रिएक्टरों  में  पैदा
 होता  तथापि  भारत  उन  गिने-चुने  देशों  में  से एक  है  जिनके  पास  परमाणु  बिजलीघरों  डिजायन

 निर्माण  उन्हें  चालू  करने  तथा  चलाने  के  अलावा  इंधन  तत्व  बनाने  और  भारी  पानी  का
 उत्पादन  करने  की  विशेषज्ञता  उपलब्ध  इन  सभी  क्षेत्रों  में  काफी  हृद  तक  स्वावलम्बन  प्राप्त  किया
 जा  चुका

 और  क्योंकि  हमारे  देश  का  औद्योगिक  आधार  ओद्योगिक  दृष्टि  से  प्रगत  देशों  के
 ओद्योगिक  आधार  की  तुलना  में  विकसित  है  इसलिए  हमें  स्वावलम्बी  बनने  में  ज्यादा  समय  लगा

 हमारा  विभाग  तथा  देश  का  उद्योग  जो  अनुभव  अजित  कर  चुके  हैं  उसकी  सहायता  से  अब
 क्रम  को  तेजी  से  चलाना  सम्भव  है  ।

 आशा  है  कि  आठवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  2170  मेगावाट  क्षमता  के  प्ररमाणु
 बिजलीधर  लगा  दिए  जाएंगे  ।

 ओ
 (४)  आठवीं  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  और  परमाणु  बिजलीधर  लगाने  का

 काम  शुरू  किया  जाएगा  :---

 1.  महाराष्ट्र  में  तारापुर

 2.  कर्माटक  में  कंगा

 104
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 अन्नननन-+-+-+  व ननत+4+ततीनत-+  राजस्थान  न»  में  रावतभाटा  अननननओ>->-झ  राजधघामो में  होटलों  >--

 3.  राजस्थान  में  रावतभाटा

 4.  तमिसलनाड़  में  कुडनकूलम

 राजधघामो  में  होटलों  को  कमी

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  राजधानी  में  सभी  श्रेणियों  में  होटल-कमरों  की  कमी  पूरा  करन  के  लिए  क्या
 कदम  उठा  रही  है  ;

 (@)  कया  तीन  गौर  चार  सितारा  होटलों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  योजना  प्रारम्भ  की  जाएगी  ;
 और

 राजधानी  में  पांच  सितारा  होटलों  में  कमरों  की  कमी  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 लागर  विमानन  ओर  पयंटस  भ्रम्भालय  के  राज्य  सन्त्री  शिवराज  बो०  :
 और  होटलों  का  निर्माण  करने  के  लिए  गैर-सरकारोी  क्षेत्र  को  प्रमुख  रूप  से  प्रणास  करना  है  और
 सरकार  होटल  उद्योग  में  पूंजी  लगाने  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  पहले  ही  अनेक  प्रोत्साहन/रियायर्ते
 दे  रही  हैं  ।

 पर्यटन  उद्योग  के  लिए  घोषित  किए  गए  प्रमुख  प्रोत्साहनों  में  आयकर  अधिनियम  की  घारा  80
 एच०  एच०  सी०  भौर  80  सी०  सी०  के  लाभ  हैं  ।  इसके  एक  से  तीन  स्टार  होटलों  के  सम्बन्ध

 में  ब्याज  इमदाद  की  दर  |  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  3  प्रतिशत  कर  दी  गई  है  और  विदेशों  आय  से

 जुड़ी  ब्याज  में  छूट  सम्बन्धी  वित्तीय  संस्थानों  की  स्कीम  होटलों  को  भी  उपलब्ध  कराई  गई  है  .

 फिलहाल  राजधानी  के  5  स्टार  डीलक्स  और  5  स्टार  श्रेणियों  के  होटलों  में  3601  कमरे
 श्रेणी  के  जिन  नए  होटलों  को  चालू  करने  को  योजना  है  उससे  993  कमरे  ओर  बढ़

 डउप्रवादोी  किसान  आस्दोलत  का  अध्ययन  करने  हेतु  केग्ड्रीय  दल

 का  बिहार  का  दोरा

 2304.  भी  संयद  शाहबुद्दीत  :  क्या  योजना  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  दल  ने  जिसने  उग्रवादी  किसान  अन्दोलन  का  अध्ययन  क  रने  हेतु  बिहार  का
 दौरा  किया  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  समस्या  को  हल  करने  हेतु  दल  द्वारा  क्या  सुझाव  दिए  गए  हैं  ;  मोर

 सरकार  द्वारा  दल  की  सिफारिशों  पर  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 योजना  सम्त्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यास्वयन  भम्त्री  साधर्वासह  :  हां  ।
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 जप  जज  रिपोर्ट  --  कण  किया  है कि राज्य मे  वामपंथी

 केन्द्रीय  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  उल्लेख  किया  है  कि  राज्य  में  बामपंथी  उम्रवादियों  सेਂ

 प्रभावी  रूप  से  नियटने  के  लिए  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सामाजिक  दमन  को  नियन्त्रित  करना  और  सामाजिक

 आध्िक  विकास  को  बढ़ाबा  देना  महत्वपूर्ण  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंतीव्र  विकास  फोकस  के  लिए  दल  ने  एक
 विशेष  क्षेत्रीय  नीति  को  सिफारिश  की  है  ।

 5

 अध्ययन  दल  को  रिपोर्ट  की  एक  प्रतिलिपि  बिहार  राज्य  सरकार  को  इस  अनुरोध  के  साथ

 पहले  ही  भेजी  जा  चुकी  है  कि  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  को  महें-नजर  रखते  हुए  एक
 बड़े  कारबाई  योजना  तेयार  करें  ।

 स्वतस्जता  सेनानी  पेंशन  से  सम्बन्धित  लस्बित  मामले

 2305.  भरी  संयब  शाहबुहोत  :  क्या  गृह  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपां  करेंगे  कि  :

 ।  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  प्राप्त  करने  बालों  की
 संख्या  कितनी  थी  ;

 ।  1987  कीं  स्थिति  के  अनुसार  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  को  मंजूरी  के  कितने
 दावे  लम्बित  पड़े  थे  ;

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  कितने  अतिरिक्त  दावे  प्राप्त  किए  गए  ;

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  अलग-अलग  कितने  दावे  स्वीकार  किए  गए  तथा  कितने

 अस्थीकार  किए  गए  ;

 ऐसे  लम्ब्रित  आवेदन  पन्नों  की  संख्या  कितनी  है  जिसमें  दावेदगरों  की  ओर  से  स्पष्टीकरण

 दिए  बाने  और

 कितने  दावों  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  स्पष्टीकरण  अथवा  जानकारी  प्राप्त

 करने  की  प्रतीक्षा  है  ?

 गृह  सरजालय  में  राज्य  मन््त्री  सम्तोष  मोहन  दिनांक  एक  1988
 तक  1,44,972  आवेदकों  को  पेंशन  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  संलग्न  विवरण  में  इन  मामलों  की  राज्यवार
 स्थिति  दी  गई

 एक  1987  को  पेंशन  के  4878  मामले  लम्बित  थे  ।

 से  स्वतन्त्रता  सेनानी  पेंशन  स्वीकृत  करने  हेंतु  आवेदन  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तिथि
 31-3-1982  जुलाई/अगस्त,  1986  के  दोरान  एक  विशेष  अभियान  चलाया  गया  और  सभी
 मामलों  को  निपटा  दिया  गया  ।  15-8-198  6  के  बाद  20,205  आवेदन  पत्र  विलम्ब  से  प्राप्त

 हुए  हैं  ।  इनमें  से  175  मामलों  में  बिलम्ब  माफ  कर  दिया  गया  है  तथा  पेंशन  स्वीकृत  कर  दो  गई  है  ।

 जिन  दावों के  बारे  में  आवेदकों/राज्य  सरकारों  से  स्पष्टीकरण  भांगा  गया  उनके  बारे  में  अलग  से

 आंकड़े  नहीं  रखे  गए
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 राज्य  सरकार/संघ  शासित  क्षेत्र  स्त्रीक्ष  किए  गए
 प्रशासन  का  नाम  मामलों  की  संख्या

 ]
 |

 2

 आन्ध्र  प्रदेग  9068

 असम  4122

 बिहार  22373

 गुजरात  3455

 गोबा
 708

 हरियाणा  1427

 अरुणाचल  प्रदेश  2

 हिमाचल  प्रदेश  456

 जम्मू  और  कश्मीर  1645

 कर्नाटक  9853

 केरल  2552

 महाराष्ट्र
 15904

 मणिपुर
 62

 मध्य  प्रदेश  3203

 मेघालय
 74

 मिजोरम
 3

 नागालैंड
 3

 उड़ीसा  3817

 पंजाब  6141

 राजस्थान
 699

 न  9  9  आ्ञआ  आअ  उ
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 |  2

 तमिलनाडु  3864

 त्रिपुरा  704

 उलर  प्रदेश  17264

 पश्चिम  बंगाल  16314

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन

 अण्डमान  ओर  निकोबार  ढीपसमूह  38

 खण्डीगढ़  82

 दिल्ली  1876

 पांडिचेरी  282

 आजाद  हिम्द  फोज  के  कामिक  18981

 जोड़  1,44,972

 2306.  भी  संयद  झा  बुद्दीत
 :  क्या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  वर्ग  के  संवर्ग-वार  कितने  अधिकारियों  को  प्रशासनिक

 प्रशिक्षण हेतु  बाहर  भेजा  गया  ;

 प्रशिक्षण  की  वास्तविक  अवधि  कितने  महीने  थी  ;

 1988-89  के  दो  रान  उपरोक्त  परीक्षण  के  लिए  चुने  वर्ग  के  अधिकारियों
 संख्या  है  ;  और

 1987-88  के  दौरान  किन  विदेशी  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  और  1988-89  के
 दौरान  ऐसे  किन  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  दिए  जाने  की  सम्भावना

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सम्त्रालय  में  र  उय  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  से  यह  सूचना  केन्द्री कृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जहां  तक  कामिक

 तथा  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  वष  1987-88  तथा  1988-89  में  विदेश  में  प्रशिक्षण  के लिए  किए  गए
 गामांकनों  का  सम्बन्ध  एक  संलग्न  पर  प्रस्तुत  किया  गया

 (  क।मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  वषे  1987-88  तथा  1988-89  के  दौरान
 कारियों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  जिन  विदेशों  संस्थानों  में  भेजा  गया  था  उनको  सूची  संलग्न  पर
 दी  गई
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 कार्मिक  तथा  प्रशिजण  विभाग  द्वारा  विदेश  में  प्रशासमिक  प्रशिक्षण  के  लिए

 ता

 लामांकित  किए  गए  समूह  अधिकारियों  की  संवर्ग-घार  संख्या

 ऋ०  सं०  1987-88  के**  1988-89  8-89  के

 दोरान  प्रशिक्षण  दोरान  प्रशिक्षण

 1  2  3  4

 ।.  भारतीय  आम्प्र  प्रदेश  10  7

 प्रशासनिक  असम-मेधालय  8  9

 सेवा  बिहार  13  9

 गुजरात  10  6

 हरियाणा  8  8

 हिमाचल  प्रदेश  4  8

 जम्मू  तथा  कश्मीर  1  8

 कर्नाटक  8  9

 केरल  5  6

 मध्य  प्रदेश  15  14

 महाराष्ट्र  17  10

 मणिपुर-त्रिपुरा  शुन्प  6

 नागालैंड  2

 उड़ीसा  5  5

 पंजाब  4  6

 राजस्थान  10  13

 सिक्किम  शून्य  2

 तमिलनाडु  6  8



 लिखित  उत्तर

 अमई०  आर०  एस ०
 एण्ड

 आई०  ई०  एस०

 आई०  एस०  एस ०

 आई०  आर०  एस०

 आई०  ए०  ए०  एस»

 आई०  डी०  ए०  एस०

 एस०  सी०  एस०

 सी०  एस०  एस ०

 गाई०  आर०  टी०  एस»

 आई०  सी०  ए०  एस»

 सी०  सी०  ए०  एस ०

 प्रशिक्षण  में  लगे  कार्य-माह

 3  4

 3  9

 22  18

 11  15

 161  178

 1  2...  डी०  ए०  एन०  ब्राई०
 सी०  एस  1

 ब  ब्राई०  पी०
 ओ०  एस०

 ||  आई०  एफ०
 एस०  --]

 5  5  ,  ओआई०  आर०

 एस०

 2  बाई०  पी०  एस  --2

 7
 ]  2

 5  7

 ॥  6

 1

 2  2

 3  6

 23  44

 184  222

 1606  1617

 कारये-माह  काये-माह
 ++

 पाठ्यक्रम  जो  1986-87  में  शुरू  किए  गए  किन्तु  1987-88  में  जारी  शामिल  नहीं  किए
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 बर्थ  1987-88  तथा  1988-89  के  दोरान  जिन  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  प्रस्तिलण
 प्राप्त  किया  उसकी  सूची  न

 1.  पूलाइटेड  किंगडस

 1.  +

 2  3.

 3.

 बरमिंथम  विश्वविद्यालय

 बाय  विश्वविद्यालय

 स्ट्रैयक्ला  इड  विश्वविद्यासय

 रायल  इंस्टीट्यूट  आफ  पडिलक  लम्दन

 लन्दन  स्कल्स  आफ  इकानोमिक्स

 स्वानसी  विश्वविद्यालय

 ईस्ट  ऐम्जील  विश्वविद्यालय

 इंस्टीट्यूट  आफ  डेबलेपमेन्ट  सलेक्स

 आई०  एल०  जो  ०  एस०  बरभिषम

 dil



 लिखित  उत्तर  28  1988

 1.  ग्रू०  एस०  ए०

 1...  हारबड्ड  इंस्टीट्यूट  आफ  हन्टरनेशनल  डेवलपमेंट

 2...  ओस्टन  विश्वविद्यालय

 3...  प्रिसटन  विश्वविद्यालय

 4...  पिट्सबग्ग  विश्वविद्यालय

 5...  विश्व  बेंक

 6...  हारवड़  विश्वविद्यालय

 7.  इष्टरनेशनल  मोनिटरी  फण्ड  एम०

 8.  ड्यूक  विश्वविद्यालय

 9...  कारनेगो--मेलन

 10.  मंसाचसेट्स  इंस्टीट्यूट  आफ  टेक्नोलाजी

 111.  कमसाड़ा

 1...  इण्टरनेशनल  डेबलेपमेंट  रिसच॑  संन््टर

 1९.  क्रास्स

 .  ईकोल  नेशनल  पेरिस

 2...  इण्टरनेशनल  इंस्टोटयूट  एडमिनिस्ट्रेशन  पेरिस

 3...  फाउन्टेन--ब्लीयू
 |

 स्वीडिश  एजेन्सी  फार  टेक्नीकल  एंड  इकोनोमिक  कापरेशर
 स्टाकहोम  स्कूल  आफ  इकोनोमिक्स

 Vi.  जापान

 1.  यू०  एन०  सेन्टर  फार  रीजनल  जापान

 Vil.  नीदरलंडस

 यारू  जाति  का  अमुतुचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  किया  जगा

 2307.  भीसती  सनोरमा  क्या  कल्याण  भन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  थारू  जाति  के  लोग  अनुसूचित  अमजातियों  की  सूची  मे  शामिल  नहीं  हैं  ;
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 कया  केन्द्रीय
 सरकार  को  थारू  जाति  को  अनुसूचित  जुनजातियों  की  सूची  में  शामिल  करने

 हेतु  बिहार  सरकार  और  विभिन्न  सामाजिक  संगठनों  और  संसद  सदस्यों  से  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं  और  यदि
 ते  |  तत्सम्बन्धी  भ्यौरा  क्या  है  ;

 ह

 क्या  कुछ  राज्यों  में  घारू  जाति  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  बही  युविधाएं  उपसश्ब्ध  हैं  जो

 अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  उपलब्ध  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  थारू  जाति  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  कब  तक
 ज्ामिल  करने  का  विभार  है  ?

 कहयाण  मन्त्रालय  में  उपमग्जी  सुमति  :  हां  ।

 (a)

 संविधान  अमुसूचित  जनजाति  1967  के  अनुसार  केबल
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  थारू  को  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  में  शामिल  किया  गया

 थारू  समुदाय  को  अनुसूचित  जनजातियों  की  वतंमान  सूत्ियों  में  शामिल  करने  हेतु  कोई
 समय  सीमा  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  अनुसूचित  जनजातियों  की  वर्तमान  सूचियों  में
 संशोधन  केवल  संसद  के  अनुच्छेद  342  (2)  को  ध्यान  में  रख  कर  संसद  के  अधिनियम  द्वारा  हो  किया

 जा  सकता  *

 केरल  में  पर्यटन  योजनाएं

 2308.  भरी  बक््कम  पुरुषोत्तमल्  :  क्या  सागर  बिमानस  ओर  पयंटन  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केरल  सरकार  द्वारा  वर्ष  1928-89  की  वाधिक  योजना  में  केरल

 पर्यटन  विकास  निगम  से  सम्बन्धित  कुछ  योजनाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  भेजा  गया  था  ;

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ;

 इन  योजनाओं  में  स ेकिन-किन  योजनाओं  को  पह  ले  ही  बाधिक  योजना  में  शामिल  किया

 गया  है  ;

 प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजर  की  गई  है  ;  भौर

 (४)  उनके  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना

 लागर  बिमानन  ओर  पर्यटन  सम्त्रालय  के  राज्य  सस्त्री  शिवराज  बो०  :  ॥

 केरल  पर्यटन  विकास  निगम  ने  केरल  सरकार  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  की

 1988-89  9  की  वाधिक  योजना  में  शामिल  करने  के  लिए  निम्नलिखित  परियोजनाएं  प्रस्तुत  की  हैं  :--
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 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम

 ह

 ₹०
 अमुसानित  लागत

 1.  सस्कट  त्रिवेन्द्रम  का  तवीकरण  16.50

 2.  बोलघाटी  पैलेस  होटल  का  सुधार  44.70

 3.  कुमारकोम  पर्यटक  परिसर  का  सुधार  31.00

 4.  लग्जरी  मिनी  मोटर  बोट्स  की  खरीद  75.00
 डी  5  न

 लग्जरी  मिनी  कोचों  ओर  मोटर  बोट्स  की  खरीद  सम्बन्धी  परियोजना  के  ब्यौरे

 नहीं  दिए  गए  और  अन्य  तीन  परियोजनाएं  इस  विभाग  की  अनुमोदित  प्लान  स्कीमों  की  परिधि  में  नहीं
 जाती  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बिना  पिल््चर  टयूब  बाले  डैलोविजनों  का  निर्माण

 2309.  थ्रो  धक््कम  पुरुषोश्तमस्  :  कया  प्रधान  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  विकसित  देशों  में  बिना  पिक्चर  ट्यूब  वाले  टेलीविजनों  का  निर्माण  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इस  प्रौद्योगिकी  को  भारत  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मसत्रालय  में  राज्य  सरत्री  सथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिकी  और  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्रो  के०  आर०  :  और

 कुछ  विकसित  देशों  में  तरल  क्रिस्टल  प्रदर्श  वाले  15  सेमी०  तक  के  पर्दे  के  आकार  के  टेलीविजन
 रिसीवर  सेट  बनाए  गए  हैं  ।

 और  इन  टेलीविजन  सेटों  का  मूल्य  अभी  भी  बहुत  अधिक

 दन  की  लागत  आदि  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसे  टेलीविजन  सेट  देश  में  ही  बनाने  के  बारे  में  उचित
 समय  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 देश  में  अनाधालय

 2310.  भरी  श्रीबल्लप  पाणिप्रही  :  क्या  कल्याण  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  कितने  अनाथालय  स्थापित  किए  गए  हैं  ;

 उड़ीज्षा  में  गे  अनाथालय  कहां  स्थित  हैं  ;
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 क्या  इन  अनाथालयों,को  के-द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ;  |
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  इन  अनाथालयों  को  कितनी  घनराशि  दी  गई  है  ;  और

 उक्त  वर्षों  क ेदौरान  इन  अनाथासयों  द्वारा  विदेशों  से  प्राप्त  की  गई  सहायता  का  ब्योरा
 क्या

 कश्याण  मगजालय  में  उपसग्भी  सुमति  से  (5).  अनाधालय  तथा
 अम्य  धर्मार्थ  गृह  तथा  1969  का  क्रियान्ययन  राज्यों  तथा  केशा

 शासित  प्रदेशों  द्वारा  किया  जाता  है  ओर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  फिर  देखभाल  तथा  संरक्षण

 की  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  थोजना  के  अन्तर्गत  योजना  के  अधीन

 देखभाल  व  संरक्षण  की  आवश्यकता  बाले  बच्चों  के  कल्याण  तथा  भरण-पोषण  हेतु  राज्यों/केन्द्र  शासित
 प्रदेशों  को  अनुदान  प्रदान  किए  जाते  योजना  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  उड़ीसा  राज्य

 को  निम्नलिखित  अनुदान  प्रदान  किए  गए  :--

 वचे  धनराशि

 1985-86  7,79,938

 1986-87  7  12,01,206

 1987-88  15,26,355

 डीथा  में  पर्यटल  आवास

 2311.  डा०  फुलरेजु  गुहा  :  कया  लागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मरत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 :  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  डीघा  में  पयंटक  आवास  हेतु  पूरी  स्वीकृति  धनराशि  जारी  कर  दी

 गई  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सरत्रालय  के  राज्य  मर्जी  शिवराज  बी०  :  (१)

 नहीं  ।

 केन्द्रीय  पयंटन  राज्य  सरकारों  को  राशि  पहले  से  प्रदान  राक्षि  का  उपयोग  तथा

 काये  की  प्रगति  के  आधार  पर  किश्तों  में  जारी  करता  विभाग  दीधा  परियोजना  के  लिए  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  दूसरी  राज्य  सरकार  द्वारा  पहली  किश्त  की  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत
 करने  के  पश्चात  जारी  करेगा  ।

 जब  प्रोद्योगिको  में  अनुसंधान  हेतु  बंशानिकों  का  चयन

 2312.  भौमतो  खयस्ती  पटनायक  :  कया  भ्श्नान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्या  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  प्र  मु्ल  विदेशी  संस्थानों  में  बंब  प्रोद्योगिकी  के  मुद्य  क्षेत्रों
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 में  अनुसंघान  करने  हेतु  कुछ  वैज्ञानिकों  का  विदेशी  छात्रवृत्ति  हेतु  चयन  किया  है

 इन  वैज्ञानिकों  को  दिए  जाने  वाले  पुरस्कारों  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 इन  वैज्ञानिकों  का  किन  मुझ  क्षेत्रों  में अनुसंघान  करने  का  विचार  है  ?

 बिजशञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मम्त्रालय  में  राज्य  मरत्रो  तथा  महासागर  परमाण
 इलक्ट्रालिकी  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मरत्री  के०  आर०  :

 1984-85  से  1987-88  तक  बायोटेक्नालोजी  ओवरसीज  एसोसिएटशिप्स  की  दो
 श्रेणियों  नामशः  दीर्घावधिक  तथा  अल्पावधिक  एसोसिएटशिप  के  लिए  55  वैज्ञानिकों  का चयन  किया
 गया  है  ।  पुरस्कारों  के  लिए  चुने  गए  55  वैज्ञानिकों  में  43  दीर्धावधिक  एसोसिएटशिप  के  लिए  और

 12  अल्पावधिक  एसोसिएटशिप  के  लिए  थे  |  इनमें  से  भब  तक  38  दीघाविधिक  तथा  10  अल्पावधिक

 एसोसिएट्स  ने  वस्तुतः  कार्यग्र  हण  किया

 दीर्धावधिक  एसोसिएट  1200  अमरीकी  डालर  अथवा  उनके  अध्ययन  के  देश  में  इसके

 समतुत्य  मासिक  एसोसिएटशिप  राशि  के  हकदार  हैं  तथा  अल्पावधिक  एसोसिएट  1600  अमरीकी
 डालर  अथवा  उनके  अध्ययन  के  देश  में  इसके  समतुल्य  मासिक  एसीसिएटशिप  राशि  के  हकदार
 दीर्घावधिक  एसोसिएटस  को  विदेशों  प्रयोगशालाओं  में  काय॑ग्रहण  करने  से  सम्बन्धित  खर्च  को  पूरा
 करने  के  लिए  4000  रुपये  के  निजी  अपस्कर  अनुदान  का  भुगतान  भी  किया  जाता  दोनों  श्रेणियों
 के  एसोसिएटस  सामान्य  मार्ग  से  भारत  में  अपने  कार्य  स्थान  से  विदेशी  प्रयोगशाला  के  स्थान  तक  और
 वापसी  के  लिए  एयर  इण्डिया  द्वारा  इकोनोमी  क्लास  में  विमान  यात्रा  की  लागत  के  हकदार
 एसोसिएटम  को  विदेशों  में  अत  प-अलग  मामले  के  आधार  पर  उनके  अनुसंधान  के  क्षेत्र  में

 संगोष्ठी  में  भाग  लेने  के  लिए  अनुदान  के  भुगतान  की  भी  व्यवस्था  दीघाविधिक  एसोशिएटशिप
 प्रारम्भ  में  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  प्रदान  की  जाती  है  तथा  जहां  इनको  बढ़ाना  आवश्यक  और

 पूर्ण  होता  है  इसे  एफ  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  बढ़ाया  जा  सकता  अल्यावधिक  एसोसिएटसशिप  केवल
 तीन  मार्ग  के  लिए  प्रदान  की  जाती  है  और  इनकी  अवधि  को  बढ़ाया  नहीं  जा  सकता  ।

 इस  ऊार्यक्रम  के  लिए  अभिनिर्धारित  अनुसंधान  के  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  मूल  आणिवक

 अणुजीवी  आनुब  रिकोम्बीनेंट  डी०  एन०  ए०  प्रतिरक्षा  विज्ञान  तथा

 पशु  ऊतक  संवर्धन  तथा  को  शिका  संवर्धन  पर  आधारित  वेकसीन  और

 पौधा  ऊतक  संवर्धन  तथा  कोशिका  विषाणु  ;  भूण  प्रत्यारोपण  प्रौद्योगिकी  ;  पेप्टाईड  तथा  न्यूकलीक
 अम्ल  रसायन  शास्त्र  ओऔद्योगिक  सूक्ष्मजेब  विज्ञान  तथा  ऊर्जा  रूपान्तरण  में  भाधुनिक
 तकनीकें  ;  जैव  रसायन  इन्जीनियरी  ;  प्रक्रिया  श्रेंष्ठोकरण  तथा  कम्प्यूटर  ;  माडलिग  जेव  सूचना
 अन्यउभरते  हुए  क्षेत्र  ।  एस्ोसिएटस  इनमे  से  किसी  एक  क्षेत्र  में  विशिष्ट  अनुसंधान  परियोजनाओं  में

 फार्य  करेंगे  ।

 आतंकवादियों  की  गतिविधियां

 2313.  झो  कमल  चौधरी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1988  से  अब  तक  आतंकवादियों  द्वारा  पंजाब  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  बष्डीगढ़
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 तथा  दिल्ली  में  महीने  बार  पृथक-पृथक  कितने  व्यक्तियों  की  हत्या  की  कितने  व्यक्ति  घायल  हुए
 .  और  कितमे  व्यक्तियों  को  लूटा  गया  ;

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  महीने-वार  पुलिस  ओर  सुरक्षा  बलों  द्वारा  पृथक-पृथक
 कितने  आतंकवादियों  को  मारा  गया  ओर  कितने  पकड़े  गए  ;  और

 आतंकवाद  को  रोकने/समाप्त  करने  के  लिए  कार्यान्वित  की  गई  अथवा  की  जा  रही  कार्य
 योजना  संघ  राज्य  क्षेत्र  चण्डीगढ़  और  दिल्ली  में  कहां  तक  सफल  रही

 गृह  मस्जालय  में  राज्य  मस्त्री  सम्तोष  सोहन  :  और  सूचना  संलग्त  विवरण
 में  दी  गई

 आतंकवाद  को  रोकने  के  लिए  कार्य  योजना  के  कार्यान्वयन  का  प्रवोधन  गहन  रूप  से
 किया जा  रहा  भातंकवादी  गतिविधियों  को  रोकने  तथा  शान्ति  बनाए  रखने  के  लिए  सभी  प्रयास
 किए  जा  रहे  हैं  ।

 ह
 विवरण

 1988  से  1988  तक  अण्डीगढ़  और  दिल्ली  में  मारे  गए
 जश्मी  हुए/लटे  गए  व्यक्तियों  और  मारे  गए/गिरफ्तार  किए  गए

 आतंकवादियों  की  संख्या

 जपययया  वन  “  +-

 राज्य/संघ  शासित  अवधि  जबुमी  लूटे  मारे  गिरफ्तार

 क्षेत्र
 का

 नाम  हए  गए  किए  गए
 व्यक्तियों  की  संख्या  आतंकवादियों  की  संख्या

 2  3  4  5  6  7

 1988  147  55  78  28  344

 1988  104  78  59  28  329

 1988  97  70  50  31  239

 1988  112  54  56  30  247

 दिल्लो  जुलाई  1988  न  +-  --
 --

 1988  न+  _
 _

 1988  2  21  न
 ता  3

 1988  न+
 न

 —
 न  2
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 2  3  4  5  6  7

 चण्डोगढ़  2  3

 ने  न+
 ना

 2  2  च+े  न्+
 न

 पे
 न  6

 ड्््श्)ःपताात न

 मुजफ्फरनगर  तथा  सजफगढ़  के  लिकट  भारतोय  बायुसेता  के  विमानों  की  ब्रुघंटनाएं

 डा०  थी०  एल०  शलेदा  :

 भी  काली  प्रसौंद  पांडेय  :

 क्या  रखा  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुजफ्फरनगर  के  मिकट  भारतीय  बायुप्तेना  के  एक  लड़ाझू  विमान की  दुर्घटना  के

 तुरन्त  बाद  8  को  राजधानी  में  नजफमढ़  क्षेत्र  मे ंभारतीय  बायुसेना  का  दूसरा  विमान

 दृषटनाग्रस्त  हुआ  था  ;

 यदि  तो  दोनों  दुर्घटनाओं  में  जान-माल  की  कितनी  हानि  हुई  ;

 दोनों  दुर्घटनाओं  के  लिए  नियुक्त  न्यायिक  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ;  और

 आबादी  बाले  क्षेत्रों  में  ऐसी  दुर्घटनाएं  न  होने  देने  क ेलिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए ह

 रक्षा  मम्जालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूर्ति  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  चितामनि  :
 हां  ।

 मुजफ्फरनगर  के  नजदीक  हुई  दुर्घटना  के  परिणामस्वरूप  किसी  जाम  या  माल  की  क्षति
 नहीं  हुई  ।  लेकिस  नजफगढ़  के  निकट  हुई  दुर्घटना  में  चार  सिबिलियनों  की  मृत्यु  हो  एक  मकान
 नष्ट  हो  गया  और  दो  मकानों  को  नुकसान  पहुंचा  ।

 एक  जांच  अदालत  दोनों  दुघंटनाओों  फी  जांच  कर  रही

 नियमानुसार  शहरों  तथा  भाबादी  वाले  क्षेत्रों  के ऊपर  भारतीय  बायुसेना  के  बिमानों

 द्वारा  नीची  उड़ान  भरने  की  मनाही  है  जब  तक  कि  उन्हें  विशिष्ट  कार्य  के लिए  विशेषरूप  से  प्राधिकृत
 न  किया  गया  हो  ।  यदि  पायलट  को  आबादी  वाले  क्षेत्र  के ऊपर  अपना  विमान  मजबूरन  छोड़ना  पड़े  तो

 विमान  को  सुरक्षित  दिशा  की  ओर  मोड़ने  का  प्रयास  करता  है  और  कूदने  से  पहले  इंजन  को  बन्द
 कर  देता
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 भी  राधाकांत  डिगाल
 :  क्या  नागर  विमातन  और  पयंटन  सरञी  यह  बताने  की  पा

 करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  पर्यटन  कम्प्लेक्सों  के  नाम  क्या  हैं

 इन  कम्पलेक्सों  में  क्या-क्या  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ;  भौर

 इन  पर्यटक  कम्पलेक्सों  क ेबिकास  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  जिससे  ओर  अधिक
 स्वदेशी  और  विदेशी  पर्यटक  इन  स्थानों  की  ओर  आकर्षित  हो  सकें  ?

 सागर  विमानन  और  पर्यटन  संत्रालय  के  राज्य  मत्त्री  शिवराज  बो०  :
 ओर  उड़ीसा  सरकार/उड़ीसा  पर्यटन  विकास  निगम  राज्य  में  अनेक  पंर्यटक  कम्पलेक्सों  को  चला
 रहे  हैं  जिसमें  भावास  तथा  अन्य  सुविधाएं  मुहैया  कराई  जाती  केटरिंग  सुविधाओं  बाले  आवास  यूनिट

 व  पतराजपुर
 जाजपुर  ओर  धबलेश्वर  में  उपलब्ध  इसके  अतरोी  में  एक

 बाधथिंग  ।  कम्लेक्स  चिल्का  झील  में  बोटिंग  सुविधाएं  उपलब्ध  संबलपुर  और

 चांदीपुर  में  पर्यटक  परिवहन  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  तथा  वहां  पर  संचालित  दुश्यावलोकन  यात्राओं  का
 भी  आयोजन  किया  जाना

 अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  किए  गए  उपायों  में  आधार-संरचना  को

 सुदृढ़  करना  तथा  प्रचार  और  संवधन  को  बढ़ावा  देना  शामिल  हैं  ।

 वीडियो  केसेट  रिकार्ड  र/बीडियो  कंसेट  प्लेयर  को  सकमीक  का  आयात

 |

 2316.  भी  शांति  घारोबाल  :  कया  प्रधान  मरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वीडियो  कैसेट  रिकार्ड  और  वीडियो  कैसेट  प्लेयर  का  निर्माण  करने  के  _..
 लिए  अनेक  देशों  से  तकनीकी  जानकारी  देने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कोई  पेशकश्ष  प्राप्त  हुई  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मस्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  भ्रहासागर  परमाण
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अस्तरिक्ष  बिप्ागों  में  राज्य  मस्त्रो  के०  आर०  :  से
 वोडियो  कंसेट  रिकार्ड  र/वीडियो  कैसेट  प्लेयर  के  विनिर्माण  के  लिए  सरकार  ने  उन  इकाईयों  से
 जुले  आवेदन-पत्र  आमन्त्रित  किए  जो  बिदेशी  सहयोग  से  द्रुतमति  के  चरण-बद्ध  बिनिर्माण  कार्यक्रम

 के  अन्तगंत  एक  ही  स्थान  पर  विभिन्न  वस्तुओं  के  विनिर्माण  के  लिए  भारी  मात्रा  में  पूंजी-निवेश  करने
 के  लिए  तैयार  हो  ।  इसके  उत्तर  में  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  सरकार  द्वारा  का्यंबाही  की  गई  तथा  तीन  निजो
 कम्पनियों  को  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  जिन्हें  जापानी  सद्योगकर्ताओं  का  सहयोग  प्राप्त  है

 ।
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 2317.  भी  झीकांत  बस  मर्रासहराज  वाडियर  :  क्या  सागर  विमानन  ओऔर  परयंटन  स्त्री  यह्

 हवाई  भ्डटों  का आधुतिकीकरण

 बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 न

 क्या  देश  के  कुछ  हवाई-अड्डों  का  वर्ष  1990  तक  आधुनिकीकरण  करने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ;

 क्या  हस  योजना  में  पालम  इंदिरागांधी  अन्तराष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  शामिल  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित
 की  गयी  है  और  इन  हवाई  अड॒डों  का  आधघुनिकीकरण  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मन््त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  शिवराज  बी०

 और  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ओर  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण
 निम्नलिखित  आधुनिकीकरण  योजनाएं  चला  रहा
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 (1)  मद्रास  हवाई  अड्डे  पर  नये  अन्तर्राष्ट्रीय  टमिनल  ईरिस्तर  का  निर्माण  ।

 (2)  कलकत्ता  हवाई  अड॒डे  ५२  नये  अम्तर्राष्ट्रीय  टमिनल  परिस्तर  का  निर्माण  ।

 (3)  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  अन्तर्देशीय  टमिनल  परिसर  का  विस्तार  ।

 (4)  दिल्ली  भौर  बम्बई  हवाई  अड्डों  पर  माल  क्षेत्र  का  विस्तार  ।

 (5)  सभी  चारों  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  अ्राधुनिक  उपस्कर  लगाकर  बतेमान
 अग्नि  शमन  बचाव  ओर  अन्य  परिन्नालनात्मक  और  सुविधा  उपस्करों  का  बदलाव  ।

 (6  )  नागपुर  में  विमान  मार्ग  निगरानी  राडार  का  प्रतिस्थापन  ।

 (7  )  चारों  विमान  क्षेत्रों  पर  दूरी  मापक  उपस्करों  का

 (8)  25  वायुदूत  विमान  क्षेत्रों  पर  संचार  और  दिक््बालन  सुबिधाओं  का  प्रावधान  ।

 (9)  ओर  बिमान  क्षेत्रों  पर  उपस्कर  अवतरण  प्रणाली  का  प्रतिस्थापन  ।

 (10)  सात  विमान  क्षेत्रों  पर  वर्तमान  परिवर्तनीय  बी०  ओ०  आर०  का  बदलाव  ।

 (11)  कुछ  अन्तर्देशीय  विमान  क्षेत्रों  पर  घावनपथों  और  टमिनल  भवनों  का  दर्जा

 बढ़ाना  ।

 (12)  अम्बई  और  दिल्ली  विमान  क्षेत्रों  पर  विमान  यातायात  नियन्त्रण  का
 आधुनिकीकरण  ।
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 और  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  क्षेत्र  पर  विमान  यातायात
 नियम्त्रण  सुविधाओं  के  आधुनिकीकरण  के  प्रस्ताव  में  मुख्यतः  आधुनिक  तकनीकी  ब्लाक  ओर  नियन्त्रण
 टावर  का  र|डार  डाटा  प्रक्रिया  प्रणाली  के  साथ  परिष्कृत  प्रमुख  और  गौण  निगरानी  राडार  का

 विमान  क्षेत्र  तल-खोजी  उपस्कर  का  प्रतिस्थापन  और  उपस्कर  अवतरण  प्रणाली
 के  प्रतिस्थापन  सम्मिलित  इस  परियोजना  पर  अनुमानित  लागत  167.00  करोड़  रुपए  की  आशा

 है  भोर  इसके  आरम्भ  होने  की  तारीख  से  दो  वर्षों  के  अन्दर  पूरा  होने  की  आशा  है  ।

 इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  माल  क्षेत्र  के  विस्तार  का  कार्य  पहले  ही  आरम्भ
 किया  जा  चुका  है  और  इसे  1990-91  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  1991  में  नये  अन्तर्राष्ट्रीय
 टमिनल  के  के  निर्माण  का  कार्य  भी  शुरू  किए  जाने  की  आशा  सातवों  योजना  में  भाल  क्षेत्र

 के  विस्तार  के  लिए  4.50  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  इम्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई

 अड्डे  पर  नए  अन्तर्राष्ट्रीय  परिसर  के  निर्माण  कार्य
 के लिए  20.00  लाख  रुपए  की  नाममात्र

 की  व्यवस्था  की  गई

 नए  परमाण  ऊर्जा  संयंत्र

 2318.  भी  बी०  तुलसोरामस  :

 श्री  एस  ७  भी  ०  घोलप  ०

 झीमती  डो०  के०  सण्डारी  :

 भी  भीवल्लन्त  पाणिप्र ही  :

 श्री  एस०  रघमा  रे  रेड्डी
 ही

 :

 भी  सानिक  रेड्डो  :

 श्री  प्रकाश  चगर  :

 क्या  प्रधान  सरत्नो  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  12  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  इसके  लिए  किन-कित  स्था  नों  का  चयन  किया  गया

 प्रत्येक  परियोजना  की  क्षमता  तथा  उस  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  इनमें  से  प्रत्येक

 के  लिए  कितनी  धघनराष्ति  आबंटित  की  गयी  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मस्ज्ालय  में  राज्य  मगत्री  तथा  भहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रालिशी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मस्त्री  के०  आर०  :  हां  ।

 12  परमाणु  बिजलीघधरों  का  विवरण  नीचे  दिया  जा  रहा  है  :--

 1.  कर्नाटक  में  कंगा  नामक  स्थान  पर  235  मेगाबाट  क्षमता  बाले  4  यूनिट
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 2.  महाराष्ट्र  मे ंतारापुर  नामक  स्थान  पर  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  2  यूनिट

 3.  राजस्थान  में  रावतभाटा  नामक  स्थान  पर  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  4  ग्रूनिट

 4.  तमिलनाडु  में  कुडनकुलम  नामक  स्थान  पर  1000  मेगावाट  क्षमता  बाले  2  यूनिट
 जो  सोबियत  संघ  की  सहायता  से  लगाए  जाएंगे  ।

 इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  ब्योरेवार  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  की  जा  रही  प्रत्येक

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  और  उसको  दी  जाने  बाली  निधि  ब्योरेवार  परियोजना  रिपोर्टों  के

 तैयार  हो  जाने  पर  निर्धारित  की  जाएगी  ।

 पदों  का  संवर्गीकरण

 2319.  भी  राम  समुझा वन  :  प्रधान  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पदों  को  एक  विशेष  सेवा  के  रूप  में  संवर्गीकृत  करने  के  बारे  में  कोई  मार्ग  निर्देश

 जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्जी  तथा  गृह  सस्त्रालय  में  राज्य
 स्त्री  पी०

 अ्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 संवर्ग  बाह्या  पदों  का  संवर्गोक रण

 प्रायः  मन्त्रालय  के  कई  कारणों  से  संवर्ग  पदों  के  बहुत  कुछ  मिलती-जुलती  कार्यात्मक  डुयूटियों
 तथा  उत्त  रदायित्वों  के  अनुरूप  कई  संवंगं  पद  सूजित  करते  ऐसे  पदों  पर  संवर्ग  अधिकारी  तथा  संवर्ग

 बाह्य  अधिकारी  दोनों  प्रकार  के  अधिकारी  नियुक्त  किए  जाते  संबगे  प्राधिकारियों  का  निरन्तर  यह्
 प्रयास  होना  चाहिए  कि  वे  ऐसे  पदों  को  संवर्गीकृत  करने  की  दृष्टि  से  निम्न  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 उनकी  आवधिक  पुनरीक्षा  करें  :--

 उनके  कार्यों  तथा  उत्तरदायित्वों  की  प्रकृति  ;

 उनके  निरन्तर  बने  रहने  की  सम्भावनाएं  ;  तथा

 ऐसे  पदों  पर  संवर्ग  अधिकारियों  के  नियुक्त  किए  जाने  की  वांछनीयता  ।

 को  उड़ान  रह  करता

 2320.  भीमती  डो०  के  ०  भण्डारी  :  कया  सागर  विमालन  ओर  पर्यटन  भम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिशानों  के  प्रयोग  को  कम  करने  का  निर्णय  लिया  है  ;
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 कि न  न  लत  अब  व ड:::ीीीक्5  ४४  -  «

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  इससे  इंडियन  एयरलाइन्स  को  उड़ानों  की  संस्या  में  कमी  हुई  तथा  यात्रियों  को
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;  भोर

 यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदस  सठाने  का  विचार  है  ?

 लागर  बिमातन  ओर  पर्यटन  मम्जालय  के  राज्य  मंत्री  शिवराज  बोी०  :  से
 इंडियन  एयरलाइन्स  के  बोइंग  737  विमान  की  उपयोगिता  को  1483  में  3128  भक््टे  से

 घटाकर  इसे  2830  घंटे  प्रति  बर्ष  प्रति  विमान  कर  दिया  गया  उपयोगिता  में  कमी  करने  का  कार  ण
 परिणामी  विलम्बों  को  कम  क  रके  यात्रियों  को  होने  बाली  असुविधा  को  कम  करना  है  ।

 इंडियन  एयर  लाइन्स  अतिरिक्त  विमान  क्षमता  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  भें  ह ैओर  इससे
 स्थिति  में  सुधार  होने  की  आशा

 पयंटन  सम्धग्धी  वीडियो  प्रस्थालय

 21.  भो  घसंपाल  सिह  सलिक  :  बया  लागर  विमानन  शोर  पर्यटल  मम्मी  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  एक  पर्यटन  सम्बन्धी  वीडियो  ग्रन्थालय  बनाने  के  बारे  में  बिचार  कर  रही

 है  ;  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ह ैओर  उसे  किस  स्थान  पर  बनाने  का  विचार

 सागर  विमानन  और  परयंटन  सन्श्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  शिवराज  बी०  (१)

 पयंटन  विभाग  पर्यटक  रुचि  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  वोडियों  का  निर्माण  करता

 है  जिन्हें  पयंटन  के  संवधेन  के  लिए  भारत  ओर  विदेश  स्थित  पर्यटक  भारतीय  मिशनों  तथा

 यात्रा  व्यवसाय  को  उपलब्ध  कराया  जाता  है|

 परमाण  ऊर्जा  संयंत्रों  में  सुरक्षोपाय

 2322.  भ्री  मुहलापललो  रामचगात

 क्री  अमर  सिंह  राठवा  :

 *
 क्या  प्रधान  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  परमाणु  संयंत्रों  में  क्या-क्या  प्रमुख  सुरक्षोपाय  किए  गए  हैं  ;

 कया  सबसे  बेहतर  सुरक्षा  प्रणाली  क ेविकास  और  उसे  अपनाने  के  लिए  कोई

 सह्षायता  प्राप्त  की  गई  है  अथवा  मांगी  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  भोर
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 इस  सम्बन्ध  में  भारत  ने  इस  वर्ष  अक्तूबर  में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में  आयोजित  बेठुक
 में  क्या  रुख  अपनाया  था  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  सम्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  सथा  महासागर  परमाजु
 इलेक्ट्रानिको  ओर  अस्तरिक्ष  बिसागों  में  राज्य  मन््त्रो  के०  आर०  भारत  का

 परमाणु  बिजली  सम्बन्धी  कार्यक्रम  मूलतः  दाबित  भारी  पानी  किस्म  के  रिएक्टरों  पर  आधारित

 सुरक्षा  के  अत्यधिक  महत्व  को  ध्थरान  में  रखते  हुए  हमारे  परमाणु  बिजलीषरों  में  निम्नलिखित  उपाय
 काम  में  लाए  गए

 (i)  दोहरा  संरोधन

 (ii)  पर्यावरण  में  रेडियोधर्मिठा  के  फैलने  को  रोकने  के  लिए  लगाए  गए  बहुगुण  रोधक  ।

 (1)  रेडियोधर्मी  अपशिष्ट  पदार्थों  की  व्यवस्था  करने  वाली  एक  ऐसी  व्यापक  प्रणाली  जो
 पर्यावरण  में  कम  से  कम  रेडियोधर्मिता  के  फैलने  को  सुनिश्चित  करती  है  ।

 (iv)  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोड्ड  द्वारा  रेडियोघर्मिता  फैलने  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित
 शर्तों  का  पालन  करना  जो  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विकिरण  बचाव  आयोग  के  विनिर्देशों  के

 अनुरूप  हैं  ।

 (५)  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  लगाने  से  पहले  एक  पर्यावरण  सर्वेक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित
 करना  ताकि  संयंत्र  के  आस-पास  विद्यमान  रेडियोघमिता  के  पृष्ठभूमिक  आंकड़े
 हकटठे  किए  जा  सकें  और  उसके  बाद  संयंत्र  के  पूरे  कार्यकाल  में  रेडियोधर्मिता  की
 फंलने  जाली  मात्रा  को  मानीटर  किया  जा  सके  ।

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  देश  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  सुरक्षा  सम्बन्धी  ऐसे
 दण्ड  और  प्रक्रियाएं  अपने  स्तर  पर  विकसित  किए  हैं  जो  सामान्यतः  न्यूक्लियर  प्रौद्योगगकी  के  क्षेत्र  में

 प्रगत  अन्य  देशों  द्वारा  अपनाए  जाने  वाले  सुरक्षा  मानदण्डों  के  अनुरूप  हैं  ओर  जिनको  सिफारिश

 अन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  द्वारा  की  गई  है  ।  परमाणु  ऊर्जा  नियामक  बोर्ड  सुरक्षा  सम्ब  र्घी  सभी

 पहलुओं  को  निरन्तर  मानीटर  करता  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इस  वर्ष  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  की  बैठक  भारत  ने  भी  उस  संकल्प  का  समर्थन  किया

 जिसमें  परमाण  विकिरण  के  प्रभावों  से  सम्बन्धित  वेजश्ञानिक  समिति  की  न्यूक्लियर  सुरक्षा
 के  क्षेत्र  में  दिए  गए  उसके  महत्वपूर्ण  योगदान  के  लिए  सराहना  की  गई  है  ।

 जाली  पासपोर्टों  का  जब्त  किया  जाना

 ]

 2323.  भरी  कम्मोदीलाल  कया  गृह  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क रेंगे  कि  :

 तीम  वर्षों  के दौरान  कितने  जाली  पासपोर्ट  जब्त  किए  गए  और
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 न  कर  _  _

 इस  अवध  काये  के  लिए  कितने  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  तथा  दस  संबंध
 में  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भरत्रालय  में  राज्य  मस्ती  तथा  गृह  भस्जालय  में  राज्य
 मस्ती  पी०  और  अपराध  का  जांच-पड़ताल  पता
 लगाना  और  इसकी  रोकथाम  राज्य  सरकारों/|संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  जिम्मेबारी  है  ।  वे  पासपोर्ट
 प्राप्त  करते  समय  व्यक्तियों  द्वारा  किए  गए  अपराधों  से  सम्बन्धित  कानूनों  को  लागू  करने  के  लिए
 उत्तरदायों  जाली  पासपोर्टों  को  जम्त  इस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  और  उनके
 विरुद्ध  की  गई  का  रंवाई  के  बारे  में  केन्द्रीय  एजेंसियों  द्वारा  सूचना  एकत्र  नहीं  की  जाती

 अक्षों  को  गोद  लेने  सम्बन्धी  अस्तर्राष्ट्रीय  बिचार-गोष्ठो

 ]

 2324.  डा०  फूलरेण  क्या  कल्याण  सग्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1988  में  नई  दिल्ली  में  बच्चों  को  लेने  सम्बन्धीਂ  एक  अस्तर्राष्ट्रीय

 विचार-गोष्ठी  हुई  थी  ;

 यदि  तो  विघार-गोष्ठी  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्होंने  विचार-गोष्ठी  में  भाग  लिया  ;

 कया  सरकार  ने  इस  प्रयोजनाथ  कोई  अनुदान  मंजूर  किया  है  ;  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कह्याण  मन्त्रालय  में  उपमन््त्री  सुमति  :  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद

 ने  24  से  26  1988  को  दत्तक  ग्रहण  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  का  आयोजन

 ०
 ह॒

 विचार  गोष्ठी  में  दत्त क  ग्रहण  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  विचार  विमर्श  किया  गया  तथा
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  गई  कि  देश  में  ही  दत्तक  प्रहण  को  प्रोत्साहन  दिया

 विशेष  आवश्यकता  वाले  बच्चों  पर  ज्यादा  ध्यान  देना  वच्चों  को अधिक  समय  तक  शंस््था  में

 रखने  से  बचाने  के  लिए  न्यायिक  कार्यप्रणाली  को  गति  सभी  राज्यों  में  किशोर  न्यायालय/बाल
 कल्याण  बोर्ड  की  स्थापना  अनियमितताओं  के  सिद्ध  होने  के  मामले  में  स्वयंसेवी  संगठनों  की

 मान्यता  वापिस  लेना  ।  केन्द्रों  तथा  राज्यों  दोनों  में  दक्तक  ग्रहण  सैलों  की  स्थापना  होनी  सभी

 राज्यों  में  स्वयंसेवी  समन्वय  एजेंसी  की  स्थापना  करनी  विशेष  रूप  से  अतिरिक्त  जरूरत  मंद
 बच्चों  को  परिवार  में  बच्चे  के अधिकार  के  लिए  समर्थन  तथा  जागरूकता  उत्पंन््न  करने  के लिए

 संचार  को  अधिक  प्रभावकारी  भूमिका  निभानी  चाहिए  ।  दत्तक  ग्रहण  पर  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 ओर  दसक  पग्रठ्ण  कार्य  में  कार्य  रत  लोगों  के  लिए  दिगृविन्यास  पर  भी  अधिक  ओर  दिया  जाता
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 विचार  गोष्ठी  में  172  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  जिसमें  अधिके  संसूया  में  भारतोय  तथा
 बिदेशी  स्वयंसेवी  एजेंसियों  के  प्रतिनिधि  थे  ।

 नहीं  ।

 (8)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 12.00  मध्याह्म

 िमुवाद ]
 प्रो०  मधु  वष्डवते  उपाध्यक्ष  उपयुक्तता  के  प्रश्न  को  सदा  प्राथमिकता

 भ्राप्त  होती  है।**ਂ  )

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  पहले  आप  सब  अपना-अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )

 प्रो०  मधु  बष्डवते  :  उपयुक्तता  के  प्रप्त  को  सदा  प्राथमिकता  मिलती  मैं  आपसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  इस  महीने  की  25  तारीख  को  हमने  स्थगन  नियम  184  आदि  जेंसे  विभिन्न
 साधनों  के  द्वारा--जिनमें  स ेएक  को  आपने  विचाराधीन  रखा  तारीख  को  समाचारपत्र
 में  प्रकाशित  दस्तावेजों  का  प्रश्न  उठाया  था  और  हम  चाहते  थे  कि  रक्षा  मंत्री  द्वारा  उस  पर  वक्तव्य  दिया
 जाना  अभी  संसद  का  सत्र  चल  रहा  है  लेकिन  फिर  भी  उन्होंने  बंगलोर  में  संसद  के
 बाहर  यह  घोषणा  की  है  कि  वह  25  नवम्बर  को  द  हिन्दू  में  प्रकाशित  उन  दस्तावेजों  को  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  भेज  रहे  अध्यक्षों  द्वारा  पहली  लोक  सभा  से  लेकर  अभी  तक  ग्यारह  बिनिर्णयय  दिए  गए
 हैं  कि  जब  संसद  का  सत्र  चल  रहा  हो  तो  ऐसो  स्थिति  में  किसी  भनन््त्री  को  सदन  के  बाहुर  इस  प्रकार
 नीति  की  घोषणा  नहीं  करनी  चाहिए  मुझे  पूरी  बात  कहने  दीजिए  ।

 इसके  नियम  184  के  अन्तर्गत  दिए  थए  नोटिस  के  अन्तगंत  मैंने  मांग  की  थी  कि
 रज्ला  मन्त्री  को  श्री  राम  जेठमलानी  द्वारा  उद्धाटित  दस्ताबेजों  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देना  चाहिए***

 हम  चाहते  हैं  कि  इन  दस्तावेजों  की  जांच  की  जानी  चाहिए  और  मन्त्री  महोदय  को  वक््तब्य
 देगा  चाहिए

 '

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  मन््त्री  द्वारा  सदन  के  बाहर  वक्तव्य  ढ़ेने  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा
 वह  नीति  सम्बन्धी  मामला  नहीं  है

 **

 प्रो०  सथु  वच्डचते  :  यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  है  ।  )

 भी  बो०  झोभताह्रोश्वर  राव  :  यह  नीति  सम्बन्धी  मामला
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 a

 ;  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  जिस  प्रकार  मैंने  आपकी  बात  सुभी  उसी  प्रकार
 |  आप  भी  मेरी  बात  सुनिए

 ***

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  नहीं  बोफो्स  के  सम्बन्ध  में  पहले  हुए
 वाद-बिवाद  के  मन्त्री  महोदय  ने  सदन  को  यह  सूचता  दी  थी  कि  इस  सम्बन्ध  में  व्यापक  जांच

 )

 श्री  घी  कझोमनाजीश्वर  यह  कब  तक  पूरी  होगी
 ?

 उपाध्यक्ष  भहोवय  :  यदि  आप  यह  समझते  हैं  कि  कोई  नया  साय  मिला  है  तो  यह  पहले  से  हो
 रही  जांच  का  ही  एक  हिस्सा  है  ।  अतः  यह  कोई  नई  घटना  नहीं

 )

 प्रो०  सथु  दष्डवर्ते  :  मैं  आपसे  बहस  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं
 कि  जब  हम  मांग  कर  रहे  थे  कि  जांच  की  तो  उन्होंने  सदन  में  घोषणा  करने  से  इन्कार  किया

 किन्तु सदन  के  बाहर  उन्होंने  यह  वक्तव्य  दिया  यह  मर्यादा  का  उल्लंषन  है  जेठ
 मलानी  के  दस्तावेजों  के  सम्क्य्ध  में  आपका  क्या  विचार  इनकी  भी  जांच  की  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  भी  उपलब्ध  है  उसको  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  निश्चय  ही  जांच
 की  जाएगी  ।  जब  जांच  जारी  है  तो  मन्त्री  भी  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  क्या  हो  रहा  है।'*ਂ

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  नीति  सम्बन्धी  मामला  नहीं  है  ।

 भ्रो  असुदेव  आज्यार्य  25  तारीख  को  हमने  मांग  की  थी  कि  रक्षा  मम्त्री  वक्तब्य

 दें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आपकी  मांग  थी  ।  मैंने  कभी  इसकी  अनुमति  नहीं  मैंने  कहा  था
 कि  प्रोफेसर  साहब  की  मांग  विचाराधीन

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  उन्होंने  सदन  के  बाहर  बंगलौर  में  यह  वक्तव्य  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  हो  रही  जांच  का  एक  हिस्सा  है***
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 ॒  ख  ख  ख  [  ख  ३  ३औ[॒  7  उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई नीति सम्बन्धी मामला नहीं है।  +किकिककत--++

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  नीति  सम्बन्धी  मामला  नहीं

 प्रो०  सु  दइष्डबले  :  बंगलौर  में  पत्रकार  सम्मेलन  इस  सदन  का  विकल्प  नहीं  हो  सकता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मात्र  एंक  अतिरिक्त  मामला  प्रधान  मन््त्री  ने भी  बाहर  यह

 कारी  दी  थी  कि  आंच  जारी

 .  )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  शुक्रवार  को  मैंने  सदन  में  कहा  था  कि  सरकार  आपकी  बात  की  ओर

 ध्यान  दे  रही  है  ओर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  जारी  है'*ਂ

 )
 हे  ढः

 भी  बी०  शोसमाद्रीश्वर  राब  :  भ्ाज  क्या  उद्धाटित  किया  भया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यहुत  सारी  बातें  सामने  आ  रही  है'**

 )  दि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में

 सम्मिलित  नहीं  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चाहे  जितना  भी  सनसनीखेज  मामला  हो*''मैं  हसकी  अनुमति  नहीं  देता

 हूं  ।  यह  मेरा  विनिर्णय  आपने  स्थगन  की  जो  मांग  की  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता  हमने

 पहले ही  इस  मामले  पर  विस्तुत  चर्चा  की  यदि  आप  हसे  किसी  अन्य  रूप  में  देंगे तो  मैं  इस  पर
 विचार  करूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  कोई  भी  बात  कायंवाही  बत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं

 होगी  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपके  स्थगत  प्रस्ताव  पर  अपनी  अनुमति  नहीं  दी  यदि  आप  इसे
 किसी  अन्य  रुप  में  देंगे तो  मैं  इस  पर  विचार  करूंगा  ।

 *कायंबाही-बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दस्तावेजों  के  सम्बन्ध  आज  के  समाचार  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं  आपको
 स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करने  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  जो  आज  प्रकाशित  हुआ  उसके  सम्बन्ध  में  मन्त्री
 महोदय  ध्यान  देंगे  ।  समाचार  पत्र  की  ख़बर  में  भी  कहा  गया  है  कि  इसे  केम्द्रीयं  जांच  ब्यूरो  को  भेजा

 जाना  चाहिए
 ।

 प्रो०  सधु  ब५्डबते  :  मैंने  नियम  184  के  अन्तगंत  सूचना  दी  है  जिसमें  मैंने  यह  मांग  की  है  कि
 रक्षा  मम्त्री  को  श्री  राम  जेठमलानी  के  दस्तावेजों  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देना  क्या  आप  इसकी
 अनुमति  देते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरे  विचाराधीन  है  ।

 प्रो०  सधु  दण्डवते  :  क्या  आप  कहते  हैं  कि  यह  आपके  विचाराधीन  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  आपके  विभाराधीन  क्या  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  चाहते  थे  ;  वे  जानते  हैं  कि  मेरे  विचाराधोन  क्या

 1
 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हमने  भी  सूचनाएं  दी

 झी  बलबंत  सिह  रासूवालिया  कपास  के  मूल्यों  में  250  रुपए  प्रति  क्विटल  तके
 की  कमी  हुई  न  तो  मार्कफेड  द्वारा  ओर  न  ही  भारतीय  कप।स  निगम  द्वारा  पंजाब  में  कपास  की
 खरीद  की  जा  रही  है  और  पंजाब  के  किसानों  को  करोड़ों  रुपए  का  घाटा  हो  रहा  है***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  इस  जानकारी  को  मन्त्री  महोदय  के  पास  भिजवा

 झी  बलबम्त  सिह  रामूवालिया  :  पंजाब  में  न  तो  भारतीय  कपास  निगम  और  न  ही  मार्कफेड

 द्वारा  कपास  की  खरीद  की  जा  रही  फिरोजपुर  और  फरीदकोट  के  तीस  बाजारों  में  कपास

 की  भरमार  है'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  आपका  स्थगन  प्रस्ताव  पहले  ही  प्राप्त  हो  चुका  किस्तु  मैं  स्थगन

 प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  हूं  । यदि  आप  इसे  किसी  अम्य  रूप  में  देंगे  तो  मैं  इस  पर  विचार

 कहूंगा  ।  हमने  पहले  ही  कृषि  मूल्यों  तथा  अन्य  बातों  पर  धर्चा  की  है'''*

 शी  बलबंत  सिह  राभूबालिया  :  मेरे  लिए  कया  रास्ता  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  ध्यानाकर्षण  अ्स्ताव  की  सूचना  मैं  उस  पर  विचार

 करूंगा  ।

 झी  अलबम्त  सिह  कपास  के  मूल्यों  में  250  रुपए  प्रति  किविटल  की  कमी  हो  गई

 है
 हनन
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 श्री  बी०  शोभनाड्रीश्वर  राव  :  हमने  आन्प्न  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  के  सम्बन्ध  में  जो  मूल  प्रस्ताव

 विया  ठसके  बारे  में  आप  क्या  कहते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  पर  पहले  ही  चर्चा  हो  चुकी  है  ओर  अध्यक्ष  महोदय  ने  इस
 सम्बन्ध  में  अपना  निर्णय  दे  दिया

 प्री  अमल  बता  आज  के  समाचार  पत्रों  में  जो  उद्धाटित  हुआ  है  उस

 सम्बन्ध में  आप  कया  कहते  हैं  ?'  *'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  चर्चा  नहीं  हो  सकती  मैंने  पहले  ही  अपना  विनिर्णय  दे  दिया

 कार्यबाही-वृत्तान्त  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  होगा  ।

 )*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  साहब  को  उत्तर  देते  हुए  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  यह  मेरे

 विचाराधीन  है  ।

 श्री  अमल  क्या  आप  मन्त्री  महोदय  से  वबतब्य  देने  को  कहें  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  कह  सकता  हूं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  क्षपना  विनिर्णय  दिया  मैं  इसे  पुनः  आरम्भ  नहीं  कर

 सकता  हूं  ।

 भी  अमल  बता  :  आज  के  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  उस  सम्बन्ध  में  आप  क्या  कहते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  उसकी  ओर  ध्यान

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कार्यवाही  वृत्तांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  मैं  इसकी

 अनुमति  नहीं  दे  रहा  हुं  ।

 *कायंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 सभा  पटल  पर  रले  गए

 जठमलान

 भी  झान्ताराम  नायक  :  इस  सदन  के  एक  सदस्य  श्री  भाटिया  ने  पिछले  सप्ताह  श्री
 जठमलानी  द्वारा  खालिस्तान  के  समथंन  का  मामला  उठाया  था  ओर  अध्यक्ष  महोदय  ने  चर्चा  का
 आएवासन  दिया  था  )  आपका  विनिर्णय  क्या  है  ?***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 12.10  भ०  १०

 सभा  प्टल  पर  रखे  गए  पत्र

 हिमालय  पबंतारोहण  वाजिलिग  के  वर्ष  1986-87  और  नेहरु  पता  रोहण
 उत्त  रकाशो  के  वर्ण  1986-87  के  बापिक  लेख  और

 लेखापरोक्षित  लेखाओं  की  पुमरीक्षा

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  उत्पावन  और  पृति  विभाग  में  शात््य  मंत्री  लितामनि  :
 मैं  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  की  मोर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  हिमालय  पब॑तारोहण  दार्जिलिंग  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एफ  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 हिमालय  पर्वतारोहण  दार्जिलिंग  के  वर्ष  1986-87  के
 परीक्षित  लेखाओं  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 ्रिंपालय  में  रखे  बेलिए  संश्या  एल०  ]

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 (3)  नेहरू  पर्वंतारोहण  उत्तरकाशी  के  वर्ष  1986-87  के  बाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 नेहरू  पबंतारोहण  उत्त  रकाशी  के  वर्ष  1986-87  के
 परीक्षित  लेखाओं  की  सरकारद्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०  टी  ०-6787/88 ]

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  28  1988
 जन  जे  3  ee  नमन»

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  की  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 कारण  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 मौसेता  ओर  प्रकोर्ण  1988  ओर  नौसेना

 छुट्टी  1988

 रक्षा  संत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चिस्तामणि  :
 नौसेना  1957  की  धारा  185  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्क  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--  :

 नौसेना  ओर  प्रकीर्ण  1988  जो
 20  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  आ०
 11  में  प्रकाशित  हुए

 हु

 नौसेना  छुट्टी  1988,  जो  17  1988  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  का०  नि०  आ०  217  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखे  देलिए  संत्रया  एल०  टी  ०-6788/88  ]
 ”

 इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  हैदराबाव  के  वर्ष
 के  कार्यकरण  ओर  वादिक  प्रतिवेदन  के  बारे  में  बिवरण

 र  बल्चान  ओर  प्रोशोगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  सहास्तागर  परमाणु
 इलेक्ट्रोलिकी  ओर  अस्तरिक्ष  यिमागों  में  राज्य  म्त्री  के०  आर०  :  मैं  निम्नलिखित
 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  पिमागों

 कम्पनी  qh  की  धारा  आर०  की  उपधघारा  मैं  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :--

 इलंक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  हैदराबाद  के
 वर्ष  इलंक्ट्रोनिक्स  के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समोीक्षा  के  बारे  में  एक
 विवरण  ।

 इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  हैदराबाद  का  बर्ष
 विवरण |  का  वा्धिक  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरोक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 प्रस्थालय  में  रखे  गए  |  वेलिए  संक्या  एल०  टी  ०-6789/88  ]

 पूरेतियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  सिहभूम  के  वर्ष
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 यूरेनियम  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  सिहभूम  का  वर्ष  विवरण
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 88  का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उस  पर
 लेखापरीक्षित  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  बेलिए  संत्या  एल०  ]

 (2)  इंस्टिट्यूट  आफ  भुवनेश्वर  के  वर्ष  |  98  7-88  के  व।थिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 इंस्टिट्यूट  आफ  भुवनेश्वर  का  ब्ष  1987-88  के  कार्यंकरण  की
 सरकार  ह्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (3)  साहा  इंस्टिट्यूट  आफ  न्यूक्लियर  कलकत्ता  के  बर्ष
 1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 साहा  इंस्टिट्यूट  आफ  न्यूक्लियर  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  8
 कार्यंक  रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 प्रिल्धासय  में  रखे  गए  |  वेलिए  संख्या  एल०

 (4)  मेहता  रिसर्च  इंस्टिट्यूट  आफ  मैथमैटिक्स  एण्ड  मेथमेटिकल

 इलाहाबाद  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरी  क्षित  लेखे  ।

 मेहता  रिसन्न॑  इंस्टिट्यूट  आफ  मेथमटिक्स  एण्ड  मेथमेटिकल

 इलाहाबाद  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के

 बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजों  ।

 प्रस्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (5)  टाटा  मैमोरियल  सेन्टर  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक

 बैदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरी  क्षित  लेखे  ।

 टाटा  मैमोरियल  बम्बई  के  बर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  देखिए  संस्या  एल०
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 केन्त्रीप  पुलिस
 बल

 1949
 ओर

 केस्ीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  अधिनियम  1968
 के

 अस्तगंत  अधिसूचताएं

 गृह  भरतालय  में  राज्य  मसत्रो  सस्तोष  मोहन  :  श्री  पी०  चिदम्बरम  की
 ओर  से  मैं  निम्मलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  केन्द्रीय  रिजव॑  पुलिस  बल  1949  की  धारा  18  की  उपधारा  (3)  के
 अन्तगंत  निम्नलिखित  अंधसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी

 :--

 भारत-तिथब्वत  सीमा  पुलिस  भर्ती  1982,
 जो  23  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्या  सा०  का  ०

 नि०  303  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  भर्ती  1983,  जो
 23  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 307  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारत-तिब्बत  सीमा  पुलिस  काडर
 भर्ती  1984,  जो  23  1988  के  भारत  के  राजपतन्र  में
 सूबना  संख्या  3]4  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारत-तिब्बत  सोमा  पुलिस  पायोनीयर  काडर  भर्ती
 1998,  जो  2  जुलाई  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  532  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रख  वेक्षिए  संस्या  एल०  ]

 (2)  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1968  की  धारा  22  की  उपधारा  (3)
 के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :--

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1988,  जो  23
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०

 315  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  1988,  जो  30
 1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  609  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 में  रखे  बेलिए  संस्या  एल०  ]  ]



 प
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 12.11  भ०  प०

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के

 कल्याण  सम्बन्धो  समिति

 और  प्रतिनेदत

 क्री  अरबिन्द  नेताम  महोंदय  /  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जमजातियों  के
 कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  :---

 नागर  विमानन  मन्त्रालय--एयर  हृण्डिया  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  आरक्षण  और  उमके  नियोजन  सम्बन्धी  प्रतिबेदन
 लोक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में
 उनतालीसवां  प्रतिवेदन  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  उद्यम  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड
 तथा  हरिद्वार  स्थित  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों  के  लिए  आरक्षण  और  उनके  नियोजन  सम्बन्धी  चौथे  प्रतिवेदन
 लोक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में
 चालीसवां  प्रतिवेदन  ।

 कल्याण  मन्त्रालय--अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वोपसमूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  सामाजिक-आर्थिक  दशाओं
 सम्बन्धी  तीसवें  प्रतिवेदन  लोक  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार
 हारा  को  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  इकताली  सवां  प्रतिवेदन  ।

 12.12  म०  १०

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  वियय  को  ओर  ध्यानाकषंण

 इंडियन  एयरलाइरस  के  कर्मचारियों  एक  दिन  की  सांकेतिक

 जिसके  परिणासस्वकूप  विमान  सेवाएं  अस्त-वध्यस्त  हो  गईं
 भौर  यात्रियों  को  असुविधा  हुई

 श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्य  के
 निम्नलिखित  विषय  की  ओर  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि
 वे  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य

 एयरलाइन्स  के  कर्मचारियों  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल
 किए  जिसके  कारण  विमान  सेवाएं  अस्त-व्यस्त  हो  गई  हैं  तथा  यात्रियों  को  असुविधा  हो  रही  है
 तथा  इस  मसले  के  हल  के  लिए  सरकार  द्वारा  को  यई  क  गंवा  ही  ।!
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 ]  नि

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  शिवराज  बी०  :

 एयर  का  रपोरेशन  कमंचारी  संध  और  इण्डियन  एयरक्राफ्ट  टेकनीशियन  एसोसिएशन  जो  लगभग

 भ्रति  निधित्य  करते  हैँ
 ०००

 (  व्यनधान  )

 भरी  भद्ने  श्वर  तांती  :  महोदय  अक्वम  में  विध्यंसक  बाढ़  के  कारण  '*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बस  ।  कल  मुझे  लिखकर  मैं  देख  लूंगा  ।

 झी  अब्युल  रशीद  काबुलो  काश्मीर  घाटी  में  बिजली  की  बहुत  कमी  है  ।
 ऊर्जा  मन्त्री  को  काश्मीर  का  दोरा  करना  चईहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  आपकी  बात  सुन  चुका  मैं  तथ्यों  का  पता

 झ्री  भव्वश्वर  तांती  :  ब्रह्मपुत्र  और  इसकी  सहायक  नदियों  में  मछलियां  एक  विकट  रोग
 से  पीड़ित  हैं  और  लगभग  सभी  मछलियां  मर  चूकी  दस  लाख  मछुवारे  बेकार  हो  गए  हैं:*:

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  लिख  मैं  देख  लूंगा  ।  मुझे  लिख  कर  दीजिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन््त्री  महोदय  एक  महत्वपूर्ण  वक्तव्य  दे  रहे  कृपया  उनकी  बात

 सुनियेਂ
 न

 ञ्मी  बसुदेव  आचार्य  लाखों  औद्योगिक  कमंकार  हड़ताल  पर
 कम  भाप  हमें  चर्चा  की  अनुमति  दीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपने  एक  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  किया  है  ओर  मैं  इस  पर
 विचार  करूंगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हो  गया  ,  मैं  कुछ  नहीं कर  सकता  हूं।*

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आप  से  पहले  ही  कहा  है  कि  आपने  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  किया  है  ओर
 हम  इस  पर  बिचार  करेंगे

 भी  असुवेब  आचायं  :  कब  ?
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 न  न  नननाना।-+-ी  तीन  |

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  हम  कार्य  मन्त्रणा  समिति  में  इस  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ओर  यह  पता

 खलगाएंगे'*  शो

 )

 भ्री  मद्नश्बर  तांतो  :  असम  में  एक  गम्भीर  बीमारी  फैल  गई  असम  में  जल  प्रदूषण
 दे  परिणामस्वरूप  विभिन्न  प्रकार  की  बीमारियां  फैल  गई  इसके  कारण  कुछ  लोग  मर  भी  चुके
 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  बारे  में  तुरन्त  कार्यवाही

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  आप  मुझे  यह  लिखित  रूप  में  दीजिए  ।  मैं  हसे  मन्त्री  महोदय  को  भेज

 दूंगा  ।  आप  जो  कुछ  कहना  चाहते  हैं  मुझे  लिखित  रूप  में  दीजिए  ।

 भी  शास्ताराम  नायक  :  महोदय  भाप  मेरी  बात  यों  नही  सुनते  ?  मैं यह  जानना

 चाहता  हूं  कि आपका  विनिणंय  कया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विनिर्णय  किस  वारे  में  ?

 क्री  शाम्ताराम  नायक  :  गत  सप्ताह  श्री  भाटिया  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दे  के  बारे  में  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 कुछ  नहीं'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन््त्री  महोदय  के  वक्तव्य  को  छोड़कर  किसी  भी  बात  को  रिकार्ड  नहीं  किया

 जाएगाਂ  का

 प्रो०  मधु  दण्शबते  वे  एक  समस्या  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहते  हैं  ।

 महोदय  आप  उनकी  बात  क्यों  नहीं  सुनते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मैं  पहले  ही  उनकी  बात  सुन  चुका  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  तरीका  नहीं  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  मैं  पहले  ही

 उनकी  बात  सुन  चुका  मैं  उन्हें  बता  चुका  कि  मैं  उनको  बात  को  मन््त्रो  महोदय  तक  पहुंचा  दूंगा  ।

 आप  ओर  क्या  चाहते  हैं  ?

 क्री  दिनेश  गोस्वामो  सदस्य  महोव्य  एक  मुद्दे को उठाना  चाहते

 आप  उनकी  बात  क्यों  नहीं  सुनते
 *

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  जब  वे  इस  मुद्दे  को  उठाना  चाहते  हैं  तो  क्या  मैं

 बृतारत में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 महोदय ]

 अभी  इत  बारे  में  कोई  आदेश  दे  सकता  हूं  ?  आप  और  क्या  चाहते  आप  प्रत्येक  मामले  में  अपनी
 सीमाओं  का  अतिक्रमण  कर  रहे  मैंने  उनकी  बात  सुनी  है  ।  मैंने  उन्हें  बताया  है  कि उनकी  बात  को
 मन्त्री  महोदय  तक  पहुंचा  दिया  जाएगा  और  मैं  इस  बारे  में  कार्यवाही  करूंगा  ।  इसके  अतिरिक्त  आप
 ओऔर  क्या  चाहते  मैं  उन्हें  कई  बार  बता  चुका  हूँ

 )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  जब  मन््त्री  महोदय  अपना  भाषण  दे  रहे  हैं  तो आप  उसी  बात  को  बार-बार

 दोहरा  रहे  मैं  श्री  आचायं  को  भी  यह  बता  चुका  हूं  कि  इस  बात  पर  विचार  किया  जायेगा

 )

 थी  अब्युल  रशोद  काबुली  :  उपाध्यक्ष  कृपया  मेरी  बात  कश्मीर

 भाटी  में  बिजली  की  भारी  कमी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मुद्दे  को कई  बार  उठाया  गया  है  |  यदि  आप  मुझे  यह  लिखित  रूप  में

 दे  दें  तो  मैं  उसे  सम्बन्धित  मन्त्री  तक  पहुंचा  दूंगा  ।

 झी  अब्चुल  रशौद  काबुली  :  वहां  हमारे  लोग  कष्ट  उठा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 ही  अब्युल  रशीद  काबुलो  :  मन्त्री  महोदय  वहां  जाकर  क्यों  नहीं  माननीय  अष्यक्ष

 महोदय  ने  यह  वायदा  किया  था  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोज  ने  इस  मुद्दे  को  कई  बार  उठाया

 भी  अम्युल  रशीद  काबुली  :  आप  मन्त्री  महोदय  को  निर्देश  क्यों  नहीं  देते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  निर्देश  नहीं  द ेसकता  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महो बय  :  किसी  बात  को  रिकाई्ड  नहीं  किया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  आग्रह  क  रते  हैं  तो  मैं  आपको  सदन  से  जाने  को  कहूंगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  भी  बात  को  रिकार्ड  नहीं  किया  जायेगा  ।

 )*

 कक्षायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 हरी  इस्त्रजीत  गुप्त  :  क्पया  मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  कीजिए  कि  थे
 बकतव्य  को  न  क्योंकि  हमें  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  में  भाग  लेना  वे  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  हमें
 उसका  एक  शब्द  भी  सुनाई  नहीं  दे  रहा  कृपया  पुनः  व्यवस्था  स्थापित  कीजिए  और  फिर  उन्हें  पढ़ने
 का  निर्देश  दीजिए  ।  वहां  सूची  में  मेरा  है  और  मुझे  एक  शब्द  भी  सुनाई  नहीं  दे  रहा  है  ।  )

 प्रो०  मधु  वण्डव्े  :  क्या  मैं  एक  नम्र  निवेदन  कर  सकता  हूं  ?  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  सम्पूर्ण
 कार्यवाही  में  विध्न  डाला  क्या  मैं  आपसे  यह  अनुरोध  करूगा  कि  आप  कम-से-कम  सदन  ओर
 सम्बन्धित  सदस्य  को  यह  अशश्वासन  दें  कि  सम्बन्धित  मन्त्री  द्वारा  इस  मामले  की  जांच  की  जाएगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कितनी  बार  यह  कहना  पड़ेगा  ?  मैं  उन्हें  पहले  ही  यह  बता  चका  हूं
 और  वे  अपनी  बात  को  दोहराए  जा  रहे  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  मैंने  पहले  ही  उन्हें  यह  बताया  है
 कि  मैं  इस  बात  को  मम्त्री  महोदय  तक  पहुंचा  दूंगा  ।  मैं  कोई  आश्वासन  नहीं  दे सकता  ।  इस  समय  मैं

 क्या  आश्वासन  दे  सकता  हूं  ?

 )

 झो  अश्युल  रशोद  काबुली  :  मन्त्री  महोदय  को  यह  कहिए  कि  वे  कश्मीर  में  जाकर  इस  समस्या
 पर  ध्यान  दें  ।  े

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन््त्री  महोदय  को  निर्देश  महीं  दे  सकता  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  की  ओर  से

 कोई  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  |  समय  आने  पर  आप  इस  मुद्दे  को  उठाइए  |

 झऔी  अब्दुल  रशोद  काबुली  :  यह  उचित  समय  है  और  मैं  इस  मुद्दे  को  उठा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  यह  बताइए  कि  कया  आपने  हस  मुद्दे  के  बारे  में  लिखित  रुप  में

 कुछ  दिया  आपने  लिखित  रूप  में  कुछ  भी  नहीं  दिया  मैं  इस  प्रकार  आपकी  बात  नहीं  सुन
 आपने  इसे  लिखित  रूप  में  नहीं  दिया  है  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  कृपया  इसे  लिखित  रूप  में  दीजिए  ।

 श्री  अब्बुल  रशीद  काबुलो  :  ठोक  मैं  अब  इसे  लिखित  रुप  में  दे  रहा  हूं  ।

 श्रो०  मधु  दण्डबते  :  यह  बात  आरम्भ  में  भी  कही  जा  सकती  थी

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 इंडियन  एयर  लाइन्स  के  कर्मचारियों  हारा  एक  दिन  को  सांकेतिक  हड़ताल  जिसके

 कारण  हवाई  सेवाएं  अस्त-ध्यस्त  रहीं  भोर  यात्रियों  को  असुविधा  हुई ह

 लागर  विमानम  ओर  पर्यटन  सन्त्रालय  के  राज्य  भम्भो  (  श्री  शिवराज  थी  :

 मैं  अपने  वक्तव्य  को  शुरू  से  पढ़ता  हूं  ।
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 शिवराज  वी०

 वायु  निगम  कर्मचारी  संघ  सी०  ई०  और  भारतीय  विमान  तकनीशियन  संघ
 जो  इंडियन  एयर  लाइन्स  के  लगभग  83  प्रतिशत  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधत्व  करते  ने

 17  1988  के  अपने  पत्र  द्वारा  इं  हियन  एयर  लाइस्स  के  प्रबन्ध  निदेशक  को  सूचित  किया  है
 कि  वे  अपनी  शिकायतों  को  रखने  के  लिए  आन्दोलन  ६स  कार्रवाई  कार्यक्रम  जैसा  कि  दोनों

 संघों  न ेसूचित  किया  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  21  1988  को  रात्रि  शिफ्ट  से  एक
 दिवसीय  विरोध  हडताल  भी  शामिल  थो  ।  दोनों  संधों  की  प्रमुश्ष  मांगें  इस  प्रकार  थीं  :--

 (1)  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण  जिसमें  न्यूनतम  वेतनमान  1080  रुपए  से  कम  न  हो  ओर

 वेतन  बृद्धियों  को  दर  में  सुधार  ;

 (2)  संशोधित  वेतनमानों  में  प्वाइंट-टू-प्वाइंट  फिटमेंट  ;

 (3)  1-10-85  को  न्यूनमम  मूल  वेतन  पर  कम-से-कम  180  रुपए  की  जो  कि
 सरकार  द्वारा  अधिसूचित  बढ़ी  हुई  दरों  पर  लागू  हो  ;

 (4)  मूल  वेतन  का  30  प्रतिशत  को  दर  से  मकान  किराया  भत्ता  ;

 (5)  मूल  वेतन  का  10  प्रतिशत  की  दर  से  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  ;

 (6)  विशेष  भत्त  की  क्षतिपूर्ति  के  लिए  मुआवजा  जिसे  मूल  वेतन  में  समायोजित  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  था  ।

 अन्य  मांगें  गैर-वित्तीय  किस्म  की  थीं  जंसे  कर्मचारियों  की  जीविका  में  प्रोन्नति  अ

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  अपने  कर्मचारियों  की  विभिन्न  यूनियनों/|संघों  के  साथ  वेतन  समझोता
 किया  था  जो  30  1985  को  समाप्त  हो  ए०  सी०  ई०  यू०  और  सहित
 विभिन्न  यूनियनों  द्वारा  नए  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किए  गए  समय-समय  पर  कर्मचारियों  को  यूनियनों
 और  प्रबन्धक  वर्ग  के बीच  बातचीत  हुई  ओर  निरन्तर  चल  रही  थी  |  बातचीत  के  दो  रान  प्रबन  धक  वर्ग  ने

 यूनियनों/संघों  को  ठौस  प्रस्ताव  दिए  परन्तु  ए०  सी  ०  ई०  यू०  और  को  ये  स्वीकार्य  नहीं
 इसके  अतिरिक्त  प्रबन्धक  वर्ग  वेतन  समझौते  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  1-10-85  से  आज
 की  तारीख  कर्मचारियों  के  मूल  वेतन  के  आधार  पर  अग्रिम  राशि  के  रूप  में  उन्हें  100  Fo  से
 420  रुपए  प्रतिमास  की  राशि  का  भूगतान  भी  किया  है  जो  कि  उनकी  कुल  परिलब्धियों  में  लगभग
 9  प्रतिशत  से  10  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  तो  दिखाता  है  ।

 17  1988  को  ए०  सी०  ई०  यू०  और  से  हड़ताल  नोटिस  प्राप्त  होने  पर
 इंडियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक  वर्ग  ने  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  मुख्य  श्रमायुक्त  नई«
 दिल्ली  को  आमन्त्रित  संयुक्त  मुख्य  श्रमायुक्त  ने  21  एक
 समझोता  बैठक  को  ।  प्रबन्धक  वर्ग  और  संयुक्त  मुख्य  श्रमायुक्त  दोनों  ने  ए०  सी०  यू  ई०  और

 के  नेताओं  से  प्रस्तावित  हड़ताल  को  स्थगित  करने  के  लिए  जोरदार  अपील  की  लेकिन

 यूनियन  अपने  तक॑  पर  अड़  रहे  |  प्रबन्धक  वर्ग  ने  वार्ताओं  के  कई  दोर  किए  जिनमें  यूनियनों  को  सलाह
 दी  गई  कि  ये  आन्दोलनात्मक  कार्यवाही  पर  उतारू  न  निगम  के  मुख्यालय  में  क्षेत्रीय  निदेशकों  तथा
 सचिव  द्वारा  अपालें  कीं  गईं  जिसमें  सदस्यों  को  अनुरोध  किया  गया  कि  बे  प्रस्तावित  हड़ताल  में  भाय न
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 विश  ee  -  $$

 सेवें  क्योंकि  इससे  अनुसूचित  उड़ानें  अस्त-व्यस्त  हो  जाएंगी  जिससे  यात्री  जनता  को  अत्यधिक  असुविधा
 |  होगी  तथा  निगम  को  वित्तीय  घाटा  होगा  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  को  जब  यह  स्पष्ट  हो  गया  कि  दोनों  यूनियनें  हड़ताल  पर  जाने  के  लिए
 दृढ़  हो  सकती  जब  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  जारी  कर  दिया  कि  यात्री  जनता
 हल्के  सामान  के  साथ  यात्रा  करे  ।

 हड़ताल  को  ध्यान  में  रखते  इंडियन  एयरलाइम्स  भे  22  1988  को  अपनों
 उड़ानों  में  फंरबदल  का  निर्णय  उस  दिन  की  साम'न्य  125  उड़ानों  के  मुकाबले  इण्डियन
 एयरलाइन्स  ने  100  उड़ानों  के  परिच्चालन  का  निश्चय  किया  परन्तु  केवल  94  उड़ानें  ही  परिचालित
 की  22  1988  को  इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  परिच्नालित  न  को  गई  34  उड़ानों  में
 अधिकतर  उड़ानें  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  या  वहां  से  होकर  या  उसके  अन्तर्गत  परिचालित  की  गयी  थीं  ।

 इन  31  रह  की  गई  उड़ानों  के  यात्रियों  को  अवश्य  ही  काफी  असुविधा  सहन  करनी  इन
 प्रभावित  यात्रियों  को  कम  से  कम  तकलीफ  इसके  लिए  समाक्षार  पत्रों  तथा  दूरदर्शन  द्वारा  धोषणाएं
 की  गयीं  और  यात्रियों  को  सलाह  दो  गई  कि  उड़ानों  के  परिचालन  के  सम्बन्ध  में  जांच  कर  लें  तथा
 यात्रा  हल्के  सामान  के  साथ  क  रुके  हुए  यात्रियों  को  यथाप्तम्भव  तथा  सुविधाएं  जैसे  कि

 आवास  परिवहन  आदि  उपलब्ध  कराई  गयीं  ।

 ए०  सी०  ई०  यू०  और  कर्मचारियों  ने  21  1988  को  रात्रि  के  9.00  बजे
 से  22  1988  को  रात्रि  के  9.00  बजे  तक  एक  दिन  की  हड़ताल  कर  दी  ।  दोनों  यूनियनों के
 काफी  संख्या  में  कमंच।रियों  ने  हड़ताल  पें  भाग  लिया  ।  *

 प्रबन्धक  वर्ग  यूनियनों  के साथ  लगातार  सम्पर्क  बनाकर  बातचीत  कर  रहा  है  जिससे  सरकार
 द्वारा  निर्धारित  बोर  की  सीमाओं  के  अधीन  मसलों  को  सुलझाया  जा  सके  ।

 जैसे  ही  इंडियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धक  वर्ग  और  यूनियनों  के  बीच  कोई  समझौता हो
 इंडियन  एयरलाइन्स  का  प्रवन्धक  वर्ग  अनुमोदन  के  लिए  इसे  सरकार  को  भेजेगा  ।

 ]

 श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  हमने  जिस  उद्देश्य  से  यह
 ध्यानाकरषंण  प्रस्ताव  दिया  उसका  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  वह  बड़ा  ही  असन्तोषजनक  है  ।
 बैसे  तो  इनका  उत्तर  हमें  पहले  ही  मिल  चुका  था  परन्तु  आज  सदन  में  भी  मन्त्री  जी  का  उत्तर  सुनकर
 हमें  बहुत  निराशा  हुई  ।  सबसे  पहली  बात  ध्यान  देने  की  यह  है  कि  एयर  लाइन्स  के  लगभग
 15  हजार  कमंचारियों  द्वारा  जो  एक  दिनकी  सांकंतिक  हड़ताल  उससे  यात्रियों  को  कितनी
 भ्रसुविधा  शायद  उसकी  जानकारी  मत्री  जी  को  नहीं  होगी  ।  आप  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  इस

 हड़ताल  के  पीछे  मूल  कारण  ध्मझोते  की  उन  शर्तों  को  लागू  न  करना  था  जो  समझोता  आपके
 और  इंडियन  एयर  लाइन्स  कर्मचारियों  के  मध्य  हुआ  उस  समझौते  में  जिन  बिन्दुओं  को  आपने
 मान  लिया  उसे  आज  तक  लागू  नहों  किया  ।  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  यदि  आ  उस  समझौते
 की  शर्तों  को  लागू  करा  देते  तो  सम्भव  था  कि  इस  हड़ताल  को  नौबत  दवी  न  आती  ओर  दूसरे  छोटे-छोटे
 प्रश्न  न  उठते  ।  जित  दर  से  मंहगाई  बढ़ती  जा  २ही  उसके  अनुसार  आप  अपने  कमंबारियों  को  यदि
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 रामाश्नय  प्रसाद

 सुविधायें  देते  तो  भी  इसे  टाला  जा  सकता  था|  इसलिए  सबसे  पहले  मन्त्री  जी  को  पिछले  समझौते  को
 तमाम  बातों  को  लागू  किए  जाने  की  कार्यवाही  करनी  चाहिए  )  जब  भी  आप  कर्मचारियों  को  उनका
 बाजिब  देय  नहीं  उनकी  उचित  मांयों  को  नहीं  उसी  के  कारण  उन्हें  हड़ताल  जैसे  शस्त्र  का

 उपयोग  करना  पड़ता  इससे  यात्रियों  को  भारी  कठिनाई  और  असुबिधा  होती

 बात्रियों  को होने  बाली  कठिनाइयों  और  असुविधा  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  कारण  है  अ।पके
 बिमानों  का  समय  से  न  चलना  |  लगभंग  50  फीसदी  यह  कारण  भी  यात्रियों  की  दिक्कतों  का  माना  जा
 सकता  जबकि  शेष  कारणों  में  इंडियन  एयरल।ाइन्स  के  कर्मचारियों  बाजिब  मांगों  को  न

 उन्हें  नियमानुसार  मिलने  वाली  सुविधाओं  से  वंचित  रखने  के  जो  निराशा  की  भावना  पैदा  होती
 शामिल  आज  दृण्डियन  एयरलाइन्स  की  जितनी  सेवाएं  भ्रल  रही  आप  जितने  यात्रियों  को

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लाते  ले  जाते  उसको  देखते  हुए  आपके  पास  विमानों  की  कमी
 विमानों  की  संख्या  बढ़ाए  जाने  की  आवश्यकता  आज  आपके  पास  38  विमान  जिनमें  ।।  एयर
 बस  हैं  ओर  27  बोहंग  जिनमें  पे  यो  विमान  काम  नहीं  कर  रहे  विमानों  की  रवानगी  का
 एक  निश्चित  समय  होता  जिसे  कहते  बड़े  अधिका  रियों  द्वारा  जो  सम्भावित  दिखाया
 जाता  उसे  कहते  ओर  जो  वास्तविक  समय  दर्ज  किया  जाता  उसे  कहते

 परन्तु  आपके  और  समय  में  काफी  अन्तर  होता  उस  विलम्ब  को  आप
 दिखलाते  नहीं  हैं  जब  कि  यात्रीगण  उसे  अच्छी  तरह  समझते  यात्रियों  की  परेशानी  और  दिक्कत  के
 पीछे  यह  भी  एक  कारण  होता  सरकार  का  इन  परेशारियों  की  ओर  ध्यान  कभी  नहीं  वह  तो
 मात्र  मूकदर्शक  बन  कर  देख  रही  और  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  की  कोई  कार्यवाही  नहीं  की
 जाती  ।  कुछ  समय  पहले  इनके  यहां  जो  आंशिक  अध्यक्ष  श्री  राहुल  बजाज  उन्होंने  इस  कार्पोरेशन  में
 आते  ही  आपको  यह  सुझाव  दिया  था  कि  आप  हृण्डियन  एयरलाइन्स  की  टिकट  बुकिंग  का  कार्य  निजी
 क्षेत्र  के  सुपुर्द  कर  दें  क्योंकि  अपने  हाथ  में  रखने  से एयरलाइन्स  को  घाटा  होता  है  और  यात्रियों  को

 असुविधा  होती  है  जब  कि  निजी  क्षेत्र  को  दे  देने  से  यात्रियों  को  भी  सुविधा  हो  जाएगी  और  एयरलाइन्स
 को  भी  लाभ  होगा  ।  यह  बात  उन्होंने  अपने  निजी  क्षेत्र  के अनुभव  के  आधार  पर  कही  थी  ।

 यह  चीज  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  जो  सावंजनिक  क्षेत्र  के  पोषक  हैं  और  बर।बर  यह  कहते
 हैं  कि  जो  हमारी  औद्योगिक  नीति  है  उसी  पर  हम  चलते  हाल  ही  में  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने

 कहा  है  कि  नेहरू  जी  की  जो  औद्योगिक  नीति  उस  पर  हम  बराबर  अडिग  तो  निजी  क्षेत्र

 बालों  को  इसमें  लाकर  इस  कार्य  को  सावंजनिक  क्षेत्र  कां अपमान  करना  या  उसको  कमजोर
 करना  इसलिए  इसमें  ऐसे  आदमी  को  रखना  चाहिए  जिससे  सावंजनिक  क्षेत्र  का  विस्तार  ,  वह

 फुले-फले  और  इसमें  जो  कमियां  हैं  उनको  पूरा  किया  जा  सके  ।

 खुद  बजाज  साहब  ने  कहा  है  कि  यह  व्यवस्था  इतनी  खराब  और  जरजर  है  कि  जो  प्रस्ताव  जाते
 उनमें  काफी  देरी  हो  जाती  है  और  निजी  क्षेत्र  से  जो  प्रस्ताव  जाते  उनको  आसानी  से  मंजूर  कर

 लिया  जाता  इस  प्रकार  से  यह  समझाने  की  कोशिश  आम  आदमी  को  कर  रहे  हैं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र
 अच्छी  सेवा  ओर  सुविधा  निजी  क्षेत्र  में  ही  मिल  सकती  है  ।

 इसलिए  इंडियन  एयरलाइन्स  में  जो  क्रुब्यवस्था  आ  गई  है  उसे  ठीक  करें  और  साथ  ही  साथ  जो
 भांग  की  गई  व्यवस्थपकों  से  उस  मांग  को  लागू  करवाएं  और  जो  नई  मांगें  हैं  उनको  यदि  वे
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 जज  पता  -  जप  ०ਂ  न  जप  जया

 उचित  तो  उनको  मानना  चाहिए  ताकि  कर्मचारी  ठोक  ढंग  से  सेवा  कर  सकें  और  यात्रियों  को

 असुविधा  न  हो  ।  यही  मुझे  कहना  बहुत  सी  जो  बातें  मन्त्री  जी  ने  नहीं  बतलाई  मुझ्ले  आशा  है  मे
 बातें  आगे  ये  अपने  जवाब  में

 ]
 ं

 श्री  इस  जोत  गुप्त  :  दृष्टियत  एयरलाइल्ख  के  15,000  तकनीकों  ओर
 तकनीकी  कर्मचारियों  द्वारा  एक  दिन  की  सांकेतिक  हड़ताल  से  न  केवल  इस  बूनियन  के  सबस्यों  अपितु
 घिमान  चालकों  में  भी  वर्तमान  समय  में  व्याप्त  भारी  असम्तोष  का  पता  चलता  यह  एक  विडम्बना

 ही  है  कि  कुछ  समय  पहले  हमारी  घरेलू  और  अस्तर्राष्ट्रीय  विमाम  सेवाओं  में  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने
 के  ताम  पर  हमारी  सरकार  ओर  हमारे  प्रधानमस्त्री  ने  निजी  व्यापारिक  घरानों  के  दो  प्रमुख
 पतियों  को  एयर  इण्डिया  और  एयरलाइम्स  का  अध्यक्ष  नियु:त  करना  उचित  समझा  ओर  जनता
 तथा  इस  सदन  को  यह  बताया  गया  था  कि  इन  एयरलाइनों  को  कार्बकुझलता  के  बारे  में  बहुत  शिकायतें
 भा  रही  थीं  और  इसका  सबसे  बेहतर  उपचार  यही  था  कि  दो  प्रमुअ  व्यापारिक  घरानों  के  भ्यक्तियों
 को  इन  दोरों  कम्पनियों  का  अध्यक्ष  बना  दिया  श्री  राहुल  बजाज  को  इण्डियन  एयरलाइन्स  के
 अध्यक्ष  के अधिकार  सौंप  दिए  गए  और  श्री  रतन  टाटा  को  एयर  इण्डिया  के  अध्यक्ष  के  अधिकार  सौंप
 दिए  गए  ।

 प्रो०  मधु  वष्डबले  :  ताकि  ये  एयरलाइनें  स्कूटरों  की  भांति  चल  सकें  ।

 भी  इस््रजोत  गुप्स  :  मैंने  उस  समय  सदन  में  इसका  विरोध  किया  था  और  ये  कहा  था  कि  वे  दोनों
 व्यक्ति  ऐसी  कम्पनियों  के  मालिक  हैं  जिन  पर  कर  अपवंचन  का  आरोप  है  और  उन  पर  अभियोजन  चल
 रहा  परन्तु  हमारी  सरकार  ने  इस  बात  की  परवाह  नहीं  की  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  इसीलिए  उन्होंने  उनका  चयन  किया

 थभो  इख्त्रजोत  गुप्त  :  अध्यक्षता  पें  इस  परिवतंन  के  परिणामस्वरूप  अब  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो
 गई  है  कि  मैं  माननीय  मन्त्री  को  यह  चुनौती  वूंगा  कि  बे  हमें  यह  बताएं  कि  अध्यक्ष  के  परि  वर्तन  के

 परिणामस्वरूप  क्या  वास्तव  में  हन  एयरलाइनों  की  कार्यकुशलता  में  वृद्धि  हुई  है  अथवा  अब  उनकी

 स्थिति  पहले  से  भी  बदतर  प्रत्येक  व्यक्ति  यह  जानता  है  कि  अब  कंसी  स्थिति  चल  रही  हम
 समान्यतः  इण्डियन  एयरला  इन्स  में  यात्रा  करते  हैं  ।

 प्रो०  भघु  वष्डबते  :  केवल  लोक  सभा  सत्र  के  कारण  |

 क्रो  इसाजोत  गुप्त  :  लोकसभा  को  स्थिति  वास्तव  में  भयानक  और  इस

 हड़ताल  का  उडानों  की  अव्यवस्था  से  कोई  वास्ता  नहीं  समाचार  पत्र  इस  बारे  में  विभिन्न  बातों

 पर  टिप्पणी  कर  रहे  मैं  चाहूंगा  कि  वे  इनमें  से  कुछ  बातों  पर  टिप्पणी  एक  कारक  यह  है  कि

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्ध  के  अन्तर्गत  आने  वाले  वायुयानों  स  अत्यधिक  काम  लिया  जा

 रहा  उचित  रखरखाव  के  लिए  समय  और  अवसर  दिए  बिना  ही  उनसे  दिन-रात  काम  लिया  जा

 रहा

 कल  ही  अहमदाबाद  के  निकट  दिन-दहाड़े  एक  वायुयान  दुर्घटना  है  ई  जिसमें  कई  लोग
 मारे  गए  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  क्या  हमें  कभी  यह  बताया  जाएगा  कि  इस  दुर्घटना  का  वास्तविक
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 कारण  क्या  सम्भवतः  यह  दुर्घटना  किसी  ऐसे  दोष  के  कारण  हुई  जिसे  उचित  रखरखाव  द्वारा दूर
 किया  जा  सकता  परन्तु  यदि  वायुयानों  से  इसी  प्रकार  दिन  रात  काम  लिया  जाता  रहा  तो  उनका
 उचित  रखरखाव  नहीं  किया  जा  सकता  |

 मेरा  अगला  मुद्दा  यह  है  कि  वायुयान  चालकों  ने  रात्रि  को  विमान  उतारने  की  सुविधाओं  के
 बारे  में  शिकायत  की  है  जिससे  निश्चित  रूप  से  खतरा  बना  रहता  हमारे  बहुत  से  एयर  फील्ड  और
 हवाई  अट्डटों  पर  उनसे  रात्रि  क ेसमय  उतरने  और  उडान  भरने  के  लिए  कहा  जाता  है  और  विशेष
 तीकी  सुविधाओं  के  बिना  विमान  उतारना  सम्भव  नहीं  है  ।  बहुत  से  मामलों  में  बिमान  उतारने  की  उचित

 सुविधाएं  उपब्लध  नहीं  होती  एक  पखवाड़ा  पहले  मुझे  कलकत्ता  से  वापस  दिल्ली  की  यात्रा  करनी
 थी  |  विमान  नेकई  घन्टों  तक  उड़ान  नहीं  बाद  में  इसका  कारण  पता  लगा  कि  उड़ान  के
 कॉकपिट  का  निरीक्षण  करने  वाले  चालक  ने  उड़ान  भरने  से  पहले  पाया  कि  उडान  काकपिट  में  आवाज
 रिकार्ड  करने  वाला  यन्त्र  अर्थात  ब्लैक  बाकस  सही  प्रकार  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  उनका  नाम  भी
 प्रकाशित  हुआ  था  ।  मेरे  विचार  से  इस  अधिकारी  का  नाम  श्री  राजवा्ड  उन्होंने  इस  बारे  में
 शिकायत  की  ओर  कहा  कि  जब  तक  यह  यन्त्र  ठीक  नहीं  कर  दिया  जाता  है  तब  तक  वह  उस  विमान  को
 नहीं  चलाएंगे  |  यह  रिपोर्ट  है  कि  उस  अधिकारी  पर  दवाव  डाला  गया  तथा  धमकी  दी  गई  ओर  कहा
 गया  कि  :  घबाइए  मत  आप  विमान  कहा  कि  अपने  साथ  इतने  सारे
 यात्रियों  को  वह  खतरे  में  नहीं  उन्हें  फिर  बताया  गया  कि  यह  यन्त्र  विमान  की  यन्त्र-रचना
 का  एक  महत्त्वपूर्ण  भाग  नहीं  है  ।  वह  उड़ान  भर  सकते  हैं  ।  विमान  चालकों  के  कार्यकारों  ने  उनसे
 कहा  कि  उन्हें  विमान  अवश्य  ही  उड़ाना  होगा  ।

 महोदय  आप  जानते  हैं  जब  दुघंटना  होती  है  तो  दुघंटना  के  बाद  हमेशा  कॉकपिट  ब्ॉइस
 रिका्डर  अर्थात  ब्लेक  बाक्स  को  ढूंढा  जाता  चाहे  यह  मिले  या  न  मिले  ।  अतः  यह  अति  महत्त्वपूर्ण  है

 इससे  साक्ष्य  का  महत्त्वपूर्ण  भाग  पता  लग  सकता  लेकिन  इस  मामले  में  यह  यन्त्र  कार्य  नहीं  कर

 रहा  था  |  क्या  यह  कहने  में  विमान  घालक  की  गलती  थी  कि  ब्रॉइस  रिकाइंर  के  ठीक  तरह  से  कार्य
 न  करते  हुए  वह  यिमान  चलाने  का  खतरा  नहीं  उठाएगा  और  उन्होंने  इन्क्रार  कर  दिया  ?  उन्हें  विमान
 से  हटने  का  आदेश  दिया  बाद  में  नि:सन्देह  यात्रियों  को  अत्यधिक  असुविधा  हुई  ।  उन्हें  विमान
 से  उतरना  पड़ा  |  कुछ  घन्टे  एक  या  दो  कार्यकारी  विमान  चाचक  उस  विमान  को  संभवतः  खराब
 उड़ान  वॉहस  रिकार्ड  के  साथ  ही  चलाकर  दिल्ली  यह  सब  हो  रहा

 जहाँ  तक  इस  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  में  उठाए  गए  विशेष  मुद्दे  का  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  ऐसा  लगता  है  कि  दोनों  कम्पनियों  के  निदेशक  मंडल  में  तालमेल  नहीं  हालांकि  प्रबन्ध  निदेशक
 तथा  उपप्रबन्ध  निदेशक  दोनों  ही  समान  हैं  ।  दोनों  मन्डलों  में  मम्त्रालय  का  प्रतिनिधित्व  भी  है  |  फिर
 तालमेल  बेहतर  होना  चाहिए  ।  क्या  हो  गया  है  ?  ।2  सितम्बर  को  विमान  निगम  कमंचारी  यूनियन
 तथा  भारतीय  विमान  तकनिशियन  एसोसिएसन  के  सम्मुख  एक  प्रस्ताव  रखा  गया  था  ।  प्रस्ताव  यह  था

 कि  निम्नतम  मजदूरी  बढ़ा  कर  1080  रुपये  प्रति  माह  कर  दी  मैं  सिर्फ  भापको  याद  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  उनका  पिछला  मजदूरी  समझौता  तीन  वर्ष  पहले  समाप्त  हो  चुका  मजदूरी  के  समझौते
 सितम्बर  1985  में  समाप्त  हो  गए  अब  नवम्बर  1988  तीन  वर्ष  स ेअधिक  व्यतीत  हो  चुके

 अभी तक  कोई  भो  नया  मजदूरी  ममझोता  नहीं  हुआ  है  ।  इस  स्थिति  में  उन्हें  1,080  रुपये
 ‘

 144



 7  1910  )  अविलंबनीय  लोक  महत्य  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्थषण
 _  —  _  हााणंग्गीजा  नी

 माह  निम्नतम  मजदूरी  देने  का  प्रस्ताव  किया  गया  यही  प्रस्ताव  एयर  इंडिया  के  क  मंचारियों  के
 लिए  अलग  से  किया  गया  कोई  कठिनाई  नहीं  वे  यह  सब  जानने  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  थे  कि
 यह  किस  प्रकार  से  विभिन्न  मतों  आदि  को  प्रभावित  करेगा  ।  फिर  अचानक  हस  प्रक्रिया  के  मध्य  में  यह
 पाया  गया  कि  एयर  इंडिया  1,080  रुपये  के  आश्वासन  से  पीछे  हट  गया  और  1000  रुपये  का  प्रस्ताव
 रखा  हम  नहीं  जानते  कि  उन्होंने  ऐसा  क्यों  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  तथा

 इंडियन  एयरलाइंस  के  कर्मचारियों  को  भी  यह  आशंका  थी  कि  उनके  मामले  में  भी  क्या  यह  संभावना

 है  कि  प्रअन्धकों  द्वारा  1,080  रुपये  का  प्रस्ताव  करने  के  बाद  यह  भी  धटा  कर  1000  रुपये  कर  दिया

 वह  एक  ठोस  वचन  चाहते  कोई  बचन  नहीं  दिया  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह
 प्रस्ताव  सरकारी  उद्यम  पूर्ण  अनुमोदन  के  बाद  किए  गए  थे  ।  अन्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों
 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आमतौम  पर  हस्तक्षेप  करता  है  कि  कुछ
 मजदूरियों  के  स्तर  अधिक  न  हो  लेकिन  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  के  म|मले  में

 1,080  रुपये  का  यह  प्रस्ताव  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  की  पूर्ण  सहमति  तथा  अनुमोदन  से  रखा  गया
 था  |  एयर  इंडिया  के  प्रवन्धक  इस  प्रस्ताव  से  कंसे  मुकर  सकते  थे  और  इसे  कम  करके  1000  रुपये  कंस
 कर  सकते  अब  आप  कहेंगे  कि  इसे  कुछ  यूनियनों  ने  स्वीकार  कर  लिया  यदि यह
 स्वीकृत  कर  जिया  गया  तो  यह  यूनियनों  के  लिए  बुरा  अपने  सदस्यों  को  यह  समझाना  उसके

 लिए  मुश्किल  होगा  कि  प्रबन्धकों  ने  1,080  रुपये  के  प्रस्ताव  को  कम  करके  1000  रुपये  क्यों  कर
 दिया  ओर  यदि  इस  सम्बन्ध  में  किसी  विशेष  यूनियन  नेता  ने  दस्तख्वत  किए  हैं  तो  उसके  लिए

 मुसीबत  आ  गई  केकिन  जहां  तक  इंडियन  एयर  का  सम्बन्ध  यही  उनके  दिमाग  में  भी

 यह  आशंका  थी  और  वे  मजबूत  आश्वासन  चाहते  कि  इस  आश्वासन  को  लागू  किया
 लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  फिर  उन्होंत  चेतावनी  दी  कि  वह  हड़तात  पर  चले  यह  विरोध  स्वरूप
 एक  प्रतीक  मात्र  हड़ताल  होनी  थी  ।  और  जैसा  कि  मन्त्री  महोदय  ने  स्वयं  भी  वक्तव्य  में  यह  स्वीकार
 किया  है  कि  दोनों  यूनियनों  के  कमंचारियों  के  बहुमत  ने  हड़ताल  में  भाग  लिया  ।  इससे  यह  पता  चलता

 है  कि  कमंचारियों  का  बडा  वर्ग  इस  मःमले  पर  अत्यधिक  असन्तुष्ट  कितनी  गड़बड़  चल  रही  है  ।

 पहले  तो  यह  दो  निदेशक  मंडल  भिन्न  स्तरों  पर  कार्य  कर  रहे  कुछ  व्यक्ति  दोनों  में  एक  ही

 हैं  जसे  प्रबन्ध  निदेशक  एक  ही  उप  प्रबन्ध  निदेशक  एक  मन्त्रालय  का  प्रतिनिधित्व  दोनों  जगह
 निजी  क्षेत्र  के  दो  विख्यात  सज्जन  भी  हैं  जिन्हें  इन  मुह्ों  पर  सरकारी  अधिकारियों  से

 बेहतर  ज्ञान  फिर  इस  दौरान  क्या  हो  गया  ?  अभी  तक  किसी  पर  भी  सहमति  नही  हुई  है  और  कोई
 भी  मुद्दा  हल  नहीं  हुआ  है  ।  और  फिर  इस  बीच  में  एक  ओर  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  उद्यम  दामोदर
 घाटी  निगम  है  जिसने  1430  रुपये  निम्नातम  मजदूरी  देने  के लिए  अपने  कमंचारियों  से  समझोता

 किया  यहां  की  यूनियन  के  अष्यक्ष  इंटक  के  हमारे  माननीय  श्रम  मम्त्री  श्री  बिन्देश्वरी  दुबे  जब

 यूनियनों  स्वयं  1,180  रुपये  की  मांग  कर  रही  थी  तो  यह  बहुत  अश्छा  हमें  उन्हें  बधाई  देनी

 घाहिए  ओर  में  श्री  बिम्देश्वरी  दुबे  को  बध।ई  देता  हूं  कि  एक  यूनियन  जिसके  वह  अध्यक्ष  ।,430
 रुपये  निम्नतम  का  दामोदर  घाटी  निगम  से  समझौसा  किया  स्वभाविक  रूप  से  आप  अन्य  ठद्यवों
 के  कमंचारियों  से  क्या  करने  की  अपेक्षा  करते  हैं  ?  मैं  जानता  हूं  कि इस  समय  इस्पात  सरकारी
 क्षेत्र  के  इस्पात  कोयला  खानों  बी०  एच०  ई०  एल०  में  समझौता  वार्ताएं  चल  रही

 लेकिन  अभी  तक  समझौता  अन्तिम  रूप  में  नहीं  पाया  है  ।  लेकिन  हर  जगह  प्रबन्धक  |,000  रुपये  से

 कुछ  अधिक  का  प्रस्ताव  रख  अभी  ओर  कितने  निर्णय  किये  जाने  है  ।  एक  हजार  से  अधिक

 का  प्रस्ताव  रक्षा  जा  रहा  है  और  इस  पर  वार्ता  चल  रही  एयर  इंडिया  ने  1,७४०  रुपये  का
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 75++5+  से  दयथथियाथययायथ  ये  फभनयना पएपएफए/भ/तफफाजणण।

 इन्दजीत  गुप्त

 आश्वसान  देने  के  बाद  इसे  कम  करके  ।,000  रुपये  कर  दिया  |  कर्मचारियों  में  इस  अशान्ति  उत्पन्न
 करने  तथा  आन्दोलन  का  रास्ता  अपनाने  को  उकसाने  के  लिए  कौन  उत्त  रदायी  है  ?

 एक  तके  दिया  जा  सकता  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  प्रस्तुत  किया  जाएग्रा--कि  एयर  इंडिया
 की  वित्तीय  हालत  इंडियन  एयरला  इन्स  से  कमजोर  क्योंकि  आमतोर  से  घरेलू  यातायात  पर  इंडियन

 एयरलाइन्स  का  एकाधिकार  है  ओर  ऐसी  स्थिति  एयर  इंडिया  की  नहीं  जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  हव।ई
 कम्पनिधों  से  प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ती  है  और  ऐसे  किरायों  के  मानदंडों  पर  कायम  रहना  पड़ता  जो

 अन्तर्राष्ट्रीय  संघ  इन  कम्पनियों  के  लिए  तय  करते  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  यह  कोई  तक  है  ।
 लेकिन  निश्चित  रुप  से  इस  बात  का  पता  उन्हें  बाद  में  नहीं  लगा  वे  यह  शुरू  से  हीं  जानते  थे  ।
 उन्होंने  इंडियन  एयर  लानइस  के  बराबर  ही  प्रस्ताव  रखा  और  फिर  अध्यनक  इसे  कम  कर  दिया  ।  यह
 निम्नतम  मजदूरी  का  मामला  है  ।  निम्ततम  मजदूरी  का  इससे  कोई  वास्ता  नहीं  है  कि  कौन  किसने
 प्रतिस्पर्धा  कर  यह  तो  निम्नतम  का  मामला

 ह

 फिलहाल  मैं  इसी  विशेष  मुद्दे  तक  सीमित  रहता  हूं  ।

 एयरलान्इस  के  काये  में  हो  रही  गड़बड़  तथा  कुप्रवन्ध  के  अलावा  मैं  कहूंगा  कि  कम  से  कम
 भगवान  के  ही  यदि  भाप  और  अधिक  कठिनाई  से  बचता  चहते  तो  कृपया  इस  मुद्दे  का
 धान  कीजिए  मजदूरी  सम्बन्धी  समझोते  तीन  वर्ष  पहले  समाप्त  हो  गए  कमंचारी  तीन  वर्ष  से
 हम्तजार  कर  रहे  हैः  लकिन  कोई  समझोता  नहीं  हुआ  जब  एक  थार  आप  आश्बासन  देते  हैँ  तो
 इस  पर  कायम  इससे  मुकरिए  अन्यथा  इससे  लोग  उत्तेजित  ही  होते

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  के  बारे  में  सरकार  क्या  कहती  क्या  वे  अभी  भो  12
 सितम्बर  के  अपने  आश्वासन  पर  कायम  हैं  या  इसकी  जानकारी  स्प/्टरूप  से  हां  या  ना  में  होनी

 यदि  बे  इस  आश्वासन  पर  कायम  रहते  है  तो  यह  एक  स्थिति  यदि  वे  इस  पर  कायम  नहीं
 रहते  वे  मुकरना  चहते  हैं  या  टालमटोल  कर  रहे  हैं  तन  और  अधिक  कठिनाई  होगी  और  इसके
 लिए  कौन  उत्तरदायी  इसके  बारे  मे  कृपया  हमें  बताइए  ।

 मैं  पुरजोर  सिफारिशि  करता  हूं  कि  एयरलाइस्स  की  भलाई  के  लिए  सर्व  श्री  बजाज  तथा  टाटा
 को  यथा  संभव  शीघ्र  इन  कम्पनियों  के  अध्यक्ष  पद  से  हटाया  जाए  भौर  आप  किसी  अन्य  को  इन  स्थानों
 पर  लगाहए  जो  हुदय  से  सरकारी  क्षेत्र  का'हित  चाहता  हो  और  जो  लोग  निजी  क्षेत्र  क ेएकाधिकार  के
 प्रति  समपित  न  हों  ।  ह

 डा०  कृपा  सिसभु  भोई  :  उपाध्यक्ष  क्योंकि  कामगार  आन्दोलन  कर  रहे
 हैं  और  एक  दिन  की  हड़ताल  पर  इस  कारण  आपने  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दी  लेकिन
 हमारा  मुझ्य  उद्देश्य  इंडियन  एयर  लान्द्रस  भौर  एयर  इंडिया  की  कार्यकुशलता  देखना  कुछ  दिन
 पहले  दो  विमानों  की  भीषण  दुर्घटना  हुई  थी  ।  इसी  बषं  के  दौरान  चार  या  पांच  विमान  दुषघंटना  ग्रस्त

 हो  चुके  हमारी  चर्चा  का  मुख्य  उद्देश्यनियम  193  के  अन्तर्गत  इंडियन  एयर  लाइन्स  को

 सुरक्षा  तथा  बचाय  के  बारे  में  होना  चाहिए  ।

 माननौंध  मित्र  आदरणीय  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  इण्डियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इण्डिया

 146



 7  1910  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकषं ण
 करण  ७  कण  की  भय  कितनी  जन  क्नापा

 की  स्थिति  के  बारे  में  पूछा  हमारे  यहां  विभिन्न  प्रकार  के  विमानों  की  संख्या  कितनी  एक  बर्ष
 में  विमान  कितने  धण्टे  कार्य  कर  रहे  हैं  भौर  इस  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  क्या  क्या  हम  निम्नतम
 स्तर  कायम  रथ  रहे  हैं  या नहीं  । यह  भाज  के  बाद-विवाद  का  मुख्य  विषय  सुरक्षा  के  बारे  में  इतने
 सारे  सेमिनार  में  चर्चा  होती  है  कि  नियमों  के  अनुसार  नियमों  का  पालन  नहीं  होता
 है  ।  इस  कारण  अत्यधिक  आलोचना  हुई  हैं  ।  इन  सभी  मुद्दों  पर  सभा  मे  विस्तार  से  चर्चा  होनी  चाहिए
 तथा  गनत्री  महोदय  को  इनका  उत्तर  देना  मैं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  अनेकों  समितियां  गठित
 की  केवल  प्रबन्ध  निदेशक  को  बदलना  पर्याप्त  नहीं  टाटा  सबसे  श्रेष्ठ  व्यक्ति  आप  टाटा  के
 उशमों  की  सर्वश्रेष्ठ  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  से तुलना  कर  सकते  टाटा  की  फर्मों  में  हडताल  होती  ही
 नहीं  वे  अपने  को  अधिक  लाभ  देते  भरःप  रतन  टाटा  या  किसी  अन्य  जो  देश  में
 अच्छा  प्रबन्ध  कर  रहे  हैंਂ  को  तुलना  सरकारो  क्षेत्र  की  किसी  भी  कम्पनी  से  कर  सकते  हैं  ।  वे  अधिक
 लाभ  कमा  रहे  उतकी  आलोचना  करने  से  कया  फायदा  कमियों  तथा  विमान  दुर्घटनाओं  के

 कारणों  की  चर्चा  करना  सरकार  का  काय॑  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तथ्य  मे  कहा  है

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  कहूंगा  जिससे  यड्॒  प्रतीत  हो  कि  आप  छसमें  विश्वास  नहीं  कर

 रहे  हैं  कि  जो  दो  विमान  दुर्घटाएं  एक  ही  दिन  एक  दूसरे  से  दुर  अहमदाबाद  ओर

 गुवाहाटी  में  वे  दुर्भाग्यपूर्ण  तथा  संयोगबश  थी  ।””

 उन्होंने  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  क्या  है  कि  तोड़-फोड़  हो  सकती  है  या  उन  कर्मचारियों  का  हाथ  हो
 सकता  है  जो  अपनी  मजदूरियों  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।  जांच  आयोग  मामले  की  जांच  कर  रहा
 है  परन्तु  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  इसके  पीछे  उन  कर्मचारियों  का  हाथ  है  जो  बहुत  दिनों  से

 आन्दोलन
 कर  रहे

 विमान  सेवाओं  की  हालत  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  मन्त्री  महोदय  से  अनेक  प्रश्म  पूछे
 उस  सन्दरभभे  में  मै ंजानना  चाहता  हूं  कि  संशोधित  वेतनमान  के  बाद  क्या  देश  के  अनेक  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  समझौता  पहले  ही  हो  गया  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  एयर
 इण्डिया  की  आथिक  स्थिति  बहुत  ख़राब  समाचार  पत्रों  में  यह,छपा  है  कि  एक  दिन  बम्वई  से  लन््दम

 तक  एक  यात्री  गया  ओर  दूसरे  दिन  नौ  यात्री  गये  ।  एयर  इण्डिया  की  आर्थिक  स्थिति  कंसी  है  ?  क्या

 एयर  दृण्डिया  आन्दोलनकारियों  के  दबाव  में  कार्य  करेगी  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या
 इण्डियन  एयर  लाइन्स  की  आर्थिक  स्थिति  भक्छी  है।यदि  स्थिति  अच्छी  नहीं  हैतो  मन्त्री  महोदय
 विमानों  की  संख्या  बढ़ाने  के  अधिक  विमान  लेने  के  लिए  योजना  आयोग  के  समक्ष  प्रस्ताव
 वे  में  लिए  गए  विमानों  की  हालत  के  मामले  की  भी  जांच  करें  |

 पूर्वो  क्षेत्र  क ेकमंचारियों  की  हड़ताल  अ््नानक  हुई  मैं  जानना  चाहता  #  भी
 करमंचारियों  में  से  कितने  कमंचारी  पूर्वी  क्षेत्र  के  हैं  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर  इसलिए  दे  रहा  क्योंकि
 दिल्ली  से  भुवनेश्वर  या  कलकत्ता  जाते  समय  हमारे  सामने  अनेक  समस्याएं  आती  ।0  धष्टे  से  लेकर

 विरुद्ध  घण्टे  तक  विलम्ब  होता  जो  खाना  दिया  जाता  है  वह  भी  घटिया  स्तर  का  इसलिए  मैं
 जानता  चाहता  हूं  के  कर्मचारियों  में  से  पूर्वी  क्षेत्र  क ेकितने  श्रमिक  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता हूं कि क्या 22 तारीख की एकाएक हड़ताल कानूनी हड़ताल क्या उन्होंने अपनी हड़ताल से पहले नोटिस दिया था ? यदि यह कानूनी हड़ताल नहीं तो मन््त्री महोदय उन कमंचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? गत मार्च में सरकारी क्षेत्र के उपकमों ने अपने मजदूरी ढांचे में संशोधन
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 —  कम

 हपा  सिन््धु

 करने  के  लिए  हड़ताल  का  आह्लाम  किया  कया  इण्डियन  एयर  लाइम्स  के  कमंचारी  उस  हड़ताल
 में  शामिल  थे  ?  सरकार  ने  क्या  निवारक  कार्यवाही  की  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भाप

 इस  तथ्य  से  परिचित  हैं  कि  उड़ान  से  पहले  चालक  को  तकनीकी  मंजूरी  लेनी  पड़ती  पूर्वी  क्षेत्र  में

 कर्मचारियों  ने  उरुच  अधिकारियों  को  धमकी  दी  वे  फार्म  पर  हस्ताक्षर  लेते  हैं  कि  स्वतः  मंजूरी  दी
 जा  रही  कया  आप  चालक  की  डाक्टरी  जांच  कर  रहे  हैंया  नहीं  या  छः  महीने  में  डाकटरी  जांच
 बनिवाय॑  नहीं  है  मेरे  विचार  स ेजब  चालक  विमान  उड़ाता  है  तो  उसे  ए+  प्रमाण  पत्र  लेना  पढ़ता  है  कि
 बह  किसी  औषधि  या  एल्कोहल  के  नशे  में  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  अनुरक्षण  के  बारे  में  आपने  अनेक  स्थानों  पर  कहा  है  कि  यह  खराब  मौसम  तथा
 घटिया  अनुर  भ्ण॒  के  कारण  मेरे  साथी  ने  तकनीकी  से  सम्बन्धित  अनेक  प्रश्न  पूछे  खराब  मौसम
 में  आपके  पास  उतराई  की  सुविधाएं  आपके  अत्याधुनिक  उपकरण  नहीं  जिसका  आपने
 राज्य  सभा  समेत  अनेक  स्थानों  पर  उल्लेख  किया  है|

 इसके  अतिरिक्त  वाद-विवाद  के  ब्रिना  बिभाग  की  देखभाल  के  लिए  आपकी  ईमानदारी  के
 विरद्ध  अनेक  शिकायतें  की  गयी  हैं  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  कोई  दुर्घटना  होने  से  पहले  आप
 विमानों  की  स्थिति  तथा  उनकी  उपयुक्तता  स्पष्ट  करें  ।  साथ  ही  क्या  हम  उन  करमंचारियों  के  दबाव  में
 भी  आ  जायेंगे  जो  उस  औद्योगिक  अनुशासन  तथा  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  का  पालन  नहीं  कर
 रहे  हैं  जो  पहले  से  ही  विद्यमान  है  तथा  जिस  पर  सरकारो  क्षेत्र  के  अनेक  उपक्रमों  ने  बिंचार-विमर्शं

 है  ।

 भी  शिवराज  वी०  पाटिल
 ;  मैं  सदस्यों  का  बड़ा  आभारी  हूं  क्योंकि  उन्होंने  विभिन्न  बातों  पर

 अपने  विचार  व्यक्त  किए  कुछ  सदस्यों  ने  एयर  लाइन्प  की  सामान्य  हालत  के  बारे  में  अपने  विचार
 व्यक्त  किए  हैं  |  सदस्यों  ने  हड़ताल  के  बारे  में  भी  अपने  विचार  व्यक्त  किए  वे  जानना  चाहते  हैं  कि
 सरकार  एयर  लाइन्स  की  सामाम्य  स्थिति  सुधारने  तथा  यह  देखने  के  लिए  क्या  करेगी  कि  कर्मचारी  पूर्ण
 सन्तुष्ट  हैं  तथा  विवाद  तय  हो  गया  है  ।

 सबसे  पहले  मैं  मुह  को  लेता  हूं  ।  मैं  यह  चाहता  हूं  कि सरकार  इस  तथ्य  से  परिचित
 है  कि  उड़ानों  में  विलम्व  हो  रहा  सरंकार  ने  यह  देखने  के  लिए  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  हैं  कि
 उड़ानों  में  बिलम्ब  न  हो  ।  वास्तव  में  हमारे  पास  सीमित  विमान  हैं  परन्तु  विभिन्न  क्षेत्रों  से  मांगें  की
 को  जाती  सदस्य  तथा  आप  लोग  हम  से  अनेक  मार्गों  पद  उड़ानें  शुरू  करने  तथा  विमानों  के  अधिक
 आगमन  के  लिए  कह  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  ।  आज  यह  हो  रहा  है  कि  जब  एक
 उड़ान  में  बिलम्ब  हो  जाता  है  तो  उसे  व्यवस्थित  करने  के  लिए  दूसरी  उड़ान  में  फेर  बदल  कर  दया
 जाता  एक  बार  उड़ान  में  विलम्ब  होने  पर  आप  उसे  रह  कर  दीजिए  ।  अन्यथा  सभी  अ्या  क््तयों  को
 मुसीबत  उठानी  पड़ेगी  ।

 क्री  शिवराज  थी०  पाटिल  :  जी  मैं  आपका  आभारी  हूँ  ।  आपने  जो  सुझाव दिया  है  उसके  अनुसार  हमने  पहले  ही  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।  मैं  यह  कह  रहा  था
 कि  हमने  यह  देखने  के  लिए  पहले  ही  कदम  उठाये  हैं  कि  उड़ान  में  फतई  बिल  म्ब  न  माननीय  सदस्य
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 "| कभी  a जप  ——E  कक»  4७५  मना  —

 जामना  चाहते  हैं  कि  हमने  कौन  से  कदम  उठाए  एक  कदम  आपके  सुझाव  के  आधार  पर  उठाया

 हम  एक  के  बाद  दूसरी  उड़ान  को  रह  करना  नहीं  चाहते  |  यदि  एक  उड़ान  में  विलम्ब  होता  हैतो  हम
 आहते  हैं  कि  उसी  उड़ान  के  यात्रियों  को  ही  मुसीथत  उठानी  पड़े  परन्तु  दूसरी  उड़ान  समय  से  उड़े  ।

 1.00  स०  १०

 हमें  दूसरी  उड़ानों  को  भी  विसम्ब  करने  की  आवश्यकता  नही  है  ।  हम  अनेक  मार्गों  पर  उड़ानें
 परिचालित  करते  हमने  अनेक  मार्गों  पर  उड़ानों  फो  व्यवस्थित  कर  दिया  है  तथा  कुछ  क्षत्रों  में
 उड़ानों  को  कम  कर  दिया  है  जहां  हम  उड़ानें  परिचालित  करते  थे  ।  यदि  एक  सप्ताह  में  सात  दिन  उड़ानें
 होती  थी  तो  हमने  इसे  घटाकर  पांच  या  चार  दिन  कर  दिया  इन  क्षेत्रों  में  हमने  उड़ानों  को  पूर्णतः
 रह  नहीं  किया  है  परस्तु  संड्या  कम  कर  दी  है  तथा  अधिक  सीट  उपलब्ध  कराई  इस  महीने  में  हमें  चार
 विमान  और  मिल  हमने  बिमानों  को  पट्टे  पर  लेन  की  कोशिश  की  वे  भी  आ  इस
 चार  विमानों  से  उड़ान  के  समय  में  हमें  कुछ  और  राहुत  मिलेगी  ।  हमने  उन््नीस  विमान  खरीदने  के  लिए
 समझोता  भी  किया  वे  इस  वर्ष  की  मई  तक  आ  इस  प्रकार  हम  जनता  की  मांगें  पूरी
 करने  तथा  उड़ानें  समय  से  परिच्रालित  करने  की  स्थिति  में  होंगे  ।

 विभिन्न  लोगों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  इण्डियन  एयर  लाइन्स  का  विस्तार  किया  जा
 रहा  है  त।कि  देश  के  विभिन्न  भागों  की  मांगें  पूरी  हो  स्वयं  को  उन्होंने  यह  नहीं  सोचा  कि  ऐसा
 करने  से  वे  भी  कठिनाई  की  स्थिति  में  डाल  रहे  परन्तु  अब  कुछ  व्यवस्थित  हो  गया  है  तथा  हमें  आशा
 है  कि  अब  कम  विलम्ब  यदि  अव्यवस्था  या  कुप्रबन्ध  के  कारण  कोई  विलम्ब  तो  हम  उन
 बातों  की  जांच  क  रंगे  ।  हम  उड़ाने  में  विलम्ब  को  कम  कर  सकते

 अनुरक्षण  के  बारे  में  हमारे  यहां  अनुरक्षण  सुविधायें  हैं  परन्तु  मैं  कह  सकता  हूं  कि  सुविधायें
 काफी  अच्छी  परन्तु  यदि  हम  नये  विमान  लायेंगे  तो  अनुरक्षण  सुविधाओं  को  भो  बढ़ाना
 पड़ेगा  ।  हम  इन  बातों  की  तरफ  धयान  दे  रहे  हैं  तथा  उन  नयी  किस्म  के  विमानों  को  आवश्यकतार्भों  को

 पूरा  करने  के  लिए  हमें  अनुरक्षण  सुविधाओं  को  बढ़ाना  जिन्हें  हम

 विमानों  के  उतरने  की  सुविधाओं  के  ब!रे  में  आज  कुछ  नहीं  कहा  परन्तु  मैं  यह  कह  सकता

 हैं  कि  हमारे  अन्तर्राष्ट्रीय  हुबाई  अड्डों  पर  उतराद्ध  की  सुविधायें  पर्याप्त  दूसरे  हवाई  अड्डों  गर  भी
 उतरने  की  सुविधायें  हैं  तथा  सुरक्षा  के  लिए  वे  प्रक्रियायें  हैं  जिनका  चालकों  तथा  हवाई  भरड्ढों  पर  काम
 करने  व।ले  लोगों  का  पालन  करना  होता  है  ।  हमारे  लिए  सोभाग्य  की  बात  है  कि  गत  दो  दुषंटनायें  होने
 तक  हमारे  विमान  सुरक्षात्मक  ढंग  से  उड़  रहे  थे  परन्तु  दुर्भाग्यवश  ये  दुघंटनाएं  हुई  मैं  यह  नहीं  कह
 रहा  हूं  कि  इन  दो  दुधटनाओं  के  लिए  कोन  जिम्मेवार  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  आदि  ।  इसके  लिए
 न्यायिक  जांच  शुरू  कर  दी  गई  है  और  इसके  साथ  तथ्य  हमें  उपलब्ध  हो

 जहां  तक  एयर  लाइन्स  की  सामान्य  स्थितियों  का  सम्बन्ध  है  इसके  लिए  इतना  ही  काफी
 मैंने  सदन  में  इस  प्रश्न  पर  जो  कुछ  कह्दा  है  उम्मीद  है  मुझसे  उससे  अधिक  जानकारी  गेने  को  अपेक्षा  नहीं
 की  जा  सकती  |

 जहां  तक  हड़ताल  का  सम्बन्ध  है  मुझे  बताया  गया  है  कि  इण्डियन  एयर  लाइल्स  के  प्रबन्धकों
 बवारा  कर्मचारियों  को  कोई  औपचारिक  पेशकश  नहीं  की  गयी  मुझे  यही  सूचना  मिश्वी  है  ।
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 नरम थ०  का  कक  -  जाभाजेजजज

 भी  इम्राजोत  गुप्त  :  पेशकश  लिखित  रूप  में  नहीं  किन्तु  मोखिक  रूप  से  की  गयो  मुझे  पता

 नहीं  कि  ओपच्षारिक  पेशकश  से  आपका  क्या  तात्पयं  लिखित  रूप  में  पेशकश  चाहे  न  की  गयी  हो
 किन्तु  यूनियन  के  नेताओं  को  मोखिक  रूप  से  पेशकश  की  गयी  थी  ।

 शी  शिवराज  वी०  पाटिल  :  इस  मामले  में  बी०  पी०  ई०  से  परामर्श  नहीं  किया  यह
 सच  है  कि  समझोता  1985  में  समाप्त  हो  गया  किन्तु  1985  985  के  वे  चुप  नहीं  बैठे  ।  1985
 के  बाद  भी  कर्मचारियों  और  प्रबन्धकों  के  बीच  बात-चीत  चल  रही  यही  नहीं  उनके  बेतन  में  तदर्थे

 बद्धि  भी  की  गई  है  ।

 भरी  सोमनाथ  ये  तो
 आम  हथकडे  हैंਂ

 भी  शिवराज  वी०  पाटिल  :  मैं  समझता  हूं  कि  मैं  हर  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे सकता  ।  यदि  आप
 चाहते  हैं  तो  मैं  बैठ  जाऊंगा  और  आप  अपनी  सभी  बातें  कह  सकते  इसके  बाद  मैं  उत्तर  दूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  नहीं  ।  यह  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  आप  कृपया  जारी

 झी  शिवराज  बी०  पाटिल  :  मैं  यह  बहने  का  प्रयास  कर  रहा  था  कि  10  से  12  प्रतिशत  तक
 पहले  ही  वद्धि  की  जा  चकी  है  ।  यट  प्रश्न  कि  क्या  यह  10  से  12  प्रतिशत  से  भी  अधिक  होनी  चाहिए
 समझोता  कया  होना  चाहिए  और  अन्ततोगत्या  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  चाहिए  इसका
 निर्णय  कमंचारियों  और  प्रबन्धकों  क ेबीच  ही  किया  वे  निश्चित  रूप  से  इस  विषय  पर  चर्चा
 कर  रहे  इसमें  कुछ  कठिनाइयां  ऐसा  नहीं  है  कि  वे  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  किन्तु  इसका  कुछ
 युग्तिसंगत  आधार  होना  मूल  वेतन  और  भक्तों  की मिलाकर  मूल  वेतन  निर्धारित  किया  जाएगा

 मूल  वेतन  नियत  किए  जाने  के  बाद  ही  अन्य  बातों  की  लिया  किन्तु  मूल  वेतन  निर्धारित  करने
 में  भी  उन्हें  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड  रहा  इन  पर  चर्चा  हो  रही  थी  कि  इस  बीच
 चोथे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  दे  दी  गई  है  तथा  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  वेतन  में  कुछ  वुद्धि  कर
 दी  गई  |  यह  वद्धि  परिलब्धियों  की  10  से  ।2  प्रतिशत  तक  की  गई  है  ।

 जब  यह  सब  किया  जा  रहा  है  तो  इण्डियन  एयर  लाइन्स  फे  लिए  एक  बात  ध्यान  में  रखना  भी
 अाबश्यक  एयर  पवन  हंस  और  वायुदूृत  जैसे  अनेक  सहयोगी  संगठन  भो  यदि  इृष्डियन

 एयरलाइन्स  के  कर्मंचारी  यह  कह  सकते  हैं  कि  अन्य  संगठनों  के  कर्मचारियों  को  अधिक
 लब्धियां  दी  जाती  हैं  तो  एयर  पवन  हंस  और  वायुदुृत  के  कर्ंच्रारी  भी  निश्चित  रूप  से  यह
 कह  सकते  हैं  कि  इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  कमंच।रियों  को  अधिक  १रिलब्धियां  दी  जा  रही  इसलिए

 सबको  विवेक  सम्मत  ढंग  से  तय  करना  भी  अपवश्यक  है  ।  समान  समतुल्या  सम्भव  नहीं  है
 किम्तु  भिन्न-भिन््न  संगठनों  में  दिए  जाने  वाले  वेतन  भी  कुछ  विवेक  तकंसम्मत  दात  होनी

 चाहिए

 अब  इन  सभी  संगठनों  के  कर्मचारियों  के  लिए  सनन््तोषजनक  वेतन  तय  करने  में  उन्हें  कुछ
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  मुझे  अनेक  विचार  विमर्श  के  तरीके  या  उसके  अ्योरों  की

 जानकारी  नहीं  मुझे  यह  बताया  गया  है  ओपचारिक  रूप  से  ऐसा  नहीं  किया  गया  किन्तु
 अचानक  या  मौखिक  रूप  से  ऐसा  कहा  गया  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं

 यह  नहीं कह  रहा  हूं  कि आप  इस  पर  दृढ़  न  रहें  ।  मैं  यह  भी  नहीं  कह  रहा  हूं  कि आप  इससे  सहमत
 हम  यह  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  इण्डियन  एयरलाउन्स  के  कर्मं्रारियों  को  यथासम्भव  उतना  दिया
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 रण  ~  का

 जा  सके  जितना  कि  हृण्डियत  एयरलाइन्स  के  लिए  सम्भव  हो  हमें  उनके  साथ  सहानुभूति  है  ।
 हम  उन्हें  सम्तुष्ट  देखना  चाहते  हम  यह  सुनिश्तित  करना  चाहते  हैं  कि  उन्हें  अधिक  से  अधिक  दिया
 जा  सके  ।  ऐसा  करते  समय  इण्डियन  ए4र  लाइन्स  ओर  अन्य  संगठनों  के  लिए  यह  देखना  भी  अवश्यक
 है  कि  ऐसा  कोई  वित्तोय  संकट  न  उत्पन्न  हो  ओ  उन्हें  पंगु  बना  मामले  की  कई  दुष्टिकोणों  से  जांच
 की  जानी  चाहिए  और  इसे  इस  ढंग  से  तय  किया  जाना  चाहिए  कि  इससे  इणष्डियन  एयरलाइन्स  के
 कमंचारियों  को  पूर्ण  सन्तुष्टि  प्राप्त  हो  तथा  इससे  अन्य  संगठन  भी  कमजोर'न  हों  ।  इससे  साबंजनिक
 क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों  के  कर्ंचारियों  को  यह  कहने  का  अवसर  न  मिले  कि  क्योंकि  इष्डियन
 लाइन्स  के  कर्मचारियों  को उतकी  ऐसी  वित्तीय  स्थिति  के  बावजूद  भी  इतना  पधिक  भुगतान  किया  जा
 रहा  है  इसलिए  उन्हें  भी  इतना  ही  भुगतान  किया  जाना  इसलिए  इसमें  कुछ  सन्तुलन  रखना

 होगा  और  हम  न्याय  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तथा  साथ  ही  हम  यह  देखने  का  भी  प्रयास  कर  रहे  हैँ
 कि  इससे  कठिनाइयां  उत्पन्न  न  हों  ।

 सभी  सम्बन्धित  पक्षों  स ेमेरी  यह  अपील  है  कि  वे  मामले  को  बहुत  ही  मेत्रीपूर्वक  ढंग  से
 प्रवन्धकों  का  इरादा  उन्हें  यथासम्भव  सन्तुष्टि  प्रदान  करने  का  होना  चाहिए  भोर  साथ  ही  उन्हें  इस
 बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  बी७  ई०  पी०  द्वारा  विए  गए  मार्ग  दर्शनों  का  अनुसरण  किया  जाए
 ताकि  साबंजनिक  क्षेत्रों  के  अन्य  उपक्रमों  में  कठिनाई  की  स्थिति  उत्पन्न  त  हो  ।  यदि  यह  निजो  क्षेत्र  का
 संगठन  होता  तो  वे  अपनी  इच्छा  से  कितना  भी  वेतन  या  कितनी  ही  परिलब्धियां  दे  सकते  थे  और
 उससे  दूसरे  निजी  क्षेत्र  के  संगठनों  में  कोई  कठिनाई  उत्पन्न  नहीं  होती  ।  किन्तु  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  या  सावंजनिक  संस्थाओं  के  मामले  में  ऐसा  सम्भव  नहीं  हो सकता  ।  यहूं  कठिनाइयां  उत्पन्न
 हो  ही  जब  हमारी  उनसे  पूरी  सहानुभूति  है ओर  हम  उनकी  समस्याओं  को  समझना  भाहते  हैं
 तथा  उन्हें  यथाशक्य  लाभ  पहुंचाना  चाहते  हैं  तो  मैं  यह  अपील  करूंगा  कि  उन्हें  भी  इस  कार्य  में  निहित
 कठिनाइयों  को  समझना  चाहिए  ।  दोनों  सम्बन्धित  पक्षों  क ेलिए  यह  सम्भव  होना  चाहिए  कि  वे  मिल
 बैठकर  किसी  ऐसे  नतीजे  पर  पहुंचे  जो  उन्हें  सन्तुष्टि  प्रदान  करे  और  इससे  न  केवल  इण्डियन
 लाइन्स  किन्तु  अन्य  संगठनों  पर  भी  वित्तीय  बोझ  न  पड़े  ।  इसी  कारण  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  चुकी  हैं  ।

 श्री  इनत्रज्ञोत  गुप्त  :  क्या  आप  केवल  एक  वात  स्पष्ट  करेंगे  कि  क्या  इण्डियन  एयर  ल।इस्स
 द्वारा  की  गई  पेशकश  औपचारिक  थी  या  अनोपबारिक  नहीं  अब  आप  कह  रहे  हैं  कि
 यह  औपचारिक  नहीं  थी--क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  उत्त  आश्वासन  पर  टिकी  हुई  है  या  नहीं  वे  इससे

 मुकर  रहे  हैं  ?

 श्री  शिवराज  थी०  पाटिल  :  अब  मैं  सदन  में  कोई  वचन  नहीं  दूंगा  ।  मैंने  इस  मामले  को  थोड़ा
 खुला  छोड़  दिया  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  और  प्रबन्धकगण  को  आपस  में  बातचीत  करने  दें  भौर
 निर्णय  लेने  दें  ।

 थी  इस्रजीत  गुप्त  :  वे  तीन  बर्षों  से  बातचीत  ऋर  रहे  हैं  ।

 भी  शिवराज  बी  ०  पाठिल  :  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह  किया  जाता  चाहिए  या  नहीं  किया
 जाना  चाहिए  या  मैं  यह  भी  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  उन्होंने  ऐसा  कहा  या  नहीं  कहा  ।  मैं  यह  सब  नहीं कह
 रहा  हूं  ।  मै  इसके  अ्यौरों  में  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  मैं  तो  केवल  विस्तृत  नीति-निर्देश  दे  रहा  हूं  जिनका
 प्रबन्धकों  द्वारा  अनुसरण  किया  जाना  चाहिए  ।  एक  ओर  तो  उन्हें  सहानुभूति  पूर्ण  रवेया  अपनाना

 चाहिए  ओर  दूसरी  ओर  उन्हें  उस  ढंग  से  का  करना  घाहिए  ओ  अन्य  संगठनों  को  कमजोर  न  बनाए
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 न  कर  बज  व  ततीतीीीी जलन  मनन

 शिवराज  वी  ०

 और  कठिनाइयां  उत्पन्न  न  यह  उन  सभी  लोगों  के  हित  में  होगा  जो  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 में  काम  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यदि  एक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  नुकसान  में  होता  है  तो  अन्ततोगत्वा
 उसके  कारण  अन्य  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  नुकसान  अब  सरकार  का  इरादा  यह
 देखने  का  है  कि  साबंजनिक  क्षेत्र  क ेउपक्रम  ओर  अधिक  मजबूत  और  शक्तिशाली  बनें  ओर  साथ  ही

 हम  कर्मचारियों  को  यथाशक्य  अधिक  से  अधिक  वेतन  देने  की  स्थिति  में  हम  लोगों  को  इस
 ढंग  से  भी  अधिक  सुविधायें  प्रदान  करना  चाहते  हैं  जिससे  कि  उन्हें  पूर्ण  सन्तुष्टि  का  अनुभव
 कमंचारियों  को  सन्तुष्टि  सबसे  पहले  है  और  प्रबन्धकों  की  सन्तुष्टि  बाद  में  आती

 की  सोमनाथ  चटलों  :  नए  बोढ़ें  का  क्या  प्रभाव  उसका  कार्य  कसा  चल  रहा  है

 थी  इम्राजोत  गुप्त  :  क्या  आप  हमें  ऐसे  एक  या  दो  विशिष्ट  क्षेत्र  बता  सकते  हैं  जिनमें  इन  दो
 अध्यक्षों  के  आने  के  बाद  कुशलता  में  सुधार  हुआ  हो  ?  किस  दिशा  में  कुशलता  में  धुधार  हुआ  है  ?

 क्री  शिवराज  बी०  पाटिल  :  मैं  सदन  में  व्यक्तियों  की  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।  किसी  एक  व्यक्ति  से
 इस  या  उस  संगठन  में  कुछ  अन्तर  पड़  सकता

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  एक  स्थान  पर  सहायक  हो  सकता  है  या  नहीं
 भी  हो  सकता  है  ।  किन्तु  यह  कहना  कि  एक  या  दो  ब्यक्तियों  के  आने  से  इस  तरह  या  उस  तरह  अन्तर
 पड़ा  है  ठीक  नहीं  है  ।  किन्तु  घदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इण्डियन  एयर
 लाइन्स  के  मुनाफ  में  थोड़ी  व॒द्धि  हुई  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इण्डियत  एयरलाइन्स  में  प्रयोग  की  जाने
 बाली  मशीनें  और  जनशक्ति  थोड़ी  बेहतर  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  यह  मैं  कह  सकता  हूं  ।

 किन्तु  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  किसी  व्यक्ति  के  आने  से  ऐसा  हुआ  है  ।  वदि  इसका  श्रेय  दिया  जाता  है  तो
 यह  श्र  य  उस  प्रबन्धकगण  ओर  कर्मचारियों  को  जाता  किन्तु  दूसरी  ओर--यह  सत्य
 कि  कुछ  स्थानों  पर  बिलम्ब  हुआ  है  और  कई  स्थानों  पर  उपभोक्ता  पूर्णतः  सन्तुष्ट  नहीं  हम  इस
 बात  को  भी  भुला  नहीं  सकते  एक  ओर  हम  कमा  रहे  हैं  भोर  साथ  ही  हम  उपभोक्ताओं  को  भी

 सन्तुष्टि  प्रदान  करना  चाहेंगे  और  इसके  बाद  कमंचारियों  को  सुम्तुष्ट  करना  चाहेंगे  यह  नीतियों  को  वह

 बिस्तृत  रूपरेखा  है  जिसकी  मैं  हण्डियन  एयरलाइन्स  के  प्रबन्धकों  द्वारा  अनुसरण  किए  जाने  को  अपेक्षा
 कहंगा  और  वे  इसका  अनुसरण  १  रने  जा  रहे  हमें  यह्  देखना  है  कि  कार्य  ठीक  ढंग  से  चले  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  स्थगित  किया  जाता  है  और  ढंग से  बजे
 म०  प०.पर  पुनः  समवेत  होगा  ।

 भ०  १०

 तत्पश्यात  लोक  सभा  मध्याहु  भोजन  के  लिए  बजे  म०  प०
 तक  के  लिए  स्थागित  हुई  ।

 म०  प०
 श्ष

 भ्ध्या कु  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  बजे  स०  १०  पर  पुनः  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन
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 नियम  377  के  अधीन  मामले

 चित्रकूट  एक्सप्रेस  के  ललनऊ  ओर  जबलपुर  के  बोच  आने-जआाने  में  लगने  बाले
 समय  को  कस  किए  लाने  तथा  उसके  साथ  एक  बातानमुकलित  शयनतयान

 हैं  और  प्रथम  श्रेणी  का  एक  बड़ा  डिब्या  लगाए  जाने  को  भांग

 भरी  भीष्म  देव  दुबे  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगेत  सूचना  देना
 चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  ज्नपद  बांदा  और  हमीरपुर  निवासियों  की  सुविधा  एवं  बहुत  दिनों  से
 अल  रही  जोरदार  मांग  को  देखकर  रेल  मन्त्रालय  ने  जबलपुर  लखनऊ  के  बीच  चल  रही  चित्रकूट
 एक्सप्रेस  का  समय  परिवततंन  कर  दया  इसके  लिए  वहां  की  जनता  इस  सरकार  की  आभारोी

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  अत्यधिक  प्रयोग  में  आने  वाली  इस  गाड़ी  में  थोड़ा  और  सुधार
 किया  जाये  और  इसका  लखनऊ  जबलपुर  के  बीच  का  रनिंग  पीरियड  घटाकर  बारह  घण्टे  करते  हुए
 इसमें  डीजल  इन्जन  तथा  एक  डिड्या  बातानुकलित  शयनयान  तथा  एक  प्रथम  श्रेणी  का  बढ़ा  डिब्बा
 लगाकर  हसे  वास्तविक  रूप  से  उपयोगी  गाड़ी  बनाया  जाये  ।

 मैं  इस  स्थान  पर  यह  कहने  में  कदापि  नहीं  हिचकंगा  कि  यह  गाड़ी  मौजूदा  समय  में  बहुत  बुरी
 हालत न  की  में  है  ।

 उड़ीसा  ओर  आंध्र  प्रदेश  के आदिवासियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  विए  जाने
 के  लिए  डिबोजतल  विशाख्ापशतनम  द्वारा  तृतीय  ओर  चतुर्थ  श्रणी

 के  पदों  के लिए  पुथषक  मतों  किए  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 क्री  के०  प्रधानो  :  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  में  अधिकांश  जनसब्या  आदिवासियों
 की  है  ।  कोटावाल्मा-बोयलाडिला  रेलवे  लाइन  तथा  वाल्टेयर-रायपुर  रेलवे  लाइन  इसी  जिले  में  से
 होकर  गुजरती  हसी  जिले  में  कोरापुट-रायागौड़ा  रेलवे  लाइन  निर्माणाधीन  डियीजनल

 मुख्यालय  विशाखापत्तनम  में  स्थित  है  तथा  को  रापुट-रायगोड़ा  लाइन  के  मुख्य  निर्माण  अभियन्ता  का
 कार्यालय  भी  विशाखापत्तनम  में  है  ।  उड़ोसा  में  आदिवासी  लोगों  को  विशेष  रूप  से  और  अन्य  लोगों  को
 सामान्य  रूप  से  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदों  पर  रोजगार  के  उचित  अवसर  नहीं  मिलते

 यहां  स्थित  रेलवे  डिवीजन  का  आधे  से  अधिक  भाग  उड़ीसा  में  है  और  अदिव!पसियों  के  लिए  क्षेत्रीय
 आरक्षण  23  प्रतिशत  है  ।  जब  इस  डिबीजन  के  लिए  भर्ती  की  जाती  हैतो  23  प्रतिशत  आरक्षण  पूरा
 नहीं  किया  जाता  है  क्योंकि  भर्ती  अधिकारों  उड़ीसा  और  आंध्र  प्रदेश  को  मिला  देते  जिससे  उड़ीसा
 के  आदिवाधपतियों  को  रोजगार  में  अपने  उचित  भाग  से  वंचित  होना  पड़ता  है  ।  आंध्र  प्रदेश  में  केवल
 5  प्रतिशत  आदिवासी  हैं  ।

 अतः  रेल  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बे  आंध्र  प्रदेश  तथा  उड़ीसा  के  लिए  पृथक  भर्ती
 के  लिए  निर्देश  दें  जिससे  आदिवासी  लोगों  को  अपने  आरक्षित  कोटे  के  अनुसार  रोजगार  प्राप्त  हो
 सके  ।
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 क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  करने  के  लिए  सारण  में  एक  बड़े
 डल्योग  को  स्थापना  की  जाता

 रु

 भरी  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अन्तगंत  लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  कराना  चाहता  हूं  ।

 बिहार  का  आ्थिक  पिछड़ापन  सापेक्षिक  रूप  से  उत्त  रोत्तर  बढ़ता  जा  रहा  भाधिक  विकास
 के  दोड़  में  1950-51  में  भारत  के  अन्य  राज्यों  की  कतार  में  जहां  इसका  आठवां  स्थान  आज

 इसका  स्थान  नीचे  से  तीसरा  है  ।  आर्थिक  पिछड़ापन  को  दूर  करन  के  लिए  कन्द्र  सरकार  द्वारा  बिहार
 में  जो  भी  उद्योग  लगाए  गए  वे  सभी  दक्षिण  बिहार  में  कन्द्रित  उत्त  र  बहार  जहां
 की  प्राथमिकता  प्रतिवर्ष  लाखों  रुपए  की  कभी  बाढ़  से  होता  हू  या  कभो  सूखे  स  ।  एस  भा  जहां
 गरीबी  का  राष्ट्रीय  औसत  गिरकर  30  प्र।तशव  पर  भा  रहा  बहा  बहार  म  भाज  भी  48  परसेंट
 एर  हैं  ओर  उत्तर  बिहार  में  तो  मोर  भी  ज्यादा  हृजारा  खातहूर  मजदूर  आजं।विका  की  खोज  म

 हरियाणा  और  आसाम  की  ओर  भागत  हैं  जो  आज  के  वतंमान  सन्दभ  मे  रुक  सा  गया
 क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करना  न  केवल  क्षेत्र  विशेष  के  हित  में  है  बल्क  राष्ट्र  क  हित  में  भा

 इस  विशेष  उल्लेख के  द्वारा  मैं  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करता  हु  और

 अनुरोध  करता  हू  कि  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  उत्तर  बिहार  के  सारण  भ्रश्वण्ड  म  एक  बड़  उद्योग
 की  स्थापना  की  जाए  जहां  एक-दो  मृत  चीनी  कार७ानों  को  छोड़कर  कोई  भी  उद्योग  नहीं

 बंगलोर  से  गूटी  ओर  बंगलोर  से  अनन््तपुर  तक  का  रेल  किराया  दूरो  के

 अनुसार  युक्तिसंगत  बनाया  जाना

 भरी  के०  रामचन्त्र  रेड्डी  बंगलोर  और  गूटी  के  बीच  छोटी  लाइन  को  बड़ी  रेल
 लाइन  में  बदलने  की  परियोजना  43  करोड़  रुपए  की  लागत  से  वर्ष  ।98।  में  पूरी  की  गईं  रेल
 लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  की  लागत  को  पूरी  करने  की  दृष्टि  से  रेल  विभाग  को  5  साल  की
 अवधि  के  लिए  यात्रियों  से  सामान्य  रेल  भाड़े  से  अधिक  बढ़ी  हुई  दूरी  के  अनुसार  रेल  किराया  वसूल
 करना  यह  परियोजना  वर्ष  1981  में  पूरी  हुई  थी और  पाच  वर्ष  की  अवधि  1986  में  समाप्त  हो
 गई  है  लेकिन  इसके  बावजूद  बढ़ी  हुई  दर  पर  रेल  प्रभार  वसूल  किया  जा  रहा

 गूटी  ओर  बंगलोर  के  बीच  दूरी  केवल  264  किलोमीटर  है  लेकिन  349  किलोमीटर  के  लिए
 किराया  बसूल  किया  जाता  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  के लिए  34  रुपए  वास्तविक  किराए  के  स्थान  पर
 रेल  विभाग  41  रुपए  की  घन  राशि  वसूल  कर  रहा  है  और  इस  प्रकार  प्रत्येक  यात्री  से  प्रत्येक  टिकट  के
 लि7ए  7  रुपए  अधिक  लिए  जा  रहे

 बंगलोर  ओर  अनन्तपुर  के  बीच  की  दूरी  केवल  212  किलोमीटर  है  लेकिन  रेल  विभाग  277
 किलोमीटर  के  लिए  किराया  वसूल  कर  रहा  अनन्तपुर  तथा  बंगलौर  के  बीच  एक्सप्रेस  ट्रेन  से  यात्रा
 करने  बाला  थान्नी  3]  रुपए  की  बजाय  36  रुपए  अदा  कर  रहा  है  तथा  पैसेन्जर  गाड़ो में  बे  17  रुपए
 की  जगह  26

 रुपए  वसूल
 कर  रहे  हैं  ।
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 7  1910  नियम  377  के  अधीन  मामले

 माननीय  रेल  मन््त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इस  मामले  पर  विचार  करें  तथा
 वास्तविक  दूरी  के  आधार  पर  किरायों  को  थुक्तिसंगत  बनाएं  ।

 बिहार  की  मुहाने  बांध  तथा  पुनपुन  दर्घधा  सिचाई  परियोजनाओं  को

 पंजरी  बिए  जाने  की  आवश्यकता

 ]

 भी  रामाश्नय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  भारत  एक  कृषि  प्रधान  देश

 इसकी  जनसंख्या  का  80  प्रतिशत  कृषि  पर  आप्तारित  हमारे  देश  की  कृषि  बहुत  उपजाऊ  है  ।  लेकिन
 स्थाई  सिंचाई  साधन  नहीं  होने  के कारण  यह  अलाभकर  होती,जा  रही  किसान  की  इच्छा  कृषि  से

 हटती  जा  रही  है  जिससे  हमारे  राष्ट्र  की आ्थिक  संकट  से  गुजरना  पड़  रहा  कई  सिंचाई  योजनाएं
 राज्य  सरकारों  द्वारा  तेयार  कर  भारत  सरकार  के  पास  जांच-पड़ताल  के  लिए  भेजी  गयी  ये

 योजनाएं  काफी  समय  तक  स्वीक्षति  के  लिए  केन्द्र  में  पड़ी  टुई  कुछ  योजनाएं  जिस  समय  भेजी  गई
 थी  उस  समय  की  लागत  से  खर्च  अब  चार  गुना  लागत  बढ़  गई  हमारे  क्षेत्र  जहानाबाद  से  1975
 में  मुहाने  डेंम  तथा  1980  में  पुतपुन  दर्धा  परियोजना  स्वीकृति  हेतु  आई  है  लेकिन  अभी  तक  उनको
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  जांच  करने  में  जो  देर  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  उस  पर

 काबू  पाना  चाहिए  नहीं  तो  देश  के  सामने  अन्न  संकट  के  साथ  किसानों  का  संकट  भी  बढ़ता  जायेगा  |
 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  मेरे  क्षेत्र  की  दोनों  सिंचाई  योजनाओं  की  जांच  की  प्रक्रिया  को  शीघ्र  पूरा  कर
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  किया  इस  योजना  के  बन  जाने  पर  जहानाबाद  संसदीय

 क्षेत्र  सुखाड़  और  बाढ़  से  सदा  के  लिए  मुक्त  हो  जाएगा  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ओद्योगिक  रग्णता  के  कारणों  का  पता  लगाने  और

 उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  बल  का  गठत  किए
 लाने  की  आवश्यकता

 ]

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  पश्चिम  बंगाल  में  औद्योगिक  रुग्णता  की  समस्या  इतनी

 अधिक  गम्भीर  है  कि  अभी  हाल  में  तीन  बच्चों  ने  अपने  मां-बाप  को  भुखमरी  ओर
 बेहज्ज

 ती  से  बच।ने
 के  लिए  आत्म  हत्या  कर  ली  थी  ।  उनके  पिता  हावड़ा  में  एक  गैर-सरकारी

 फैक्टरी  में  काम  करते
 मुझे  भय  है  यदि  सरकार  औद्योगिक  रुग्णता  को  दूर  करने  के  लिए  तत्

 काल  कारययवाही  नहीं  करती

 है  तो  सारे  देश  में  एक  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  अतएव  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है

 कि  वह  ओद्यगिक  रुर्णता  के  कारणों  का  समुचित  रूप  से  अध्ययन  करने  भौर  उपचारात्मक  उपाय

 सुझाने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  का  गठन  करे  ।
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 भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  28  1988

 रेल  विभाग  को  भूमि  पर  रहने  वाले  झुग्गी-झोंपड़ी  निवासियों  को  बम्बई
 नगर  निगम  हारा  प्रदान  को  जासे  वालो  सागरिक  सुविधाओं  का  लाभ

 उठाने  हेतु  बम्धई  के  रेल  प्राधिकारियों  दारा  प्रमाण

 पत्र  जारो  किया  जागा

 भी  शरद  दिधे  उत्तर  :  बम्बई  में  रेल  विभाग  के  स्वामित्व  वालो  जमीन  पर
 स्थित  गन्दी  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रश्न  पिछले  8-10  व  से  विचाराधीन

 इन  गन्दी  बस्तियों  के  निवासियों  को  राज्य  सरकार  अथवा  बम्बई  नगर  निगम  द्वारा  आवश्यक
 नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  रेल  विभाग  द्वारा  प्रमाण-पत्रਂ  जारी  करने  के
 बारे  में  कोई  सुनिश्चित  नीति  नहीं  इससे  इन  बस्तियों  में  अनिश्चितता  तथा  भय  की  भावना  फैल
 रही  जब  बम्बई  में  अन्य  सभी  गन्दी  बस्तियों  का  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  की  जा  रही  हैं  रेलवे  को
 जमीन  पर  स्थित  गन्दी  बरितियां  इन  सुविधाओं  से  वंचित  रेल  मन्त्रालय  को  मामले
 में  गीघ्र  निणंय  करना  चाहिए  ओर  बम्बई  में  गन्दी  बस्तियों  को  प्रमाण-पत्रਂ  जारी  करने  के

 लिए  अधीनस्थ  अधिकारियों  को  निर्देश  देना  चाहिए  ।

 रूपसा  और  बांगरी  पोसी  के  थोच  छोटो  रेल  लाइन  को  बड़ो  रेल  लाइन  में

 बदले  जाने  तथा  बादाम  पहाड़  खान  तक  उसको  बढ़ाएं  जाने  की  आवश्यकता

 धो  सिद्ध  लाल  मुरप्  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रूपसा  में  से  बांगरी  पोसी  के  बोच
 छोटी  रेलवे  लाइन  है  जो  बादाम  पहाड़  से  जहां  कि  लौह  अयस्क  की  खान  20  किलोमीटर  दूर  है  ।
 रेल  तथा  सड़क  मार्ग  से  प्रचुर  मात्रा  में  बनोत्पादित  सामान  ढोया  जाता

 छोटी  लाइन  उस  क्षेत्र  बी  आवश्यकता  को  पूरी  करने  में  असमर्थ  यदि  इस  छोटी  लाइन  को

 बड़ो  लाइन  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाता  है  तो  इससे  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  बहुत  आराम  हो  जाएगा
 और  अधिक  लोग  आसानी  से  यात्रा  कर  सकेंगे  तथा  अधिक  मात्रा  में  माल  ढोया  जा

 अतः  माननीय  रेल  मन्त्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने
 ओर  उसे  बादाम  पहाड़  खानों  तक  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  जिससे

 सुलेपेर  और  गौर  मोहिसानी  से  लौह-अयस्क  को  सीधे  ही  पारादीप  पत्तन  से  निर्यात  किया  जा  सके  और

 200  किलोमीटर  रेल  मार्ग  की  दूरी  कम  हो  सके  ।

 2.30  म०  प०

 भारतोय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  राजेश  पायलट  द्वारा  24  1988  को  भारतीय

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  पर  प्रस्तुत  प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा

 ..  प्रो०  सारायण  चस्द  पाराशर  मैं  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री

 श्री  राजेश  पायलट  द्वारा  पुरःस्थापित  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  ।
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 7  1910  )  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्य  प्राधिकरण  विधेयक
 आआाज+मणययाय-++  -  -  -  —

 एक  राज्य  को  दूसरे  राज्य  से  जोड़ने  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  महत्वपूर्ण  योगदान  इनसे
 संचार  के  कार्य  में  भी  कुशलता  आती  कुछ  वर्षों  के  रोरान  ट्रकों  की  संड्या  में
 पूर्व  वृद्धि  हुई  केन्द्र  सरकार  ने  बम्बई  योजना  के  नाम  से  एक  योजना  बनाई  यह  योजना
 1961  से  1981  तक  के  लिए  इस  योजना  के  अप्रीन  1981  के  अन्त  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की
 कुल  लम्बाई  51,200  किलोमीटर  होने  का  अनुमान  लेकिन  1978  तक  केवल  28,970
 किलोमीटर  सड़कें  बनाई  जा  सकी  इससे  पता  चलता  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  बढ़ाई
 जानी  चाहिए  क्योंकि  छठी  योजना  में  केवल  2687  किलोमीटर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाए  गए
 इस  सम्बन्ध  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  8  प्रतिशत  बुद्धि  की  जानी  थी  लेकिन  काये  बहुत
 धीमी  गति  से  चलता  रहा  तथा  लक्ष्य  पूरा  नहीं  किया  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  रिपोर्ट  में
 भी  अनेक  आंकड़े  दिए  गए  हैं  जिससे  पता  चलता  है  कि  परिवहन  के  अन्य  साधनों  की  अपेक्षा  ये  आम
 आदमी  के  परिवहन  साधन  हैं  तथा  जनसाधारण  अपने  परिवहन  सम्बन्धी  कार्यों  क ेलिए  सड़क  परिवहन
 का  ही  सहारा  लेता

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  राष्ट्र  को  एक  महत्वपूर्ण  साधन  प्रदान  करता  है  तथा  राज्य  सरकारों  के  लिए
 नेटवर्क  का  एक  नमूना  यह  है  कि  राष्ट्रीय  राजमागं  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  पर

 स्वीकृत  किए  जाते  हैं  तथा  बनाए  जाते  हैं  जिनका  इनके  मार्गों  में  चयन  करते  समय  एक  अपना  अलग

 दृष्टिकोण  होता  है  जबकि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  चयन  राष्ट्रीय  दुष्टिकोण  से  किया  जाना  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  राज्य  की  शक्तियों  से वाहुर  होना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण
 यातायात  की  अधिकता  तथा  सड़क  नेटवर्क  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाना  एजेंसी  कार्य
 संचालन  में  कठिनाई  है  क्योंकि  अभी  तक  राष्ट्रीय  रामजागे  एजेंसी  पद्धति  के आधार  पर  बनाए  जा  रहे

 केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  एजेन्सी  व्यय  देती  राज्य  सरकारों  के  पास  अपने  संसाधन
 नहीं  अतः  वे  केन्द्र  सरकार  का  मुंह  देखती  अतः  कुछ  नए  राजमार्ग  बनाए  जा  रहे  हैं  तथा  र/ज्य
 सरकार  अपनी  वचनबद्धता  के  स्थान  पर  इसकी  अपेक्षा  करेंगी  ।  वास्तव  में  होना  यह  चाहिए  ऊि  राज्य
 सरकारों  को  अपने  लक्ष्य  को  पूरा  करना  क्योंकि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  राज्यों  द्वारा  किए  जाते  वाले
 काम  का  विकल्प  नहीं  हो  सकते  ।  यह  केवल  रक्षा  जंसे  राष्ट्रीय  मामलों  में  ही  होना  चाहिए  ।

 मेरे  राज्य  में  केवल  दो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं०  21  एक  ओर  है  तथा  न०  22  दूसरी  ओर

 है  ।  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं०  22  कौरीक  को  अम्बाला  छावनी  से  जोड़ता  है  तथा  दूसरा  चण्डोगढ़
 को  मनाली  से  जोड़ता  पहला  भारत-चीन  सीमा  तक  जाता  यह  सशस्त्र  सेनाओं  व  अन्य  कार्यों
 के  लिए  मुख्य  रास्ता  पहले  इसे  हिन्दुस्तान-तिम्बत  सड़क  कहते  थे  तथा  इसका  निर्माण  सीमा  सड़क
 विग  ने  किया  था  तथा  इसके  निर्माण  में  बहुत  से  लोगों  को  अपनी  जान  से  हाथ  धोना  पड़ा  कुछ
 समय  पहले  मनाली  को  चण्हीगढ़  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं०  21  द्वारा  जोड़ा  गया  परन्तु  इस
 मार्ग  की  स्थिति  का  जिक्र  करना  जरूरी  है  क्योंकि  सितम्बर  में  हाल  की  वर्षा  के  यह
 तक  बन्द  मैं  वहां  पर  26-9-88  को  मौजूद  जिस  दिन  वर्षा  सर्वाधिक  पंजाब  ओर

 हिमाचल  की  सीमा  पर  सर्गहाट  से  सभी  मोड़ों  पर  रास्ता  रुक  गया  था  तथा  पेड़  तथा  अन्य  चीजें  रास्ते
 में  गिर  गई  थीं  तथा  रास्ता  बहुत  दिनों  तक  रुक  गया  था  ।  एक  या  दो  हफ्ते  के  लिए  रास्ते  को  खोला
 गया  परिवहन  मन्त्री  ने  मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  आंकड़े  देते  हुए  कहा  था  कि  हस  सड़क  पर

 अनुमानित  नुकसान  7  करोड़  रुपए  का  पंजाब  को  भी  नुकसान  उठाना  पड़ा  है  तथा  पंजाब  में  भी

 राष्ट्रीय  राजमार्मों  को  भारी  क्षति  उठानी  पड़ी  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  «  बावजूद  इतने
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 कि  कि  -  अ--+पत््+  5 बन  न  अभी

 भारायण  अन्द

 नुकसान  के  केन्द्र  सरकार  अन्य  महस्वपूर्ण  मार्गों  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  पर  ध्यान  नहीं  दे  रही  है

 जिससे  कि  उसी  स्थान  के  लिए  छोटे  रास्ते  बन  सकते  मैं  परिवहन  मन्त्री  से  निवेदन  करता  रहा  हूं  कि

 जालन्धर  को  होशियारपुर  अम्ब  नदूरा  और  हमीरपुर  द्वोते  हुए  मण्डी  से  जोड़  दें  ताकि  यह  छोटा  रास्ता

 मनाली  तक  सुगम  रास्ता  बन  सके  तथा  माली  से  आगे  लेह  तक  आसान  रास्ता  बन  सके  क्योंकि

 लेह  सड़क  जो  कि  देश  की  सबसे  ऊंची  सड़क  वह  भी  अब  यातायात  के  लिए  खोल  दी  गई  अतः

 पाकिस्तान  द्वारा  आक्रमण  की  स्थिति  में  यह  एक  अच्छा  बैकल्पिक  मार्ग  होगा  तथा  जालन्धर  छावनी  को

 सीधे  लेह  और  मनाली  मे  जोड़ा  जा  सकता  तथा  इस  प्रकार  यह  आसान  रास्ता  हो  सकता

 अबकि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  भण्डी-पठानकोट  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  की  बात  कह

 रही  यह  स्वागत  योग्य  कदम  परन्तु  यह  लम्बा  रास्ता  यदि  कोइ  जालन्धर  से  वाया  पठानकोट

 लेह  या  मनाली  जाना  चाहे  तथा  वह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं  ०-1  या  वित्त  मन्त्री  महोदय  द्वारा  भ्रस्तावित

 राजमार्ग  से  जाना  चाहे  तो  उसे  100  कि०  मी०  अतिरिक्त  यात्रा  करनी  होगी  तथा  समय  अधिक

 जबकि  मैं  जिस  सड़क  का  प्रस्ताव  कर  रहा  हूं  बह  छोटा  रास्ता  तथा  विभिन्न  दृष्टिकोणों  से

 सुरक्षित  भी  पठानकोट  सीमा  के  निकट  है  ।  यह  सड़क  जिसका  कि  मैंने  प्रस्ताव  किया  वह  वहां

 पहुंचने  के लिए  दोनों  को  45  अंश  के  कोण  पर  काटती  अतः  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  इसको  आठवीं

 योजना  में  शामिल  करने  पर  विचार  करें  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  दो  बातों  के  लिए  स्वागत  योग्य  कदम  एक  तो  यह  कि  इस
 तरह  एक  अलग  एजेन्सी  गठित  होती  इससे  परिपक्व  इंजीनियरों  आदि
 की  व्यवस्था  होगी  जो  कि  सही  सलाह  दे  अब  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  चुनाव  तथा  उनका
 मिर्माण  करने  के  लिए  केवल  राज्य  सरकारों  को  सिफारिशें  ही  मान्य  होती  राज्य  सरकार  अपनी
 सड़क  निर्माण  करने  की  अकुशलता  के  कारण  ही  किसी  भी  मार्ग  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  की  सिफारिश
 कर  देती  हैं  ताकि  उसकी  समस्या  भ्रासाम  हो  राष्ट्रोय  राकमार्ग  प्राधकिरण  का  यही  दृष्टिकोण
 नहीं  होना  चाहिए  |  यह  राज्य  सरकारों  के  दृष्टिकोणों  का  ही  विकल्प  नहीं  होना  इसको

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  देखना  राष्ट्र  को  सुरक्षा  सर्वाधि  महत्वपूर्ण  अर्थात्  रक्षा  की  दृष्टि
 से  महत्वपूर्ण  सड़कों  को  चुनकर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  उन्हें  बनाया  जाना  चाहिए  |  यह  इस
 मामले  में  छोटे  होने  चाहिए  कि  वह  अधिक  क्षेत्रों  तथा  अधिक  राज्यों  को  जोड़  यह  प्रस्ताब  जो
 मैं  ५र  रहा  इससे  जम्मू  व  हिमाचल  प्रदेश  तथा  पंजाब  को  जोड़ा  जा  सकता  जालन्धर

 एक  बड़ी  छावनी  है  तथा  यहां  से  सेना  का  लेह  ओर  जम्मू  व  कश्मीर  तक  आना-जाना  आसान
 तथा  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  श्रीनगर  से  जालन्धर  से  मुकेरियां  और  पठानकोट  तथा  पठानकोट  से  जम्मू
 तक  की  सड़क  के  मुकाबले  यह  अधिक  अच्छी  यह  सीमा  से  कुछ  स्थानों  पर  40  कि०  सी०  से  अंधिक

 महीं  है  ।  कुछ  स्थानों  पर  यह  सीमा  से  20  कि०  मी०  भी  नहीं  अतः  मेरे  द्वारा  सुझाए  गए  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  को  सर्वाधिक  अच्छा  विकल्प  व  इस  दृष्टिकोण  से  सुरक्षित  कहा  जा  सकता

 राष्ट्रीय  राजमार्म  प्राधिकरण  केन्द्र  सरकार  को  अधिक  शक्तियां  प्रदान  करता  तथा  एजेंसियों
 के  कार्य  भी  स्वयं  करता  है  क्योंकि  भाप  देखगे  कि  आपके  अपने  इंजीमियर  हैं  तथा  निमरानी  भो  अच्छी

 होगी  जब  कि  राज्य  सरकारों  को  एजेंसियां  ठीक  काम  नहीं  कर  रही  वह  केवल  केन्द्र  सरकार  के
 खिए  ही  काम  कर  रहे  थे  ।  अब  यह  देखने  के  लिए  कि  महत्वपूर्ण  सड़क  बनाई  जा  रही  आपकी  अपनी
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 हा  ः  ग  हु  —

 निगरानी  एजेंसियां  हैं  तथा  इसके  रखरखाव  व  मरम्मत  को  देखने  की  भी  व्यवस्था  अधिक

 पूर्ण  बात  यह  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  अधिक  से  अधिक  र/ज्यों  को  सोमाओं  को  पार  करके  यह  काम
 करना  चाहिए  क्योंकि  मेरा  अनुभव  यह  है  कि  पंजाब  सरकार  पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  को  जोड़ते
 वाली  सड़कों  के  लिए  चिन्तित  नहीं  वह  नंगल  व  पठानकोट  तक  काम  रोक  देते  हैं
 तथा  बाकी  क्षेत्र  जो  हिमाचल  प्रदेश  सीमा  से  लगता  है  हमेशा  ही  उपेक्षित  रह  जाता  हाल  ही  का

 उदाहरण  है  कि  ऊना  से  होशियारपुर  व  होशियारपुर  से  गागरंट  तक  की  सड़क  करीब  एक  महीने  तक
 बन्द  रही  थी  क्योंकि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  कभी  इस  ओर  ध्यान  नहीं  तथा  पंजाब  सरकार
 को  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  रही  है  ।  पंजाब  के  राज्यपाल  को  दिए  गए  हमारे  तारों  से  कोई  फायदा  नहीं
 हुआ  केवल  यही  उत्तर  कि  अन्य  क्षेत्र  अधिक  महत्वपूर्ण  हैँ  ।  य|द  सभी  राज्यों  के  लिए  अन्य
 क्षेत्र  अधिक  महत्वपूर्ण  है  तो  दो  राज्यों  की सीमा  पर  स्थित  सड़कों  को  कोन  देखेगा  ।  लोग  भारत  को

 एक  देश  मानते  वह  यह  नहीं  मानते  कि  एक  राज्य  यहां  समाप्त  होता  है  तथा  दूसरा  राण्य  वहां  वह
 चाहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  राजमागं  अन्तर्राज्यीय  यातायात  के  आधार  अश्वण्डता  व  राज्यीय
 आवश्यकता  को  देखते  हुए  बनाए  राज्यों  में  सोहादे  होना  चाहिए  ।  तथा  राज्यों  की  सीमा  पार
 करके  काम  हो  तथा  यह  महत्वपूर्ण  कदम  मैं  सरकार  स  निवेदन  करता  हूं  कि  एक  ओर  सड़क
 जिसका  पंजाब  सरकार  भी  समर्थन  वह  प्रड़क  है  जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  निकलकर  नंगल  बांध
 की  भोर  जाती  है  तथा  मनाली  में  कोरतपुर  नामक  जगह  तक  जाती  यदि  इसको  ऊना  व  संसापुर
 तथा  जम्मू-कश्मीर  में  बटोत  ब्यास  नदी  पार  करके  किश्तवार  ले  जाया  जाए  तो  भाखड़ा  नंगल  बांध  व

 चोंग  बांध  की  सिंचाई  परियोजनाओों  का  वास्तव  में  लाभ  मिलेगा  ।  बटोत  श्रीनगर  की  ओर  जाने  वाले

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  है  तथा  बटोतव  किश्तवार  के  बीच  की  सड़क  केन्द्रीय  सड़क  तथा  हिमाचल  प्रदेश  के

 वदरवा  व  चम्बा  के  लिए  सम्पर्क  सड़क  है  तथा  पहले  से  ही  निर्माणाधीन  इस  प्रकोर

 हिमाचल  प्रदेश  तथा  पंजाब  को  जोड़ने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बन  रहा  है  जो  कि  चण्डीगढ़  को  भी  जोड़
 मैं  मन््त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  इन  दो  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  का  सुझाव

 स्वीकार  कर  लें  तथा  आठवीं  योजना  में  शामिल  कर  लें  ।  राज्य  सरकार  शायद  इसकी  सिफारिश  करने  में

 हिचकिचाये  ।  यदि  किसी  सड़क  का  70  प्रतिशत  या  80  प्रतिशत  भाग  किसी  राज्य  में  होता  तभी

 इसको  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाने  की  बह  सिफारिश  करती  ससद  को  इन  बातों  पर  विचार  नहीं
 करना  चाहिए  ।  उसे  एक  या  दो  राज्यों  का  नहीं  बल्कि  सारे  देश  का  हित  देखना  चाहिए  ।

 अतः  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  एक  स्वागत  योग्य  कदम  तथा  मैं  इसका  स्वागत

 करता  राज्यों  की  एजेंसियों  के  तरीके  दोहराए  नहीं  जाने  चाहिए  तथा  कपियों  को  सुधारना  वा

 मुझे  विश्वास  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  राष्ट्रीय  परिवहन-अ्यवस्था  का  प्रतीक  ही  नहीं  बनेगा

 बल्कि  वह  राष्ट्रोय  अखण्डता  का  भी  प्रतीक  इन  शब्दों  के
 मैं  आपको  धन्यवाद

 देता  हूं  तथा  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  के०  प्रधानों  :  उपाध्यक्ष  मैं  अल  भू-तल  परिवहन  मन्त्री  द्वारा  राष्ट्रीय

 राजमागे  प्राधकरण  के  गठन  के  लिए  प्रस्तुत  विप्लेयक  का  समर्थन  करता  इस  विधेयक  के  लक्ष्य  व

 उद्देश्य  राज्य  सरकारों  की  सहायता  पर  निर्भर  न  रह  कर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  व  निर्माण

 कार्य  अपने  हाथ  में  लेना  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं०  43  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  से  गुजरता  है  तथा

 यह  बहुत  हो  पिछड़ा  हुआ  व  जनजातीय  क्षेत्र  बस्तर  जिला  जो  इस  राजमागे  पर
 है

 वह  भी  इतना

 ही  पिछड़ा  हुआ  राष्ट्रीय  राजमार्ग  न०  43  रायपुर  से  विशाखापटनम  तक  पूर्वी  घाट  पर  आन्प्र

 प्रदेश  की  सीमा  तक  जाता  इस  सड़क  के  महत्व  को  देखते  इसे  चौड़ा  करने  की  म  सर  मुझे  दोनों



 भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  28

 के०

 राज्य  सरकारों  व  केन्द्र  सरकार  से  ही  करनी  पड़ी  जब  राज्य  सरकार  से  इसके  निर्माण  और  चौड़ा
 करने  का  अनुरोध  किया  गया  तो  उसका  जवाब  था  कि  उसके  पास  यह  कार्य  करने  के  लिए  पैसा  नहीं

 केन्द्र  सरकार  ने  यह  कहा  कि  उन्होंने  पहले  ही  इस  कार्य  क ेलिए  धन  स्वीकृत  कर  दिया  है  परन्तु
 अब  तक  राज्य  सरकार  ने  यह  कार्य  शुरू  नहीं  किया

 अब  यह  कार्य  एक  संस्था  की  व्यवस्था  द्वारा  हो  सकता  है  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 प्राधिकरण  के  गठन  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख  रखाव  व  निर्माण  सम्भव  हो  सकता  अतः  मैं
 इस  बिध्वेयंक  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  नं०  43  भेर  चुनाव  क्षेत्र  से  गुजरता  है  तथा  यह  सड़क  हस  क्षेत्र  की

 बहुत  महत्वपूर्ण  सड़क  है  |

 मैं  यह  गत  आपके  नोटिस  में  लाना  चाहता  हूं  कि  उस  क्षेत्र  में  एक  छोटी  रेल  लाइन

 है  और  यह  मुख्य  रूप  से  बेलाडिल्ला  लौह  अयस्क  खान  की  जरूरतों  को  पूरा  कर  रही  यह  लौह
 अयस्क  जापान  को  निर्यात  करने  के  लिए  बैलाडिल्ला  से  विशाखापत्तनम  पत्तन  पर  ले  जाया  जाता  है  ।
 इस  रेल  लाइन  पर  यात्री  एवं  माल  रेलगाड़ी  चलती  लेकिन  यह  विशाखापसनम  तक  पहुंचने  में
 काफी  समय  लेती  यह  लगभग  22  घंटे  का  समय  लेती  है  जब  कि  लौह  अयस्क  ले  जाने  बाली  माल
 गाड़ी  सामान्यतः  5  से  6  धण्टों  के  अन्दर  विशाखापत्तनम  पहुंचती  इसके  अधिकारियों
 द्वारा  यात्री  व  मालगाड़ी  की  तुलना  में  मालगाड़ी  को  प्राथमिकता  दी  जाती  यही  कारण  है  कि  लोग
 यात्री  एवं  माल  गाड़ी  से  यात्रा  करना  नहीं  चाहते  और  वे  सड़क  से  यात्रा  करने  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 इस  क्षेत्र  से  गुजरने  वाले  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  और  उनका  रखरखाव  करना
 आवश्यक  इसके  उस  क्षेत्र  में  बहुत  बड़ी  संद्या  में  छोटे  और  बड़े  उद्योग  तथा  बहुद्देशीय
 परियो  जनायें  भी  शुरू  की  गई  हैं  ओर  इसी  लिए  इस  सड़क  पर  यातायात  बहुत  अधिक  हो  गया  है  और
 यह  एक  भिंगल  लाइन  राजमार्ग  ह ैजिसका  केवल  मध्य  हिस्सा  ऊपर  से  तारकोल  द्व।रा  काला  है  और
 शेष  दो-तिहाई  हिस्सा  कच्चा  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  कीचड़  और  वाहनों  के  फिसलने  से  बहुत  सी

 दुर्घटनाएं  होती  मैं  इस  सड़क  को  चौड़ा  करने  के  लिए  बार-बार  अनुरोध  करता  रहा  हूं  लेकिन  यहां
 पर  काय  बहुत  घीरे  बल  रहा  इस  सड़क  महत्वपूर्ण  हिस्सा  घाट  रोड  है  जो  कि  पूर्वी
 घाटों  से  होकर  गुजरता  है  तथा  पनबिजली  ओर  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  भारी  मशीनों  को  ले  जाने
 वाली  ट्रेलर  गाड़ियां  इस  पहाडी  क्षेत्र  में  फंस  जाती  हैं  भौर  सम्पूर्ण  यातायात  ठप्प  हो  जाता  है  ।  कई
 दिनों  उन्हें  दूसरे  स्थानों  पर  नहीं  ले जाया  जा  सकता  अथवा  उन्हें  वहां  से  हटाया  नहीं  जा सकता  ।

 इस  सड़क  के  महत्व  को  देखते  हुए  में  समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  इस  घाट  सड़क  को  चोड़ा  करने  के  लिए  तत्काल  कुछ  कदम  उठाने  इस  घाट  सड़क  का
 अधिकतर  भाग  आन्प्र  प्रदेश  में  पड़ता  लेकिन  वे  इसको  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  मानते  क्योंकि  वे
 हसको  अधिक  महत्व  देने  को  आवश्यकता  नट्टीं  समझते  हैं  लेकिन  उड़ीसा  के  लोगों  को  राज्य  मुख्यालयों
 तथा  तटीय  पट्टी  पर  रेल  लाइन  तक  जाने  के  लिए  इस  सड़क  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।

 इसके  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  मेरे  पास  कुछ  आम  सुझाव  राष्ट्रीव
 राजमार्गों  ममुष्यों  की  धमनियों  और  नसों  की  तरह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  घटक  हैं  इसलिए  मैं  माननीय
 मअन््त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  से  एक  दूसरे  राज्य  को  जोड़ने  वाली  कुछ  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सड़कों
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 के  निर्माण  का  कार्य  शुरू  किया  जाए  और  यथाशीघ्र  इन  सड़कों  के  निर्माण  और  रखरखाव  का  कार्य  शुरू
 किया  जाए  ।

 दूसरा  कुछ  र।ज्य  सरकारों  ने  वर्तमान  सड़कों  को  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  अथवा  राज्य
 के  दूसरे  शहरों  से  जोड़ने  हेतु  सड़कों  के  सुधार  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  कहा  मेरे  विचार  में  भारत
 सरकार  के  पास  ऐसे  कुछ  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  उनमें  से एक  किगसारी  होते  हुए  अमरकोट  से

 जगदलपुर  और  दूसरा  अमरकोट  से  चंदाहूँडी  से  मध्य  प्रदेश  तक  ओर  ऐसी  बहुत  ही  अन्य  सड़कों  के  लिए
 है  जिनकी  मेरे  पास  सूची  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  योजना  को  शुरू
 करें  भर  उतके  लिए  घन  आवंटित  करे  ताकि  इन  सड़कों  का  कार्य  यथाशी  क्र  शुरू  किया  जा  सके  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  हमारी  सरकार  और  हमारे  विभाग  ने  इन  सड़कों  के  किनारों  पर
 यात्रियों  के  लिए  कुछ  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  विचार  किया  यह  एक  बहुत  अच्छा  विचार
 सैकड़ों  मीलों  अथवा  किलोमीटर  तक  वहां  कोई  शरण  स्थल  नहीं  है जब  कभी  कोई  दुघंटना  हो  जाती  हैं
 और  जब  कभी  वाहन  खराब  हो  जाते  तो  यात्रियों  को  इन  पबंतीय  क्षेत्रों  में  खाना  अथवा  शरण-स्थल
 अथवा  पीने  के  पानी  के  बिना  बहुत  कठिनाइयां  होती  रतः  कुछ  नियमित  फासलों  पर  टेलीफोन  तथा
 बाहनों  की  मरम्मत  के  लिए  अतिरिक्त  हिस्से-पुर्जे  आदि  उपलब्ध  कराए  जाने  चाहिए  ।  राज्य  सरकार
 के  साथ  परामर्श  करके  कुछ  नियमित  फासलों  पर  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  |

 अन्त  मैं  निविदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  सड़कें  बनाने  की  योजना  बनाई  जाए  और  उन्हें
 घोड़ा  करने  का  काम  शुरू  किया  जाए  तो  राज्य  सरकार  से  परामश्श  क  रना  बहुत  जरूरी  जब  भूमि
 का  प्रश्न  भाता  तो  राज्य  सरकार  स्वतः  ही  बीच  में  आती  जैसाकि  मेरे  से  पूर्व  बकता  ने  कहा
 हालांकि  उनका  अपना  दृष्टिकोण  तो  भी  कम  से  कम  हमें  उनसे  परामर्श  करना  चाहिए  और  नए
 प्रस्तावों  की योजना  बनाते  समय  उनके  विचारों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  क्योंकि  सड़कों  को  चोड़ा
 करने  और  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  भूमि  का  अधिग्र  हूण  आवश्यक  मैं  माननीय  मन्त्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  भेरे  प्रस्तावों  पर  सहानुभूतिपूरवंक  विचार  करें  और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सुधार
 के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  ।

 2.49  भ०  प०
 के

 करी  अताउरंहमान  :  उपाध्यक्ष  यद्यपि  मैं  विपक्ष  से  सम्बन्ध  रखता  हूं  तो
 भी  इस  विधेयक  के  समर्थन  में  अपनी  राय  व्यक्त  करता  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  का  एक

 बहुत  ही  प्रशंसनीय  कदम  हैं  यद्यपि  यह  थोड़े  विलम्ब  लाया  गया  इसे  बहुत  पहले  लाया  जाना

 चाहिए  हसे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चलाए  जाने  वाले  अधिकार  सम्पन्न  लोक  निर्माण  विभाग  की

 तरह  बनाया  जिन  लोगों  ने  इस  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  किया  है  मैं  निश्चित  रूप  से  उनको

 प्रशंसा  करता  हूं  ।  उन्होंने  राष्ट्रीय  परिवहन  के  सम्पूर्ण  मामले  के  विभिन्न  पहुलुओं  को  वास्तव  में  ध्यान
 में  रखा  है  ।  लेकिन  ऐसे  बहुत  से  अन्य  दृष्टिकोण  हैं  जो  अभी  रह  गए  उदाहरण  के  देश  के

 पूर्वोत्तर  भाग  के  जहां  से  मैं  आया  अपने  को  अलग-थलग  महसूस  करते  भकेला  महसूस  करते

 हम  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  एक  ऐसा  नेटवर्क  चाहते  हैं  जोकि  हमें  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में
 ओर  करीब  लाएगा  |  असम  ओर  पूर्वोत्तर  राज्य  की  अहनी  विजिष्ट  समस्याए  इन  क्षेत्रो  के सहयोग
 के  सात  राज्यों  के सहयोग  के  भारत  सरकार  कुछ  नहीं  करा  सकती  और  उद्देश्य  को  प्राप्त
 करना  भी  कठिन  यद्याप  यह  एक  राष्ट्रीय  योजना  अतः  इसे  क्षेत्रीय  महत्व  दिया  जाना
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 जा  - दपथ्यथाायज या ्जल्ड::ः  अडइक्कसससचॉन््  कम्क  >-  प्ः  ञपभाएः  न

 अताउ

 चाहिए  ।  आपको  क्षेत्रीय  भावनामों  का  ध्यान  रखना  मैं  सुझाव  देता  जैसाकि  मेरे
 से  पूर्व  मेरे  मित्र  ने  कहा  था  कि  हमें  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लिए  एक  परामशंवात्री  समिति  बनानी  चाहिए  और

 पूर्वोलर  क्षेत्र  के  लिए  एक  परामशेंदात्री  समिति  अबश्य  होनी  जिसकी  सलाह  को  मन्त्राखय
 द्वारा  ध्यान  में  रखना  चाहिए  |  हमारी  विशिष्ट  स्थिति  हमारे  यहां  प्रवेश  के  लिए  केवल  ही  राह्ता
 है  और  एक  ही  बाहर  जाने  का  रास्ता  है  जो  असम  को  जा  रहा  हमारे  लिए  रेल  की  स्थिति  भी

 काफी  अच्छी  नहीं  आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  हर  रोज  हजारों  ट्रक  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में
 प्रवेश  करते  हैं  और  हजारों  ट्रक  बाहर  आते  अतः  प्रस्तावित  सामान्य  राष्ट्रीय  मार्ग  में  हमें  पर्याप्त
 लाभ  नहीं  होगा  |  मैं  केवल  यही  कह  सकता  हूं  कि  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  इमें  दोहरे  मार्ग  बनाने  चाहिए
 तथा  रेलवे  फाटकों  पर  उपरिपुल  तथा  सड़क  के  लिए  एक  दूसरे  को  जोड़ने  वाले  खण्डों  पर  लम्बे

 पुल  बनाने  चाहिए  ताकि  वाहन  एक  दूसरे  से  न  इसकी  अभी  से  योजना  बनाई  जाए  ताकि
 कम  से  कम  मेरा  पोती  अथवा  वतंमान  पीढ़ी  के  पोते  और  पोतिया  आने  वाले  भागामी  50  से
 100  वर्षों  में  उस  प्रकार  का  एक  स्वरूप  देख  सकें  ।

 हमारी  अपनी  अन्य  विशिष्ट  परिस्थितियां  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  राज्य  में  सड़क  की  हालत  बहुत
 खराब  हर  बर्ष  में  चार  बार  सड़कें  जलमग्न  हो  जाती  ऐसा  समय  आएगा  जब  आपको  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  का  स्तर  ऊपर  उठाना  होगा  अथवा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  निचली  पहाड़ियों  के  साथ  नए  मार्गों  का
 पता  लगाना  होगा  ।  उदाहरण  के  लिए  अरुणाचल  प्रवेश  तथा  आसाम  में  प्रवेश  करते  हुए  निचली
 पहाड़ियों  के  साथ-साथ  नई  सड़कों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  इसके  इस  समय  क्या
 दिखाई  देता  वहां  केवल  एक  राजमार्ग  है  और  बह  वर्षा  के  दौरान  पूरी  तरह  खराब  हो  जाता  है
 और  यहां  तक  कि  वहां  सेनाथों  का आना  जाना  भी  सम्भव  नहीं  होतां  हमारा  यह  क्षेत्र  बहुत  ही
 संवेदनशील  है  और  वहां  सीमापार  ऐसे  लोग  हैं  जो  कि  हमारे  बहुत  अच्छे  मित्र  नहीं  है  |

 अतः  हमें  तेज  गति  से  वाहनों  को  आने  जाने  को  परिवहन  योजना  बनानी  चाहिए  ।  मेरा  सुझाव
 है  कि  अभयपूरी  को  बारपेटा  से  जोड़ना  वाला  राजमार्ण  ऐसा  हो  सकता  असम  में  बारपेटा  से

 गुवाहाटी  तक  के  लिए  एक  सड़क  पहले  ही  बनी  हुई  लेकिन  एक  महत्वपूर्ण  वेकल्पिक  राजभागं
 बनाने  के  लिए  जितना  शीघ्र  हो  सके  इस  थोड़े  से फासले  को  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्राधिकरण  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  अध्याय  पांच  खण्ड  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  वाहनों
 के  बिनियमन  ओर  नियन्त्रण  तथा  उचित  प्रबन्ध  हेतु  प्रावधान  विद्यमान  जब  भी  राष्ट्रीय  राजमागे
 बनाया  वहां  पर  पर्याप्त  संख्या  में  पुलिस  लगाई  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के
 राजमार्ग  की  निगरानी  के  लिए  हमें  पुल  बल  लगानी  चाहिए  जिनके  पास  वायरलेस  ओर
 गश्त  लगाने  के  लिए  कारों  जैसे  अपते  आधुनिक  साधन  होने  चाहिए  और  हर  दो  अथवा  तीन  मीलों
 अथवा  सात  मीलों  पर  हमें  एक  पुलिप्त  मिमोस्क  सहायता  स्थापित  करने  चाहिए  जहां  पर
 लोग  जाकर  अपने  सामने  आने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  शिकायत  कर  विशेषकर  राजति  की
 यात्रा  को  सुरक्षित  बनाया  जाना  जब  रात्रि-यात्रा  के लिए  सावधानियां  बरती  तो
 दिन  को  यात्रा  ही  सुरक्षित  हो  जाएगी  ।

 अन्य  पहलू  जिनको  मैं  बताना  चाहता  हूं  वह  घन  के  एकत्र  करने  का  जिला  परिवहन
 करण  के  भ!ष्यम  से  धन  एकत्र  करने  का  वर्तमान  तरीका  पूरी  तरह  पर्याप्त  नहीं  इस  तरीके  में  कुछ
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 जज  -  “5  अतः मैं सुझाव देता हूं कि राष्ट्रीप राज्मागों के सम्बन्ध में, हमें राष्ट्रीय परभिट जारी  करमे

 कमियां  हैं  जिनके  कारण  मूल्यवान  राजस्व  राजकोष  में  जमा  नहीं  हो  पाता  है  ।

 अतः  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  राष्ट्रीप  राज्मागों  के  सम्बन्ध  हमें  राष्ट्रीय  परभिट  जारी  करमे
 की  प्रणाली  शुरू  करनी  चाहिए  जिसके  अनुसार  विभिस्न  राज्यों  में  विभिम्न  स्थामों  पर  कर  बसूल  किया
 जाएगा  और  जब  एक  बार  कर  लिया  तो  राज्यों  द्वार  उनसे  दोहरा  कर  वसूल  नहीं  करना

 ऐसे  वाहन  जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  कर  देते  हैं  उन  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  फिर  से  दोहरा
 कर  वसूल  नहीं  करना  इससे  राष्ट्रीय  परिषहत  प्राध्विकरभ  के  पास  काफी  घन  एकत्र  हो
 जाएगा  ।

 धन  की  कमी  की  अड्चन  तो  रहेगी  लेकिस  हसके  लिए  हम  निश्चित  रूप  से  विश्व  आई०
 डी०  बी०  से  ऋण  ले  सकते  हैं  और  खुले  बाजार  से  भी  ऋण  ले  सकते  हैं  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  अन्य
 देशों  से  भी  ऋण  ले  सकते  हैं  ।

 लेकिन  जैसाकि  मैंने  बताया  देश  के  एक  सिरे  से  दूसरे  सिरे  तक  चलने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 पर  दोहरे  मार्ग  बनाने  की  व्यवस्था  को  बहुत  ही  गम्भीरता  से  लिया  जाना  चाहिए  और  मुझे  पूर्ण  आशा
 है  कि  श्री  राजेश  पायलट  जी  जिनमें  गतिशीलता  हमको  तेजी  से  सदी  मे  ले

 पायलट

 श्री  भोहम्मद  अपूब  खां  :  भोहतरिम  डिप्टी  स्पीकर  हमारे  डायममिक  मिनिस्टर
 राजेश  पायलट  जी  नेशनल  हाइबे  का  जो  बिल  लाए  हैं  मैं  उसका  तहेदिल  से  समथंन  करता  साथ
 ही  उम्मीद  करता  हूं  कि  इनकी  रहनुमाई  के  लिए  सेहत  मन्द  मुल्क  और  जनता  के  लिए  जो  सबसे  ज्यादा
 जरूरी  चीज  है  वह  इनकी  सरपरस्ती  में  यह  अंजाम  दे  पाएंगे  ।

 3.00  म०  १०

 हमारे  नेशनल  हाईवेज  पर  बहुत  सी  ध्यवस्थाएं  किए  जाने  की  आवश्यकता  खास  तौर  पर  हम  जब  भी
 तौर  किलोमीटर  का  एरिया  पार  करें  तो  कुछ  बेसिक  सुविधाएं  हमें  अवश्य  मिलनी  मिसाल

 के  तौर  पर  हर  सौ  किलोमीटर  के  बाद  टेलीफोन  कर्नेक्शन  होना  रिफ्रेशमैंट  की  उचित  व्यवस्था
 होमी  बाथरूम  होने  मेडिकल  फैसिलिटीज  उपलब्ध  होनी  कैजुअल्टी
 एशन  का  प्रबन्ध  होना  चाहिए  और  हर  तरह  के  स्पेयर  सामान  मिलने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  एक
 पोस्ट  से  दूसरे  पोस्ट  के  बीच  आपस  में  इन्टर-कनैक्शन  हो  ताकि  रास्ते  में  यदि  कहीं  कोई  एक्सीडेट  हो
 जाए  तो  जल्दी  से  जल्दी  रिकवरी  भेजी  जा  सके  और  जरूरतमन्द  की  सहायता  की  आ  यदि
 अरूरत  हो  तो  उनके  मध्य  इस  तरह  का  कनैक्शन  हो  अंसे  रेलवे  लाइनें  आपस  में  एक  दूसरे  से  कनेक्ट

 रहती  जिस  प्रकार  रेलवे  लाइनों  के  उचित  रख  रखाव  के  लिए  एक  स्कक्वबेड  चलता  मैं  मन्त्री  जी
 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वैसे  ही  हमारे  नेशनल  हाईबेज  की  उचित  देखभाल  ओर  रखरखाब  के
 उनकी  चेकिंग  के  लिए  स्कवेड  चलाए  जाने  की  व्यवस्था  की  जाए  जो  हूर  समय  सड़कों  की  देखरेख  करे  ।

 जहां  सड़कें  बन  रही  उसके  लिए  कोई  पक्का  था  फिक्स्ड  फारमूला  हो  कि  इसमें  हर  हालत  में  इतना
 मटीरियल  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  कार्य  आप  बोडंर  सीक्योरिटी  फोर्स  के  माध्यम  से  बालूवी
 करा  सकते  हैं  जीर  उस  फोर्स  की  सहायता  ले  सकते  जहां  तक  इस  विभाग  में  व्याप्त  करप्शन  का
 सम्बन्ध  उस  पर  अवश्य  ही  अंकुश  लगाया  जाना  जिस  तरह  से  भापने  बसों  में  खुद  सफर
 करके  यह  देखा  कि  पैसेंजसं  को  बसों  से  यात्रा  करने  में  क्या  क्या  दिक््कतें  आती  मुझे  उम्मीद  है
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 मोहम्मद  अयूब  ति

 आपकी  रहनुमाई  रोडवेज  एक्सियन  और  दूसरे  स्टाफ  में  जो  करप्शन  उसे  भी  आप  दूर
 करने  के  लिए  उच्चित  कदम  उठाएंगे  ।

 3.01  म०  १०

 एनस०  बेंकट  रस्तम  पीठासीन

 सड़कों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  बनाया  जाना  उस  मुल्क  की  इकोनोमी  को  अच्छी  और  सुदृढ़  बनाने
 के  लिए  बेहतरीन  साधन  हमारे  नेशनल  हा  इवेज  पर  जितना  ट्रेफिक  चलता  उसकी  स्पीड

 बनाए  रखने  के  ईक्यिपमैंट्स  की  लौंग  लाहफ  के  टायरों  की  यातायात  के  जल्दी
 और  चुस्त  चालन  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  हमारे  नेशनल  हाईवेज  वन-वे  कर  दिए  यदि  उनके
 बीच  में  पाटिशन  लगाकर  विभकत  कर  दिया  . जाएगा  तो  उससे  निश्चित  तोर  पर  एक्सीडेंट्स  को  संख्या
 कम  हो  उदाहरण  के  लिए  दिल्ली  से  जयपुर  जाने  वाले  हाईवे  ओर  जयपुर  से  अजमेर  जाने
 वाले  हाईवे  पर  हैवी  ट्रैफिक  चलता  उनके  सम्बन्ध  में  मन््त्री  महोदय  ने  स्वयं  ऐलान  किया  था  कि  जहां
 इन  हा  इवेज  को  चौड़ा  बनवाया  जाएगा  वहीं  इनके  बीच  में  पार्टीशन  भी  करा  दिया  मुझे
 उम्मीद  है  कि  मन्त्री  जी  अपने  वायदे  पर  गौर  करते  हुए  इस  दिशा  में  कदम  उठाएंगे  ।

 जिस  तरह  से  हमारी  सरकार  का  ध्यान  मजदूरों  की  ओर  जाता  मैं  च।हता  हूं  कि  ट्रक  ड्राइवर्से
 की  हालत  सुधारते  के  लिए  भी  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए  ।  ट्रक  ड्राइव्स  का  आज  बहुत  जबर्दस्त
 शोषण  हो  रहा  उन्हें  रात-दिन  ट्रक  चलाने  पडते  हैं  और  उस  हालत  में  उन्हें  नशे  का  सहारा  लेना
 पड़ता  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  रात  में  12  बजे  से  सुबह  के  5  बजे  के  बीच  किसी  भी  ट्रक  को  चलने
 की  अनुमति  न  दें  ताकि  इस  दौरान  ड्राइवर्स  रेस्ट  कर  सके  और  दिन  के  समय  सही  तरीके  से  मूवरमैंट  कर
 सकें  ।  इसके  अलावा  हैवी  ह्लीकल्स  की  स्पीड  पर  भी  लिमिट  होनी  जो  उसके  इंजन  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  और  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  वे  उस  सीमा  से  ज्यादा
 गति  पर  अपने  बाहन  न  चला  सके  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  अपने  राजस्थान  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जो  बहुत  पिछड़ा  इलाका

 मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  मन््त्री  जी  भी  राजस्थान  से  हैं  और  इस  विभाग  के  इन्चार्ज  भी  राजस्थान  से
 संबंध  रखते  हैं  ।  मन्त्री  जी  मेरे  साथ  खुद  खेतड़ी  क्षेत्र  के  दोरे  पर  गए  थे  ओर  उन्होंने  देखा  कि  वहां  की

 सड़कों  की  स्थिति  बहुत  खराब  मन्त्री  जी  ने  अपने  दौरे  के  समय  ही  कई  सड़कों  को  बनाए  जाने  का

 ऐलान  किया  जैसे  बंबई  से  सेफराग्वार  से  बबई  से  एक  सड़क  नालपुर
 तक  सिहाना  से  तातीजा  और  नवलगढ़  क्षेत्र  में  चिराना  से  टोड़पुरा  सड़क  उन्होंने  बनवाए  जाने  का
 अशश्वासन  दिया  था  ।  ये  सभी  सड़क  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  मिलने-जुलने  बाली  सड़कें  मैं  उम्मीद
 करता  हूं  कि  आपके  आदेशानुसार  इन  सड़कों  पर  काम  हो

 दूसरी  बात  यह  है  कि  शेखाबटी  का  जो  क्षेत्र  है  जिसमें  झुंझनू  का  इलाका  आता  है  यह
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सीकर  से  लेकर  झुंझन्ू  तक  और  भुंझनू  से  दिल्ली  तक  आने  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में
 शामिल  किया  यह  राजमार्ग  सिर्फ  थोड़ा  सा  ही  है  ।  सीकर  से  चलकर

 नारनोल  होते  हुए  रेवाडी  में  मिल  जाए  ओर  रेवाड़ी  से  जो  राजमार्ग  जयपुर  ओर  दिल्ली  को
 जाता  है  उस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  यह  मिल  सकता  है  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  झुंझनू  वालो  सड़क  को  राष्ट्रीय
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 जता  ———  _

 राजमार्ग  में  मिलाने  का  काम  मन्त्री  जी  की  निगरानी  में  हो  सकेगा  ।  ये  सड़कें  खास  तोर  से  मैंने  जो
 बताई  छोटी-छोटी  सड़कें  मन््त्री  जी  जरूर  व्यान  देंगे  ।  हन  सड़कों  को  मिलाने  के  बाद  आप

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  भी  सही  इस्तेमाल  कर  सकेंगे  और  साथ-साथ  स्पीड  वगैरह  और  दूसरी  थीजों  में
 भी  सुविधा  मिल  सकेगी  ।  खास  तौर  से  जो  जगह-जगह  होटल या  ढ़ांबे  हैं  उनमें  ड्ाहबर्स  के  नहाने  की

 होनी  चाहिए  ।  गन्दा  पानी  और  गन्दा  खाना  मिलता  इस  तरह  का  जो  शोषण  हो  रहा  है

 वह  शोषण  रुक  है  यदि  आप  कुछ  कन्ट्रोल  कर  सकें  ।  खासकर  जिस  तरीके  से  ओर  हछ्िकिल्स  के

 लिए  100  किलोमीटर  चलने  के  बाद  रुकना  जरूरी  होता  उसी  तरह  से  जगह  जगह  पर  अगर  आप

 इनको  भी  कन्ट्रोल  में  रख  सकें  तो  काम  बहुत  आसान  हो  जाएगा  ।  इसो  तरह  से  जो  ग्राड़ियां  आपकी

 चलती  हैं  उनके  ऊपर  जो  टैक्स  लगता  है  अगर  आप  ऐसा  बन्दोबस्त  कर  दे  कि  जो  भी  गाड़ी  सड़क  पर

 आए  उसका  सिर्फ  एक  बार  टैक्स  पे  हों  तो  इससे  करप्शन  भी  बन्द  आम  ट्रकों  को  रोक  कर  जो

 लोगबाग  करप्शन  करते  हैं  वह्  रुक  सकेगा  ।  परमिट  के  लिए  भी  आपकी  तरफ  से  सुविधा  हो  सकेगी  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  आपकी  निगरानी  में  पाकिस्तान  से  मिला  हुआ  जो  बार्डर  का  इलाका  है  बहाँ

 की  सड़कों  को  चौड़ा  किया  बीकानेर  से  सूरतगढ़  और  सूरतगढ़  से  लेकर  सरदार  शहर  तक

 डेफेन्स  रोड  इसको  अगर  आप  चौड़ा  करेंगे  तो  हमारी  आर्मी  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  आसानी  से

 आरा  यह  पैरेलल  सड़क  अगर  वहां  बन  जाएगी  तो  राजस्थान  का  जो  पिछड़ा  इलाका  है

 वह  भी  इन  सड़कों  के  बनने  से  अच्छी  प्रगति  कर  सकेगा  ।

 आखिर  में  मैं  इस  विधेयक  का  तहे  दिल  से  समर्थन  करता  हूं  और  उम्मीद  करता  हूं  कि  इन

 मन््त्री  जी  की  सरपरस्ती  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की तरक्की  अवश्य  होगी  ।

 |

 झी  शान्ता  राम  लायक  सभापति  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक

 का  समर्थन  करता  हूं  ।  वास्तव  में  ,  मेरे  विचार  से  यह  एक  बहुत  अच्छा  विधेयक  है  जो  इस
 सत्र

 में  प्रस्तुत

 किया  गया  यह  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के एक  ही  पहलू  के  बारे  में  है  ।  बिगत  में  भी  मैंने  यह  सुझाव

 दिया  था  कि  जब  कभी  भी  किसी  एक  पहलू  को  लेना  हो  तो  सामान्यतः  ऐसे  पहलू  को  मुख्य  अ  घिनियम

 में  संशोधन  करके  शांमिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 उदाहरण  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पहले  से  मोजूद  अब  यदि  हम

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  बनाने  का  प्रस्ताव  करते  हैं  तो हम  एक  पृथक  अधिनियम  बनाने  के  बजाए

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  अधिनियम  में  संशोधन  कर  सकते  मेरा  यह  सुझाव  है  कि
 केवल  एक  प्राधिकरण

 बनाने  के  प्रयोजन  से  एक  अलग  अधिनियम  बनाने  के  स्थान  पर  हम  मुझ्य  अधिनियम  में  संशोधन  करके

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  अधिनियम  बना  सकते  ये  और  इस  प्रयोजन  से  एक  अध्याय  शामिल  कर

 सकते  मैंने  एक  अन्य  मामले  में  भी  यह  निवेदन  किया  मान  लो  कोई  साधारण  व्यक्ति  राष्ट्रीय

 राममार्ग  के  बारे  में  कुछ  जानना  चाहता  वह  पुस्तकों  की  दुकान  पर
 जाकर

 राष्ट्रीय  राममार्ग  अ

 1956  खरीदता  है  क्योंकि  यह  प्रमुख  अधिनियम  किन्तु  उसमें  उसे  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 प्राधिकरण  के  बारे  में  कुछ  नहीं  मिलेगा  |  बाद  में  उसे  पता  चलेगा  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण

 अधिनियम  के  नाम  से  एक  प्रथक  अधिनियम  है  ।  हम  जब  भो  कोई  कानून  बनाएं  तो  इस  बात  का  ध्यान

 रखा  जाना  चाहिए  ।  यह  नदीं  कि  आप  केवल  प्रारूप  तैयार  कर  इस  काम  के  लिए  डृ  फ्ट्स  मेन  हैं
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 जनपपपा  एप

 शांता  राम

 किन्तु  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखें  और  प्रमुद्च  अधिनियम  में  ही  यह  अध्याय  शामिल  करें  ताकि  सम्पूर्ण

 कानून  एक  ही  स्थान  पर  उपलब्ध  हो  सके  ।

 हम  किसी  भी  अ्रधिकार  के  प्रत्यायोजन  को  प्रोत्साहन  देत्ते  हैं  हम  अधिकार  के

 प्रत्यायोभन  को  इसलिए  प्रीत्साहन  देते  हैं  क्योंकि  सत्ता  का  विकेक्नीयषक रण  होना  किस््तु  बहां

 बह  एक  ऐसा  उदाहरण  है  जिसमें  अशधिकार  के  प्रत्धायोजन  के  सम्बन्ध  में  हमारा  अनुभव  खराब  रहा

 है--अर्थात्  भारत  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सम्बध्ध  में  अपने  अधिकार  राज्य  सरकारों  को  दिए
 और  परिणाम  घहुत  ही  ख़राब  निकले  ।  क्योंकि  राज्य  सरकारों  ने  राष्ट्रीय  राजमार्मों  का  ध्यान  नहीं

 उनके  रख  रखाव  का  ध्याम  नहीं  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  उपेक्षा  करे  बाले  अधिकारियों
 और  हन्जी  निय  रों  को  सजा  देने  के  बारे  में  नहीं  क्योंकि  धह  केन्द्रीय  सरकार  का  दयित्व  उन्होंने
 किसी  बात  की  परवाह  लहीं  की  ।  इसके  परिणामस्वरूप  हमें  अधिकार  के  प्रत्यायोजन  को  रहू  करमा
 पड़ा  और  यह  कामन  अनाकर  एक  स्वतन्त्र  प्राधिकरण  बनाना  पड़ा  ।

 इसलिए  सीमित  अर्थ  में  अधिकार  के  प्रत्यायोजन  के  सिद्धान्त  को  एक  प्रकार  से  धक्का  पहुंचा
 है  ।  सिद्धान्त  रूप  में  अधिकारों  का  प्रत्यायोजन  स्वागत  योग्य  अब  हम  यहां  सत्ता  के
 योजन  को  रह  कर  रहे  हम  एजेन्सी  प्रणाली  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  और  एक  ऐसा  विधान  बना  रहे  हैं
 जो  अच्छा  भर  स्वागत-योग्य  बह  एक  ऐसा  पहल  है  जो  दुर्भाग्य  से  सच  हैं  कि  हमने  राज्यों  को
 अधिकार  दिए  किन्तु  उन्होंने  अपना  कत्तेंब्य  पूरा  नहीं  किया  ।  हम  अधिकारों  के  प्रत्यायोजन
 को  रह  कर  रहे  एजेन्सी  प्रणाली  को  समाप्त  कर  रहे  हैं  और  यह  कानून  बना  रहे

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  महोदय  एक  स्पष्टीकरण
 है  ।  हमारा  विचार  निश्चित  रूप  से  र/ज्य  सरकारों  को  प्रत्यायोजित  शक्तियों  को  रह  करने  का  यह
 तो  केवल  प्रतिस्पर्धा  का एक  नया  आयाम  उत्पन्न  करता  है  ताकि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  बेहतर  किस्म  का
 काम  हो  सके  ।  यही  हमारा  इरादा  हमारा  इरादा  राज्य  ध्रकारों  को  पहले  से  प्रत्यायोजित  शक्तियों
 को  वापस  लेने  का  बिल्कुल  महीं  इस  समय  तो  हम  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्ण  प्राधिकरण  मामक  एक
 भए  आयाम  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  जो  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  काम  के  स्तर  पर  निगरानी
 इस  बारे  में  कोई  गलत  फहमी  नहीं  होनी  चाहिए  कि  सरकार  ते  पहले  जो  शक्तियां  दी  थी  वह  अब  वापस
 ले  ली  पहले  भी  उन्हें  यह  कार्य  एजेन्सी  आधार  पर  दियां  गया  था  और  उसके  लिए  हम  उन्हें
 तान  कर  रहे  अब  हमने  यह  महसूस  किया  है  कि  कुछ  राज्यों  में  एजेन्सी  अ'धार  पर  कार्य  ठीक  ढंग
 से  नहीं  हो  पाया  मैं  अब  भी  इस  बात  को  स्वीकार  कर  रहा  हूं  कि  सभी  राज्यों  में  काप  खराब  नहीं
 हुआ  कुछ  राज्यों  ने  अच्छा  कार्य  किया  है  और  वह  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  यह  सरकारी  धन
 का  सर्वोत्तम  उपयोग  करने  के  लिए  बेहतर  प्रतिस्पर्धा  हेतु  एक  और  अवसर  प्रदान  करना

 करी  क्रभर  रायप्रधान  :  अपने  उद्देश्य  भौर  कारण  के  अनुसार  आप  वह
 एजेल्सी  प्रभाली  बापस  ले  रहे  हैं  जो  आपने  राज्यों  को  दी  थी  |

 सप्ापति  महोदय  :  प्रधान  जी  आपको  भी  मोकी  मिलेगा  ।

 श्री  शास्ता  राम  अब  जब  हमने  यह  भ्राधिकरण  बलाया  है  तो  हमें  सभी  राज्यों  में
 विभिन्न  कार्यालयों  का  एक  अत्यन्त  कुशल  और  शानदार  जाल  बिछाना  चाहिए  क्योंकि  आप  देश  भर  में
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 हजारों  किलोमीटर  लम्बे  राष्ट्रोय  राजमार्गों  के  प्रबन्ध  के  लिए  यह  प्राधिकरण  स्थापित  कर  रहे
 इसलिए  हमें  अच्छी  व्यवस्था  करनी  होगी  ओर  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  प्रबन्ध  के  लिए  उत्तरवायी
 इन्जी  नियर  और  अधिकारी  रखने  होंगे  ।

 इस  विशेष  मामले  में  चूंकि  हम  दिल्ली  से  सारा  प्रबन्ध  इसलिए  हमारी  ओर  से  निचले
 स्तर  या  अधीनस्थ  जो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  प्रबन्ध  देखते  क ेसभी  कार्यों  पर  निय  रानी
 रखने  के  काम  में  कोई  लापरवाही  नहीं  हमें  निरन्तर  निगरानी  होगी  ।

 सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  गुणवत्ता  नियन्त्रण  के  बारे  में  है  जिनका

 हमने  रखरखाव  और  निर्माण  करना  चाहे  यह  राज्य  का  राजमार्ग  हो  या  राष्ट्रीय  जब

 एक  राजमार्ग  का  निर्माण  होता  यदि  यह  विनिदिष्ट  क्वालिटी  के  अनुरूप  नहों  हैं  तो  समस्या  उठ
 खड़ी  होती  मान  लो  हम  एक  100  किलोमीटर  लम्बा  राजमार्ग  बनाते  हैं  ओर  यवि  यह  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  सम्बन्धी  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप  नहीं  तो  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  या  एक  ही
 बरसात  में  वह  बह  जाएगा  और  इसके  साथ  ही  खं  किए  गए  करोड़ों  रपए--या  कम  से  कम  इसके
 भ्राघे  बह  राजमार्ग  प्रधिक्रण  को  इस  पहलू  पर  ध्यान  होगा  कि  गुणवत्ता  को  हर
 कीमत  पर  बनाए  रखा  जाए  और  जब  तक  कड़े  क्वालिटी  उपाय  नहीं  किए  जाते  तब  तक  किसी  भी
 निर्माण  कार्य  को  मंजूरी  नहीं  दी  जाएगी  ।  एक  वार  यदि  हम  गुणवत्ता  नियन्त्रण  रखते  तो  हमें  20
 साल  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  चिन्ता  करने  को  जरूरत  नहीं  केवल  कुछ  रखरखाव  की  जरूरत

 यदि  हम  गुणवत्ता  नियन्त्रण  नहीं  रखते  तो  हर  वर्ष  रखरखाव  पर  भारी  व्यय  करना  पड़ेगा  और
 करोड़ों  रुपए  बेकार  हो  जाएंगे  ।

 गोआ  में  हास  ही  में  भारी  वर्षा  तमाम  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  गढ़े  हो  महीनों  तक  इन

 गढ़ों  को  नहीं  भरा  प्रशासन  का  भी  कोई  कसूर  नहीं  था  क्योंकि  मानसून  जारी  यदि  उन्होंने
 मरम्मत  की  भी  होती  तो  अगले  विन  फिर  गड़ढ़  पड़  जाते  क्योंकि  आरम्भ  में  क्वालिटी  कन्ट्रोल  पर  ध्यान

 नहीं  दिया  गोआ  के  एक  नागरिक  ने  पणजी  पीठ  के  समक्ष  याचिका  दायर  की  औौर  स्यायालय

 ने  सरकार  को  एक  निश्चित  समय  के  भीतर  गड़ढ़े  भरने  का  आवेश  दिया  ।  सरकार  ने  वह  गड़ढ़े  भर

 दिए  होते  लेकिन  न्यायालय  ने  उन्हें  बजट  की  परवाह  किए  बिना  गड़ढ़े  भरने  को  कहा  तथा  सरकार  का

 विचार  भी  जल्द  ही  गड़ढे  भरने  का

 कुछ  राज्य  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  माने  जाने  से  वे  वर्षों
 से

 उसी  स्थिति  में  हैं  ।  उन्हें
 केवल  कानूनी  औपचारिकताओं  के  लिए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  माना  जाता  यदि  कुछ  ऐसे  मामले  हैं
 जिनमें  कुछ  राज्य  राजमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  माना  गया  है  और  बह  विशिष्टियों  के  अनुरूप  नहीं  हैं
 तो  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  उन्हें  जल्द  से  जल्द  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनाया

 जहां  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  विज्ञापनों  का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  नियम

 बनाए  जाने  चाहिए  कि  किस  किस्म  के  तथा  कितनी  दूरी  पर  विज्ञापनों  की  अनुमति  दी  जानी

 यह  विज्ञापन  चालकों  का  ध्यान  आकर्षित  करते  हैं  जिसके  कारण  कई  बार  दुर्घटनाएं  हो  जाती

 लिए  राजमार्गों  पर  विज्ञापनों  के  सम्बन्ध  में  कठोर  नियम  होने  अब  मैं  एक  ऐसे  मुद्दे  के  बारे
 में  जिक्र  करूगा  जिसे  पहले  भी  उठाया  जा  चुका  है  ।  घन  की  कमी  की  स्थिति  में  नए  राजमार्गों  के

 निर्माण  के  लिए  विश्व  बेंक  से  ऋण  के  सिए  कह  सकते  हाल  ही  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  के

 राजमार्मों  के  लिए  ऋण  लिया  |  हम  जिस  किसी  भी  ल्लोत  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  और
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 डरककमनकाा  बा  oe  हाााााााााााआाााााााणाणाणाणाणणााणणाणणानणाणाणणणाणशशणणशणनणणणाना,॒यय

 रखाव  के  लिए  घन  प्राप्त  कर  सकते  करना  चाहिए  ।

 मैं  आपका  ध्यान  खण्ड  31  की  ओर  भी  आकर्षित  करना  चाहता  इस  खण्ड
 प्राधिकरण  में  निहित  शक्तियां  छीनने  की  व्यवस्था  उद्देश्य  चाहे  जो  भी  मुझे  यह  समझ  नहीं
 आया  है  ।  एक  बार  जब  हम  एक  प्राधिकरण  बना  रहे  तो  आप  खण्ड  31]  के  अन्तगंत  किन  परिस्थितियों
 की  कल्पना  करते  हैं  जिनमें  आपको  उन  शक्तियों  को  छीनना  पड़  सकता  है  जो  एक  बार  राष्ट्रीय
 मार्ग  प्राधिकरण  में  निहित  की  गई  कृपया  स्पष्ट  करें  कि  यह  उपबन्ध  किस  प्रयोजन  से  शामिल  किया
 गया  है  ?  क्या  आपके  दिमाग  में  कोई  ओर  प्राधिकरण  है  जिसे  आप  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के रखरखाव  के

 लिए  ये  शक्तियां  देना  चाहते  हैं  ?  यदि  तो  यह  प्राधिकरण  कया  है  ?  क्या  यह  वही  है  जो  हमारी
 सीमा  सड़कों  का  निर्माण  करता  है  ?  कृपया  यह  पहलू  भी  स्पष्ट  करें  ।

 अन्त  में  मैं  यह  विवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अधिकांश  स्थानों  विशेष  रूप  से  पूर्वी  क्षेत्रों  के
 रेलों  का  जाल  बिछाने  में  हम  सफल  नहीं  हो  पाए  इसी  प्रकार  गोवा  में  भी  गोवा  तक  सीधी  बड़ी
 लाईन  नहीं  इसलिए  जहां  तक  गोवा  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  और  देख-रेख  के

 उन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  जहां  बड़ी  रेल  लाइनें  नहीं  बनाई  गई  हैं  अथबा  निकट
 भविष्य  में  वहां  बड़ी  रेल  लाइनें  बनाए  जाने  की  सम्भावना  नहीं  यदि  हम  वहां  बड़ी  रेल  लाइनें
 नहीं  बिछाते  या  राष्ट्रीय  राजमागों  की  उचित  देखभाल  नहीं  करते  तो  परिवहन  में  परेशानी  होगी  तथा

 बहुत  से  लोगों  को  भी  परेशानी  होगी  ।  मुझे  इतना  ही  कहना  है  ।

 भी  अब्बुल  रशोद  काबुलो  :  माननीय  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  मेरे  विचार  से  इससे  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  तथा  अन्य  पहाड़ी  राज्यों  को  बहुत  राहत
 मिलेगी  ।  जहां  तक  इस  समय  तक  हुए  विकास  का  सम्बन्ध  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  अब  भी
 हिमालय  क्षेत्र  के  पूर्वोत्तर  राज्यों  और  उत्तर  में  विशेषकर  जम्मू  और  कश्मी  हिमाचल  प्रदेश
 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  अच्छी  सड़क  न  होने  के  वहां  बहुत  परेशानी  हो  रही  इन  सभी
 राज्यों  सड़क  ही  राज्य  का  जीवन  रक्षा  की  दृष्टि  से  भी  यह  महत्वपूर्ण  उत्तरी  क्षेत्र  में  यह
 समस्या  है  और  दक्षिण  की  तरफ  समुद्र

 मुझे  आशा  है  ओर  विश्वास  है  कि  श्री  राजेश  जो  एक  सक्तिय  मन्त्र  विधेयक  को
 भली  प्रकार  लागू  करेंगे  और  यह  केवल  सांविधिक  पुस्तिका  में  ही  नहीं  रह  जाएगा  अपितु  इसे  अक्षरशः

 व्यावहारिक  रूप  दिया  जाएगा  तथा  कार्यान्वित  किया

 यह  इसलिए  भी  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  विशेषकर  जम्मू  ओर  कश्मीर
 वन  आदि  इन  प्राकृतिक  संसाधनों  का  दोहन  वहां  अच्छी  सहक  बनाए  बिना  सम्भव

 नहीं  क्योंकि  वहां  रेलें  नहीं  यहां  तक  विमानों  के  संचालन  में  भी  हमारे  सामने  कई  कठिनाइयां  हैं  ।
 सरकार  इस  बारे  में  जानती  है  ।  लेकिन  जहां  तक  सड़कों  का  सम्बन्ध  अच्छी  सडक  न  होने  से
 कश्मीर  से  सही  समय  पर  फलों  का  निर्यात  नहीं  किया  जा  सकता  |  हमेशा  ही  ऐसा  होता  है  और  इस
 जाटी  में  करोड़ों  रुपए  का  फल  केबल  इसलिए  नष्ट  हो  जाता  है  क्योंकि  हम  इसे  समय  पर  निर्यात  नहीं

 टः

 कर  वनों  की  उपज  की  निकासी  का  भी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  निर्यात  के  अलाबा  और  कोई
 विकल्प  नहीं  हमारे  औद्योगिक  अर्थात  हमारे  हस्तशिल्प  की  भी  यही  दशा  है  ।
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 नो  ल२्ओ््  नी  त+

 हस्तशिल्प  तथा  हमारे  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  भी  सड़कें  महत्वपूर्ण  हमारा  यही
 अनुभव  है  ओर  श्री  पायलट  भी  यहू  बात  जानते  आपको  राज्य  तथा  इसकी  सामाजिक-अधिक
 परिस्थिति  के  बारे  में  बहुत  कुछ  पता  उन्होंने  हमारे  राज्य  की  कई  बार  यात्रा  की  है  तथा  वह
 कश्मीर  के  मामलों  से  निकट  से  सम्बद्ध  उन्हें  पता  होगा  कि  बनीहाल  सड़क  पर  कई  दुःखद  घटनाएं
 होती  रहो  श्रीनगर-अम्मू  राजमार्ग  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  इस  घाटी  और  लहाख  तक  का  एकमात्र
 निकासी  मार्ग  यह  संघार  का  भी  मुख्य  स्रोत  जहां  तक  इसकी  परिस्थिति  और  बेज्ञानिकों  की
 राय  का  सम्बन्ध  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि इसकी  हालत  खराब  हो  चुकी  पिछले  वर्षों
 हमने  देखा  कि  नाशरी  तथा  एक-दो  अन्य  स्थानों  पर  भू-स्खलन  समूचे  क्षेत्र  को  इससे  परेश।नी
 हुई  है  ओर  सदियों  में  तथा  कभी-कभी  गरमी  में  भी  प्रतिशत  कम  से  कम  20  स्थानों  पर  भू-स्खलन
 होते  हैं  ।  सड़क  बंद  हो  जाती  हैं  और  संचार  व्यवस्था  में  बाधा  पहुंचती  राज्यों  को  जो  सामान
 भेजा  जा  रहा  है--जो  वस्तुएं  हम  दूसरे  राज्यों  को  भेजे  वे  नहीं  भेज  पाते  ओर  न  ही  सामान  विल्ली
 के  बाजार  में  पहुंचता  यह  कश्मीर  के  लिए  जोवन  भर  मरण  का  प्रश्न  हो  गया
 मैं  आपको  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  इस  प्रमुख  राजमार्ग  पर  40  करोड़  लोग  निर्भर  करते
 भगवान  न  यदि  श्रीनगर-जम्मू  सड़क  टूट  जाती  है  अथवा  यहां  कुछ  ओर  घट  जाता  हे  तो  क्या
 इसका  अभिप्राय  यह  है  कि  अन्य  राज्यों  के साथ  इसका  सम्बन्ध  बिल्कुल  टूट  जाएगा  ?  और  सब  कुछ
 गड़बड़ा  जाएगा  ।  मुझे  दुःख  से  कहुना  पड़ता  है  कि  भारत  सरकार  ने  कभी  इसको  फिक्र  नहीं  की  ।  वर्ष
 1947  के  बाद  से  ही  इस  मामले  को  गरम्भीरता  से  लिया  जाना  चाहिए  इसका  कारण  यह  है  कि
 1947  से  पहले--मन्त्री  महोदम  इस  बारे  में  जानते  हैं“कश्मीर  को  देश  के  शेष  भाग  से  जोड़ने  बाली
 केवल  एक  ही  सड़क  रावलपिंडी  सड़क  ।

 उस  समय  भारत  और  पाकिस्तान  एक  एक  सड़क  पूरे  वर्ष  चलती  श्रीनगर  से
 रावलर्पिडी  तक  बस  में  जाने  में  केवल  10-12  धण्टे  उस  समय  कश्मीर  से  हस्तशिल्प  की

 वस्तुओं  और  कालोनों  को  सड़क  द्वारा  ही  भेजा  जाता  था  ।  लेकिन  मैं  आपको  बता  दूँ  कि  अब  केन्द्र  की
 तरफ  लोग  यह  उंगली  उठा  रहे  हैं  कि सरकार  को  हस  सड़क  की  बिलकुल  चिता  क्यों  नही  है  यद्यपि
 1947  जबकि  कश्मीर  २ाज्य  को  देश  के  शेष  भाग  से  बाली  एकमात्र  सड़क  रावनपिडी  ही

 हमारा  स्थिति  अच्छी  क्या  हमने  कभी  भी  अन्य  वेकल्पिक  जो  उस  समय  बनिहाल  कार्ट
 रोड  के  नाम  से  जानी  जाती  पर  ध्यान  दिया  ।  यह  कभी  सड़क  नहीं  महाराजा  ने  इसका  निर्माण
 केवल  जम्मू  को  सदियों  की  राजधानी  और  श्रीनगर  को  गर्मियों  की  राजधानी  बनाने  के  लिए  किया
 ताकि  उनके  घोच  संचार  व्यवस्था  बनाई  रखी  जा  सके  ।  इस  बनिहाल  कार्ट  रोड  पर  केवल  छकड़  या  ठेले
 ही  चलते  स्वतन्त्रता  के  बाद  से भारत  सरकार  ने  कभी  भी  इस  सड़क  पर  ध्यान  देने  की  जरूरत

 नहीं  समझी  ।  नि:संदेह  बीकान  ते  सड़क  की  मरम्मत  में  काफी  योगदान  दिया  है  ।  लेकिन  एक  बंक  ल्पिक
 सड़क  भी  बनाई  जानी  चाहिए  ।  मुझे  याद  है  जब  1972  के  शुर  में  मैं  राज्य  विधान  सभा  में  जब  संयद
 मीर  क।सिम  हमारे  मुख्य  मन्त्री  मैं  इस  समस्या  के  बारे  में  पूछा  करता  था  कि  कश्मोर  का  क्या  होगा  ।
 उस  समय  कासिम  साहब  हमें  कहा  करते  थे  कि  उस  राज्य  मे  कांग्रेस  सत्ता  में  है  भोर  हमे  इस  समस्या
 का  सामना  करना  पड़  रहा  क्योंकि  सशस्त्र  सेनाओं  और  रक्षा  मन्त्रालय  के  साथ  उनकी  कुछ
 फहमी  लेकिन  बाद  वे  रक्षा  मन्त्रालय  से  स्वीकृति  लेने  में  सफल  हो  1972  के  बाद--अब
 बैष  1988  चल  रहा  है--मन्त्री  महोदय  को  अब  तो  समझ  लेना  चाहिए  कि  कश्मी  रवा  सियों  को  कितनी

 परेशानी  का  सामना  करना  पड  र  हा  यदि  10  दिन  तक  सड़क  बद  हो  जाती  है  तो  उनकी
 क्या  हालत  होगी  ?  सहालख  ओर  अस्य  क्षेत्रों  क ेकरीब  40  क्ाख  लोगों  को  बड़ी  श्वतरनाक  स्थिति  में
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 शक  —  शा  कु न्समम_-_+-ममम-म_नतायन  ना  हा

 जी  अब्दुल  रशीद  काबुली  ]

 यात्रा  करनी  इसका  अर्थ  है  यह  उन  लोगों  के  लिए  मोत  की  घंटी  बजना  इससे  बहुत
 गड़बड़ी  पैदा  होती  जमाखोर  लोग  जनता  करा  शोषण  करते  हैं  ।  लोगों  को  राशन  नहीं  मिलता  ।

 उन्हें  अनाज  महीं  उन्हें  दूध  और  कश्मीर  में  देश  के  अन्य  भागों  से  आने  वाली  वस्तु  एं
 नहीं  मिलती  दुर्भाग्य  से हमारी  आधिक  स्थिति  अच्छी  नहीं  इस  समय  हम  बस्तुओं

 का  आयात  कर  रहे  यहां  तक  कि  खाद्य  तेल  का  भी  हम  आयात  करते  यदि  यह  सड़क  दूर

 जाए  तो  क्या  होगा  ?  केवल  दो  ही  महीने  पहले  वहां  सड़क  बंद  हो  गई  यहां  तक  कि  पेट्रोल  भी

 उपलब्ध  नहीं  था  ।  जन-जीवन  रुक  सा  गया  कश्मीरवासियों  को  इतनी  दुःखद  स्थिति  यह

 प्रघन  हमने  कई  बार  उठाया  मैं  आपको  ईमानदारी  से  बताता  हूं  कि  लोग  कश्मीर  को  भारत  में

 मिलाए  जाने  के  बारे  में  बातें  करते  हम  कुछ  सिद्धास्तों  क ेकारण  एक  महान  के  साथ

 मिष्टे  थे  ।

 हमें  भारत  का  अंग  बना  दिया  गया  था  ।  किन्तु  कया  केन्द्र  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  नहीं  थी

 कि  वह  रावलपिंडी  के  बदले  हमारे  लिए  एक  वैकल्पिक  और  उपयोग  के  लायक  सड़क  बनाती  ताकि

 लोग  रावलपिंडी  को  भूल  जाते  ?  यह  एक  बात  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मन््त्री

 महोदय  इस  ओर  ध्यान  मुगल  शासन  के  दौरान  यहां  एक  वेकल्पिक  सड़क  जो  मुगल  सड़क
 के  नाम  से  जानी  जाती  यह  कश्मीर  और  देश  के  अन्य  भागों  के  बीच  एक  संचार  लाइन  थी  ।  उस

 सड़क  को  ठीक  किया  जा  धप्तकता  मैंने  हाल  द्वी  में  अपने  मुख्यमन्त्री  को  बताया  है  और  उन्होंने  मन्त्री

 महोदय  की  तत्परता  की  सराहना  की  थी  कि  आप  बांधों  का  निर्माण  करने  जा  रहे  समाचार  पत्रों
 में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  आप  केवल  50  प्रतिशत  राशि  देने  जा  रहे  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।
 यदि  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  सही  तो  मैं  आपसे  सहमत  नहीं  हूं  ।  हमारे  पास  संसाधन  नहीं  हैं  ।
 कश्मीर  एक  निधन  राज्य  हमारी  इतनी  क्षमता  अतः  आपको  यह  मामला  पूरी  तरह  अपने
 ऊपर  लेना  होगा  और  आपको  मेरे  राज्य  को  और  अधिक  वित्तीय  सहायता  देनी  आपको  इस
 सड़क  के  निर्माण  को  पूरा  करने  की  पूरी  ।  जम्मेदारी  निभानी  होगी  ।

 इस  कार्य  को  वर्षों  में  नहीं  बल्कि  महीनों  में  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  सरकार  मन्त्री  जी
 के  लिए  एक  बहुत  बड़ी  चुनोती  इस  काययं  को  अधिक  से  अधिक  6-8  महीनों  में  पूरा  किया  जाना

 चाहिए  ।  आप  जानते  हैं  कि  काश्मीर  में  न  कोई  रेल  है  और  न  द्वी  अन्य  कोई  संचार  व्यवस्था  ढोडा
 जिले  का  क्या  हुआ  ?  मन्त्री  जो  उस  तरफ  कई  बार  गए  वहां  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  सुन्दर
 घाटियां  जिन्हें  बदरई  और  किश्तई  कहा  जाता  ये  घाटियां  अभी  विकसित  नहीं  हुई  अगर

 उन्हें  विकसित  किया  गया  होता  तो  वे  पर्यटकों  के  लिए  आकर्षण  के  बहुत  सुन्दर  स्थान  बनाये
 जा  सकते  लेकिन  वह  सड़क  इतनी  खतरनाक  है  कि  रामबन  से  बदरवा  जाते  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति
 रास्ते  में  सोचता  है  कि  उसका  जीवन  भगवान  के  हाथ  में  क्या  वह  अपने  गन्तव्य  स्थान  पर

 पहुंच  जाएगा  या  नहीं  यह  केवल  भगवान  ही  जानता  आप  जानते  हैं  कि  प्रत्येक  वर्ष  वहां  सेकड़ों
 लोग  मर  जाते  हाल  ही  में  पिछले  2-3  महीनों  के  तीन  दुषंटनाएं  हुई  जिसमें
 सभी  यात्री  जो  बसों  में  यात्रा  कर  रहे  मर  गए  बसों  के  आने  जाने  के  लिए  यह  बहुत  दुर्गम  क्षेत्र

 छः  लाख  से  अधिक  लोग  उस  जिले  में  रह  रहे  इसका  बहुत  सामरिक  महत्व  है  क्योंकि  डोडा  जिले
 के  दूसरी  तरफ  चोन  की  सीमा  उस  क्षेत्र  को  छू  रही  उस  मार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  द्वारा
 अपने  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिए  और  इसे  राष्ट्रीय  राजमागं  बनाया  जाना  इसके
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 वहा  अन्य  बहुत  से  मार्ग  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  वह  भाटी  लाख  से  जुड़ी  हुई  उस  सम्बर्ध  में  मैं
 सुझाव  देना  चाहूंगा  कि

 बलतल  जो  लहाख  को  काश्मीर  से  जोड़ता  यहां  एक  सुरंग  होनी  चाहिए  जो
 बहुत  सहायक  हो  सकती  मगर  मन््त्री  जी  ने  आज  का  समाचार  पत्र  पढ़ा  है  तो  वह  जानते  होंगे  कि
 अब  लहाख  में  भी  संचार  व्यवस्था  के  अस्त-व्यस्त  होने  क ेकारण  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 वहां  कोई  बस  नहीं  कोई  ट्रक  खाद्यान्नों  को.या  अन्य  वस्तुओं  को  लेकर  लद्ाख  नहीं  जा  सकता  है
 तथा  जसकार  लद्ाख  और  कारगिल  में  लोगों  को  6  से  8  महीनों  तक  कठिनाई  का  सामना  करना
 पड़ेगा  ।  इसलिए  आप  कृपया  उस  पहलू  पर  भी  ध्यान  हमारी  यह  मांग  है  कि  हमें  बालतल
 सुरंग  की  आवश्यकता  है  जो  लाख  को  घाटी  से  जोड़ती  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रगा  :  कितनी

 थी  अब्दुल  रशीद  काबुलो  :  यह  5-6  किमी०  लम्बी  लेकिन  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
 यह  रक्षादायिनी  यह  लाइन  यातायात  के  लिए  उस  मार्ग  को  व्यवहाये  बना  सकती

 इसके  अतिरिक्त  वहां  अन्य  मार्ग  री  आप  जानते  हैं  टांडला  युद्धविराम  लाइन  से  घिरा  हुआ  है
 ओर  वहां  सड़क  को  आवश्यकता  है  ।  यहां  हमारी  रक्षा  सेनाएं

 हमने  इस  विधेयक  की  प्रशंसा  की  है  और  प्रत्येक  सदस्य  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया
 वास्तव  सरकार  ने  यह  अच्छा  कार्य  किया  लेकिन  इसे  लागू  किया  जाना  चाहिए  ओर  प्राथमिकता
 निश्चित  की  जानी  चाहिए  ।  आप  जानते  हैं  कि  काश्मीर  में  कोई  रेल  और  अन्य  संचार  व्यवस्था  नहीं  है
 इसलिए  काश्मीर  के  मार्गों  फिर  हिमालय  प्रदेश  तथा  अन्य  मार्गों  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  आती

 चाहिए  क्योंकि  वे  भी  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  ।

 तकनीकी  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  सड़क  निमण  क्षेत्र  में  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  क्योंकि
 छोटे  ठेकेदार  लोगों  को  धोखा  दे  रहे  मुझे  खुशी  होगी  अगर  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को
 तकनीकी  जानकारी  उपलब्ध  कराती  आप  उनके  अधिकार  में  दखल  नहीं  दे  लेकिन  जब
 आपको  यह  अधिकार  मिल  रहा  है  तो  आपको  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  अच्छा  बनाने  के  लिए  इसका

 इस्तेमाल  करना  चाहिए  ।  यह  काय॑  उन  छोटे-छोटे  ठेकेदारों  पर  नहीं  छोड़ना  चाहिए  जो  धन  एऐंठ  रहे

 हैं  और  राष्ट्र  को  धोखा  दे  रहे  हैं  भौर  हर  चीज  को  खराब  कर  रहे

 इसके  यातायात  प्रणाली  से  सम्बन्धित  ये  ट्रेफिक  इंस्पेक्टर  और  आफिसर  धन

 इकट्ठा  कर  रहे  वे  ट्रेफिक  विभाग  को  सेवा  नहीं  कर  रहे  यह  हमारा  अपना  अनुभव  दे  ।  किसी

 भी  स्थान  पर  जब  कभी  ट्रेफिक  के  इन  इंस्पेक्टरों  को  नियुक्त  किया  जाता  है  तो  वे  पैसा  बनाते

 इसलिए  आपको  कुछ  व्यवहा रिक  प्रबन्ध  करने  चाहिए  |

 जब  लोग  दुघंटनाओं  के  कारण  मरते  हैं  तो  उन्हें  शीघ्र  राहत  नहीं  मिल  उदाहरण  के

 लिए  पास  में  कोई  अस्पताल  होना  अगर  खूनी  नाला  ताकि  रामबान  में  कोई  धटना  होती  है
 तो  उन  लोगों  को  चिकित्सा  के  लिए  शीघ्र  ले जाया  जा  सके  |  अब  हमें  उन्हें  जम्मू  चण्डीगढ़  और  अन्य

 स्थानों  पर  विमान  द्वारा  ले  जाना  पड़ता  ऐसा  क्यों  ?  ब  निहालया  कामरगुंड  में  क्यों

 नहीं  ?  यही  सुविधा  देश  के  अन्य  भागों  में  भी  उपलब्ध  करायी  जानी  चाहिए  |  क्योंकि  जब  उन  मत
 सोगों  का  धायल  व्यक्तियों  को  उन  स्थानों  पर  ले  जाते  है  तो  वे  गन्तव्य  स्थ'न  पर  पहुंच  नहीं  पाते  और

 वे  रास्ते  में  ही मर  जाते  इसलिए  इन  बातों  पर  विचार  किया  जाना  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
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 अब्दुल  रशीद  काबुली  ]

 बात  क्योंकि  उत्तरी  राज्यों  की  पयंटकोन््मुखी  अर्थव्यवस्था  है  और  दुर्भाग्य  से  वही  लोग  इन

 कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  उन्हें  ढाबे  क ेअलावा  और  कुछ  नहीं  जहां  मिलावटी  भोजन
 मिलता  उस  पहल  के  बारे  में  भी  आपको  राज्य  सरकारों  से  चर्चा  करनी  चाहिए  ।  इन  बातों  पर
 भी  ध्यान  दिया  जाने  चाहिए  ।  ये  मेरे  सुझाव  हैं  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  मन््त्री  जो  जम्मू  ओर  काश्मीर  के  लोगों  के  लिए  कुछ  पक्के  वायदे  करेंगे  ।

 [  हिस्दी  ]

 श्री  सती  प्रभावती  गुप्त  :  मन्त्री  जी  ने  इस  सदन  में  जो  भारतीय  राष्ट्रीय
 मार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  अरस्तुत  किया  मैं  उसका  स्वागत  और  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं  ।
 मैं  समझती  हूं  कि  जिन  भावनाओं  से  प्रेरित  होकर  यह  विधेयक  सदन  में  लाथा  गया  है  वे
 कल्याणकारी  हैं  और  आज  की  परिस्थितियों  में  बहुत  आवश्यक  समय  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  मैंइस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ  सुझाव  देना

 इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं  कि  आजादी  के  बाद  हमारी  सड़कों  की  खस्ता  हालत  को  सुधा  रने
 की  दिशा  में  बहुत  काम  हुआ  है  |  सड़क  यातायात  हमारे  देश  में  महस्वपूर्ण  स्थान  रखता  है  क्योंकि  रेलवे
 लाइनें  बिछाने  में  खर्चा  बहुत  आता  है  ओर  घनराशि  की  कमी  को  ध्याम  में  रखते  हुए  सड़क  यातायात
 को  प्राथमिकता  देनी  इसी  तारतम्य  में  यह  विधेयक  सदन  में  लाया  गया

 मेरा  अपना  विचार  है  कि  देश  के  समाम  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  केन्द्रीय  निरीक्षण  में  लेना
 केन्द्रीय  निरीक्षण  में  ले  लेने  से  उनका  रखरखाव  टीक  तरीके  से  हो  सकेगा  और  इस  काये  को

 प्राधिकरण  को  सौंप  देना  प्राधिकरण  का  गठन  करते  समय  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि
 यह  एक  तकनीकी  निकाय  है  और  टेक्निकल  औधोरिटी  होने  के  साते  इसमें  टैकिनकल  परसोल  को
 प्राथमिकता  दी  जानी  इसमें  राज्यों  को  भी  उचित  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिए  ।

 हमारे  देश  में  पिछले  4  दशकों  में  करीब  सवा  लाख  सड़  क  डुर्घटनाएं  हुई  प्रतिवर्ष  होने
 वाली  इन  दुघंटनाओं  में  35  हजार  या  36  हजार  लोग  अकाल  मृत्यु  का  शिकार  बन  जाते  हैं  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  सड़क  दुर्घटनाएं  कम  करने  का  दायित्व  भी  इस  प्राधिकरण  को  सौंप  देना  चाहिए  ताकि
 बह  देश  के  तमाम  राजमार्गों  का उचित  रखरखाव  यहां  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  इस  ओर
 दिलाना  आवश्यक  समझती  हूं  कि  वाहन  चालकों  को  लाइसेंस  दिए  जाने  की  जिस  तरह  से  व्यवस्था  हैं
 वह  बहुत  दोषपूर्ण  है  और  उसमें  सुधार  लाए  जाने  की  आवश्यकता  हालाकि  हम  इस  सम्बन्ध  में
 अभी  एक  मोटर  यान  विधेयक  के  रूप  में  पारित  कर  चुके  हैं  ओर  लाइसेंस  देने  का  कार्य
 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  नहीं  राज्य  सरकारें  लाइसेंस  देने  का  कार्य  करती  हैं  और
 ज्यादातर  सड़क  दुषघंटनाएं  मंन-मेड  होती  इसलिए  मेरा  आपसे  अनु रोध  है  कि  आप  कड़ाई  से

 यान  विधेयक  के  उपबन्धों  के  परिपालन  की  व्यवस्था  करें  ।  इस  सबंध  में  मैं  मन््त्री  जी  की  ओर  से  सभी
 स्टेट  गवनंमैंटस  को  निर्देश  दिए  जाएं  कि  भविष्य  में  इन  दुघंटनाओं  में  कमी  लाए  जाने  के  लिए  आवश्यक
 कदम  मैंते  आज  ही  अखबार  में  पढ़ा  कि  हमारे  मधुबनी  में  जो  एक  सीमावर्ती  जिला  एक
 बस  खड़  में  गिर  गयी  ।  उसका  मेन  कारण  यह  था  कि  वह  जिस  पुल  से  होकर  गुजर  रही  वह  बहुत
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 कमजोर  उसकी  हालत  खराब  थी  ।  इसलिए  मैं  आपका  ध्यान  विशेष  तौर  से  पूरे  देश  में  फैले
 हजारों  हजार  सड़कों  पर  बने  पुलों  की ओर  आकर्षित  कराना  चाहूंगी  कि  उनकी  खस्ता  हालत  को
 सुधारने  की  दिशा  में  आप  ठोस  कदम  हमारे  ज्यादातर  पुख  अपनी  निर्धारित  सीमा  अवधि  को
 पार  कर  चुके  हैं  जब  कि  सड़क  यातायात  दिनोंबिन  बढ़ता  जा  रहा  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात
 की  है  कि  हस  पुलों  को  सुदृढ़  बनाया  उनकी  मरम्मत  की  मैं  बिहार  से  आती  हैं  ओर  बिहार
 राज्य  उन  सोभाग्यशाली  राज्यों  में  आता  है  जहां  आजादी  मिलने  के  बाद  कई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  या  नेशनल
 हाईवेज  बने  ।  पहले  इसको  पंचवर्षीय  पथ्र-परियोजना  कहा  जाता  था--नेशनल  रोड  प्रोजेक्ट-बाद  में
 नेशलन  हाईवे  कहा  कहा  गया  मेरे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से  दो नेशनल  हाई-बे  गुजरते  हैं--नं०  28  और
 न०  ।  एक  तो  मुजफ्फरपुर  और  कसियाली  वाया  पिपराकोठी  और  दूसरा  मुजफ्फरपुर  से  रक्सतौल
 तक  के  इन  दोनों  ही  राष्ट्रीय  राजमर्ग  की  हातल  बहुत  खराब  अपने  करीब  दो  वर्षों  के लिए
 एक  क रोड़  रुपया  इसके  सुधार  के  लिए  दिया  है  लेकिन  उसमें  जगह-जगह  गड़ढ  देखने  से  बह  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  लगता  ही  इतने  घटिया  स्तर  का  उसका  निर्माण  किया  गया  मैं  आपसे  अनुरोध
 करूंगा  कि  आप  एक  केन्द्रीय  निरीक्षण  दल  वहां  पर  भेजें  ओर  उसको  इंक्वायरी  करायें  कि  जो  पैसा
 आपने  दिया  है  उसका  सदुपयोग  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  1250  करोड़  रुपया  वरतंमान  योजना  में  पूरे  देश
 में  आपको  खर्च  करना  मैं  समझती  हूं  यह  राशि  बहुत  ही  कम  मेरा  आपसे  यह  भी  अनुरोध  होगा
 कि  आपका  मन्त्रालय  योजना  आयोग  से  अधिक  धन  राष्टि  की  डिमाण्ड  कर  ताकि  हमारी  योजनाओं  के
 लिए  प्राधिकरण  को  अधिक  पैसा  मिल  सके  ।  आप  हस  प्राधिकरण  के  द्वारा  रख-रखाव  तो  करेंगे  लेकित
 नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  भी  आप  को  करना  राष्ट्रीय  जल  नीति  परिवहन  समिति
 ने  37  मुख्य  मार्गों  के  सम्बन्ध  में  एक  समीक्षा  की  मैं  आनना  चाहूंगी  उनमें  से  कितने  मार्गोंका
 निर्माण-कार्य  प्रारम्भ  हुआ  और  निकट  भविष्य  में  किनका  निर्माण  करने  जा  रहे  हैं  ओर  बिहार  में

 ऐसे  कितने  मार्षों  का  निर्माण  होगा  ?

 अभी  यहां  पर  हमारे  जम्मू-कश्मीर  के  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  उन्होंने  विशेष  तोर  से

 भ्रष्टाचार  की ओर  आपका  ध्यान  आकर्थित  किया  सड़कों  की  हालत  श्वस्ता  मैं  समझती  हूं
 जो  राशि  आप  आवंटित  करते  हैं  उसका  50-55  प्रतिशत  रुपया  भी  अगर  व्यय  हो  सके  तो  सड़कों  की

 हालत  काफी  अच्छी  हो  जाए  ।  बिहार  को  सड़कों  को  द्वालत  तो  बहुत  ही  खराब  है--चाहे  नेशनल  हाईवे
 हों  या  स्टेट  हाईवे  हो  ।  जो  37  मुख्य  मार्ग  बनाने  की  योजना  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  पटना  से

 मुजफ्फरपुर  तक  का  जो  स्टेट  हाईवे  है  उसे  आप  नेशलन  हाईवे  में  कन्वर्ट  करें  पटना-आरा  मार्ग  भी  बहुत

 महत्त्वपूर्ण  इसको  भी  आप  नेशनल  हाईवे  बनायें  ।  इसी  तरह  से  आप  जो  नं०  नेशनल  हाईवे

 है  जो  मुजफ्फरपुर  से  रक््सोल  जाता  उस  पर  भी  मन्त्री  महोदय  विशेष  ध्यान  स्ट्रेटेजिक  प्याइस्ट
 आफ  व्यू  से  यह  मार्ग  बहुत  महस्त्वपूर्ण  है  क्योंकि  रक्सोल  के  बाद  नैपाल  शुरू  हो  जाता  इस  प्रकार
 से  यह  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  महस्व  की  भी  सड़क  लेकिन  उस  सड़क  की  हालत  कया  हैं  ?  पायलट

 भाप  एक  बार  वहां  चलकर  शरीर  डोलते  हुए  बलता  उत्तर  प्रदेश  की  सीमा  को  पार  करके

 जैसे  ही सहसराग  आता  सड़क  की  हालत  भी  खराब  हो  जाती  इपलिए  उसको  तरफ  आपका

 ध्यान  जाना  चहिए  ।

 मैं  एक  ओर  विशेष  सुझाव  आप  को  देना  चाहती  हूं  कि  जितने  भी  बन  क्षेत्र  दुर्ग  क्षेत्र  या

 पहाड़ी  इलाके  हैं  उनको  राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  जोड़ा  जाए  ।  पूर्वोत्तर  का  जो  हमारा  इलाका  हमारी

 वहां  कई  राजधानियों  में  ट्रेन््स  नहीं  बालू  हैं  उतको  राजमार्गों  से
 जोड़ा  जाए  ।  इसी  प्रकार  से
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 न्  >>  कि

 प्रभावती  गुप्त  ]

 जिन  इलाकों  में  ब्राइगेज  लाइन  नहीं  है  उन  को  भी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  से  जोड़ा

 एक  ओर  भी  महत्त्वपूर्ण  पहलू  अनुसंधान  ओर  विकास  आपके  मन््त्रालय  के  अन्तगंत

 ऐसा  एक  संस्थान  है  लेकिन  उससे  काम  नहीं  होगा  ।  आप  अनुसंधान  प्रणालो  का  विकेन्ट्रीयकरण
 आप  पूरे  देश  में  क्षेत्रीय  प्रयोगशारूयें  बनायें  और  जिला  प्रयोगशालायें  भी  आपसे  एक  और

 भनुरोध  है  ।  आपका  जो  घटिया  स्तर  का  काम  है  सड़कों  उसके  लिए  जिला  स्तर  क्षेत्रीय  स्तर
 पर  और  मण्डलीय  स्तर  पर  राष्ट्रीय  सतकंता  समितियां  जोकि  आपके  प्राधिकरण  के  अन्तर्गत

 हों  ।  सड़कों  पर  सुरक्षा  भी  बहुत  महस्वपूर्ण  आजकल  तो  रात  में  ही  दिन-दहाड़े  बसों  में

 लोग  लूट  लिए  जाते  आप  अच्छी  बसें  सड़कों  पर  चलायें  ओर  सुरक्षा  का  भी  प्रबन्धि  अगर

 सुरक्षा  नहीं  होगी  तो  फिर  सड़कों  का  कोई  महत्त्व  नही  होगा  और  प्राधिकरण  का  भी  कोई  महत्त्व  नहीं
 होगा  ।

 एक  सुझाव  मैं  आपको  और  देना  चाहूंगी  ।  आपकी  जी०  टी०  रोड़  जो  थी  जोकि  नेशनल  हाईवे
 हो  गई  जो  कि  गोहाटीं  तक  जाती  किशनगंज  होकर  उस  पर  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  नं०  3]  जो  है  उसकी  हालत  भी  बहुत  खरात्र  हमेशा  यहां  बाढ़  भाती  रहती  है  ओर
 प्रलयंकारी  बाढ़  आती  है  ओऔर  यह  बाढ़-पी ढित  इलाका  यहां  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  खस्ता  हो  जाता

 जिससे  लोगों  को  बड़ी  दिक्कत  होती  है  ।  इसकी  तरफ  आप  ध्यान  दें  ।

 एक  चीज  मैं  यह  कहना  घाहूंगी  कि  जिस  तरह  से  रेलवे  में  रेलवे  वित्त  निगम  उसी  तरह  से
 प्राधिकरण  के  अन्तगंत  आप  वित्त  निगम  बनावें  और  बांड  जारी  करें  क्योंकि  आप  के  पास  पैसा  बहुत
 कम  है  ओर  डिमानन््ड  ज्यादा  रेल  मार्ग  ज्यादा  नहीं  बन  सकते  इतना  पैसा  सरकार  के  पास  नहों  है
 और  उसमें  समय  भी  ज्यादा  लगता  है  ।  जिस  तरह  से  जहां  पर  रेल  की  पटरी  वहां  समृद्धि  बहुत
 ज्यादा  होती  उसी  तरह  से  जहां  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  होता  वहां  समृद्धि  होती  है  और  आप  को
 इस  काम  को  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जोः  बातें  मैंने  कही  उन  पर  आप  ध्यान

 दीजिए  और  घटिया  स्तर  की  सडके  आप  न  जो  भी  काम  वह  अच्छा  हो  और  पक्का  हो  I
 आज  जो  आप  के  राष्ट्रोय  राजमार्ग  व  स्टेट  राजमार्गों  की  तरह  से  विदेशी  राजमार्गों  की  तरह

 वे  होने  चाहिए  ।  वैसे  जो आप  का  जयपुर  और  अजमेर  वाला  हाईवे  वह  अच्छा  है  लेकिन
 थब  विदेशों  से  तुलना  करते  तो  उनकी  हालत  बहुत  खराब  आप  सड़कों  के  स्तर  को

 इस  प्राधिकरण  विधेयक  का  मैं  स्वागत  करती  हूं  और  उम्मीद  करती  हूं  कि  आप  के  युवा  और
 गतिशील  नेतुत्व  में  बह  काम  अच्छा  होगा  और  देश  प्रगति  की  दिशा  में  अग्रसर  होगा  ।

 थी  समोज  पांडे  माननीय  समापति  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमौगं  प्राधिकरण
 विधेयक  का  मैं  समर्थन  करता

 माम्यब  बसे  तो  रेल  और  रोड  टोटल  की  बात  यहाँ  होनी  चाहिए  लेकिन  यह  बहुत .
 ही  महत्वपूर्ण  बिषय  है  ओर  माननीय  मंत्री  जी  को  हम  सभी  बधाई  देते  हैं  कि  नेशनल  हाईवेज  आयारिटी
 बनाने  की  बात  इन्होंने  हम  से  पहले  बातचीत  करते  हुए  की  थी  और  आज  बहू  सपना  हम  सब  का  पूरा
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 भी  हो  रहा  है  ।  एक  बात  तो  यह  है  कि  रेलवे  के  बारे  में  बड़ा  प्रेसर  है  और  हम  जितने  भी  माननीय
 सदस्य  वे  यहां  बेठ  कर  अपनी  अपनी  कांस्टीटुयेन्सी  में  रेलवे  के  विकास  के  बारे  में  रेल  मत्रो  जी  से
 भोर  कभी-कभी  प्रधान  मंत्री  जो  से  भी  कई  सारी  बातें  कहते  हैं  लेकिन  यह  सभी  को  मालूम  है  कि  देश
 में  नेशनल  हाईवेज  पर  या  स्टेट  हाईवेज  पर  सफर  करने  वाले  लोग  रेलवे  में  सफर  करने  वाले  लोगों  से
 कई  गुना  ज्यादा  रेलबे  की  स्थिति  इतनी  अच्छी  नहीं  ह ैऔर  यह  बार  बार  हम  लोगों  को  कहा  भी
 जाता  है  कि  रेलवे  के  विकास  के  लिए  इतने  संसाधन  नहीं  इतने  रिसोसेज  नहीं  है  कि
 वाइज  रेलवे  का  हम  विकास  करा  पाएं  लेकिन  रेलों  के  विकास  के  साथ  यदि  सड़कों  का  विकास  उतना
 भी  कर  पाएं  या  रेलों  के  विकास  के  आसपास  रखने  की  कोशिश  तो  उसके  लिए  संसाधन  प्लानिय
 कमीशन  की  मार्फत  दिलाने  की  व्यस्था  यह  मेरे  दृष्टिकोण  से  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  ह ैखासकर
 हमारे  प्रदेश  में  ऐसे  बहुत  से  ग्रामीण  क्षेत्र  जहां  पर  सड़क  नहों  हैं  ।  मैंने  देखा  है  कि  ऐसी  भी  जगरहें  हैं
 कि  जहां  रोड  नहीं  है  और  वहां  रेलें  चली  गई  कई  ऐसे  सुदूर  इलाकों  में  जहां  रोड  की  व्यवस्था  नहीं

 वहा  ट्रेनें  गई  वहां  रेलबे  लाइन  बिछी  हुई  मैं  समझता  हूं  कि  यहू  आवश्यक  है  कि  ऐसे  सुदूर
 इलाकों  में  जहां  कि  रेल  लाइन  जा  चुकी  वहां  कम  से  कम  रोड  बनाने  को  व्यवस्था  हो  राज्य  सरकार
 द्वारा  या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ।

 मैं  बो-तोन  विषयों  की  ओर  खासकर  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  मैं  ऐसे

 पुलों  की  तरफ  उनका  धयान  दिलाना  चाहता  हूं  जो  कि  एक  प्रदेश  को  दूसरे  प्रदेश  से  जोड़  ते  हैं  ऐसे
 हाईवेज  जो आकर  पुल  के  पास  ही  खत्म  हो  जाया  करते  हैं  और  मात्र  एक  पुल  की  वजह  से  एक
 प्रदेश  का  एक  इलाका  दूसरे  प्रदेश  के  दूसरे  इलाके  से  नहीं  जुड़  पा  रहा  मैं  सब  से  पिछड़े  हुए  इलाके
 की  तरफ  इन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ओर  उत्तर  बिहार  को  जोड़ने  वाली  गंडक
 नदी  पर  पुल  की  आवश्यकता  पर  मैं  इन  का  यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  पर  मैं  इनका  दिलाना

 चाहता  हूँ  ।

 यहां  पर  बगहा-छतौनी  रेल  पुल  की  बात  कही  जा  रही  अगर  हम  सातवीं  पंच  बर्षीय

 योजना  में  बगहा-छतौनी  रेल  पुल  को  न  कर  पाए  क्योंकि  बहुत  सारी  दिक्कतें  तो  मेरी  मांग  है
 कि  बगहा  और  छतौनी  के  बीच  रोड  पुल  की  तो  कम  से  कम  हम  व्यवस्था  करें  ।  इसके  लिए  बिहार

 सरकार  से  सर्वे  करा  उसका  प्राक्कलन  भी  आप  के  पास  भिजवा  दिया  है  मेरी  मांग  है  कि  इस  रोड

 पुल  की  व्यवस्था  हो  ताकि  गो  रखपुर  से  नेपाल  और  उत्तर  बिहार  को  जोड़ने  को  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 यह  महत्वपूर्ण  मसला  है  और  डिफेंस  के  प्वाए  ट  आफ  थ्यू  से  भी  महत्वपूर्ण  मसला  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  नेशनल  हाईवेज  पर  अमूमन  यह  होता  है  कि  राज्य  सरकारें  हर  वर्ष

 कुछ-न-कुछ  सड़कों  के  विधय  में  केन्द्र  को  लिखती  हैं  ओर  उन्हीं  सड़कों  को  केरद्र  सरकार  नेशनल

 बेज  के  रूप  में  ल ेलिया  करती  यह  एक  अच्छी  बात  है  क्योंकि  हमारे  यहूं  कांस्टीब्यूशन  के  मुताबिक
 एक  फेडरल  स्ट्रक्चर  है  और  सेन््ट्रल  गवनेमेंट  को  यहू  पावर  होनी  हम  सभी  इसकी  कद्र  करते

 लेकिन  इसमें  ऐसे  दृष्टिकोण  छूट  जाते  हैं  जो  कि  राष्ट्रीय  स्तर  पर  महत्वपूर्ण  हैं  और  राज्य  सरका  रे

 पने  अपने  दृष्टिकोण  से  सड़कों  को  देखती  हो  सकता  है  कि  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  उनसे  भी  बहुत

 महत्वपूर्ण  सड़कों  को नजर  अन्दाज  कर  दिया  जाता  इसलिए  मेरा  निवेदन  होगा  कि  जब  हम
 नेशनल  हाईवेज  की  बात  करें  तो  हमारा  परसपेक्टिक  भो  नेशनल  होना  चाहिये  बनिस्बत  स्टेट  परसपेफ्टिब

 होने  के  । कम  से  कम  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कुछ  इस  तरह  का  बटवारा  होना  चाहिए  कि  50
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 मनोज  पांडे
 ॥॒

 प्रतिशत  मेशनल  हाईवेज  के  लिए  आऊटले  रखा  50  प्रतिशत  स्टेट  के  लिए  रखा  इस  ढंग

 से  अगर  हम  करेंगे  तो  मेरी  समझ  में  नेशनल  कंसेप्ट  की  बात  नहीं  तो  उससे  विभिन्न  बात  हो
 मेरे  कहने  का  मतलब  यही  है  कि  नेशनल  हाईवेज  के  लिए  हमारा  नेशनल  परसपेक्टिव  होना

 चाहिए  ।

 तीसरी  जो  महत्वपूर्ण  बात  है  वह  है  नेचुरल  केलेमिटीज  के  इलाकों  को  के  बारे  में  ।

 जैसा  कि  कश्मीर  के  हमारे  काबुली  जी  ने  भी  कहा  कि  नेचु रल  केलेमिटीज  से  हर  वर्ष  काफी  नुकसान

 होता  इनसे  जब  एक  बार  रोड़  टूट  जाती  है  मौर  वह  नहीं  बनती  है  तो  वह  ऐसी  क्षत-विक्षत  स्थिति

 में  पहुंच  जाती  है  कि  उसके  बनाने  में  बहुत  ज्यादा  खर्चा  लगता  इसके  लिए  अलग  से  फंड  की

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  जहाँ  हर  वर्ष  वाढ़  आती  है  या  लेंड  स्लाईड  होता  वहां  की  सड़कों  के

 लिए  नेशनल  हाईवेज  अथारिटो  में  एक  अलग  फुंढ  कायम  करने  की  व्यवस्था  जिससे  कि  नेचुरल
 केलेमिटीज  से  टूट  जाने  वाली  सड़कों  की समय  समय  पर  मरम्मत  होती  रहे  ओर  वे  अच्छी  कंडीशन  में

 बनी  इससे  वहां  पर  ट्रं फिक  जाम  नहीं  इस  ट्रैफिक  जाम  होने  से  हरेक  स्टेट  पर  खराब

 प्रभाव  पड़ता  है  ।

 हमारे  खास  कर  उत्तर  बिहार  मे  फ्लड  से  अफंक्टेड  बहुत  एरिया  है|  हमारा  जो

 इलाका  नेपाल  से  लगा  हुआ  है  उसमे  कई  नदियां  वहां  हर  वर्ष  बाढ़  आती  जेसा  कि  माननीय

 सदस्या  प्रभावती  जी  ने  भी  बताया  कि  नेशनल  हाईवेज  नं०  28  और  28  ए  पर  हर  वर्ष  बाढ़  आने  पर

 कम  से  कम  तीन  चार  फुट  तक  पानी  रहता  है  सोर  वे  सड़क  क्षत-विक्षत  हो  जाती  इसके  कारण  हम
 अपनी  कांस्टी  ब्यूससी  मे  भी  नहीं  जा  सकते  ।  यह  हमारा  पूरा  का  पूरां  इलाका  दूसरे  इलाकों  से  बिल्कुल
 कटअ।फ  हो  जाता  कहना  होगा  कि  आप  नेशनल  हाईवेज  28  और  28  ए  पर  अवश्य  ध्यान  दें

 क्योंकि  ये  हाईवेज  उत्तर  बिहार  की  केपिटल  मुजफ्फरपुर  को  काठमांडु  से  जोड़ता  है  ओर  जब

 काठमांडु  जाने  के  लिए  ट्रं फिक  वहां  पहुचता  है  तो  उसको  मुजफ्फरपुर  से  आगे  जाना  मुश्किल  हो
 जाता  है  ओर  वहीं  से  वापस  लोट  आना  पड़ता  बहुत  बार  ऐसा  हुआ  अभी  पिछले  दिनों

 साइप्रस  के  एक  हाईकमिशनर  वहां  गए  हुए  रोड  की  स्थिति  खराब  होने  के कारण  उनको  वापिस

 आना  ओर  लोग  भी  घूमने  के  लिए  वहां  जाते  हैंओर  लौटकर  चले  आते  कहते  हैंकि
 रोड  खराब  है  ।  कहने  का  मतलब  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  रोड  पर  विशेष  कृपा  करें  और  अनुदान
 देने  की  व्यवस्था  कम  से  कम  हर  वर्ष  रोड  का  मेंटीनेंस  तो  ठीक  तरह  से  होना  आवश्यक

 यह  जो  रोड  बन  रहा  इसमे  से  एजेंसी  को  आपने  वापिस  ले  लिया  है  और  एजेंसी  का  काम  आप  स्वयं

 यह  बहुत  अच्छी  बात  है  ।  अभी  तक  मह  होता  था  कि  स्टेट  गबनेमेंट  की  तरफ  से  प्राकलन  जाता
 था  ओर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  पैसा  दे  देती  इसके  बाद  स्टेट  गबमंमेंट  एजेंसी  के  रूप  में  काम  करती
 प्रेटीनेंस  के  लिए  भी  स्टेट  गवर्नमेंट  को  सेंट्रल  गवर्नमेंट  स ेपैसा  मिलता  अब  परिस्थिति  यह  है  कि

 एजेंसी  का  काम  भी  यह  अथारटी  अथारिटी  के  इंजीनियर्स  की  देखरेख  में  सडक  बनेंगी  और
 नेशनल  ह!ईवे  का  जो  स्पेसिफिकेशन  उसके  आधार  पर  सारा  काम  होना  चाहिए  ।  अभी  तक  इसमें
 बहुत  कमियां  अथारिटी  बन  जाने  से  अब  मेरे  विचार  से  अच्छा  होगा  ।

 इसी  तरह  से  प्रभावती  जी  ने  एक  बहुत  अच्छी  बात  कही  कि  एडवाइजरी  कमेटी  बननी  चाहिए
 मेरा  भी  सुझाव  है  कि  जिला  स्तर  पर  और  रीजनल  लेबल  पर  एडवा$जरी  कमेटीज  .  होनी
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 ता  +ा  ऑन  _

 ताकि  वे  लोकल  कंडीशंस  को  ध्यान  में  रखकर  वहां  की  समस्याओं  पर  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रकाश  डाल ~
 मे

 +  52  तप
 गे सक  ।  इन  कमेटियों  में  संसद  लोकल  विधायक  गणे  आदि  लोगों  को  रखा  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  सड़कों  की  आवश्यकता  बहुत  है  और  उनका  नाम  लिए  बगैर  मैं  नहीं  रह  सकता  ।  रोड
 नंबर  28  ए  जो  कि  मोतीहारी  से  लेकर  छपुआ  तक  नेशनल  हाईवे  है  ओर  सिमल  रोड  इसको  कम
 से  कम  डबल  करना  इसको  स्ट्र  गदन  करने  तथा  चौड़ा  करने  का  काम  करना  चाहिए  ।  इस
 रखसौल  और  काडमांड  तक  ट्रक  और  लारियों  का  उपयोग  होता  लेकिन  यह  वर्ष  ख्वराब  हो  जाता

 इसकी  भोर  ध्यान  देने  की  बहुत  आवश्यकता  इसी  तरह  से  छपुआ  से  लेकर  बाल्मीकि  नगर  जो
 भारत  वर्ष  का  अंतिम  स्टेशन  है  वहां  तक  भी  सिंगल  रोड़  है  और  स्टेट  हाईवे  की  तरह  काम  होता  है  ।  इसमें

 छपुआ  से  लेकर  बेतिया  तक  तो  स्ट्रंगदनिंग  और  चौड़ा  करने  का  काम  हुआ  लेकिन  बेतिया  से  लेकर

 बगहा  तक  यह  स्टेट  हाईवे  यह  बहुत  आवश्यक  लिंक  आप  सब  जानते  हैं  कि  लोरिया  के  पास

 अशोकस्तंभ  पुरी  की तरफ  अभी  हम  लोग  गए  एस्टीमेटस  कमेटी  भी  गई  थी  वहां  पर  बौद्ध  कल्चर
 विद्यमान  पूर  क्षेत्र  बोद़  कल्चर  से  प्रभावित  उसको  बरकार  रखने  की  आवश्यकता  इसलिए

 छपुआ  से  लेकर  बाल्मीकि  नगर  तक  नेशनल  हाईवे  होना  राज्य  सरकार  ने  इसका  अनुमोदन
 करके  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजा  मेरा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  अगले  वर्ष  हसको  नेशनल  हाईवे
 में  ले  लिया  आए  ।

 एक  ओर  महत्वपूर्ण  बत  कहना  चाहूंगा  भौर  वह  रेलवे  फ्लाईओवर  के  बारे  में  ओर  भी  कई
 माननीय  सदस्यों  ने  इसकी  तरफ  ध्यान  दिलाया  नेशनल  हाईवे  पर  कई  जगहों  पर  ट्रेफिक  बहुत
 अधिक  मेरे  क्षेत्र  में  ही कम  से  कम  तीन  जगहों  पर  जबरदस्त  रेलवे  ट्रंफिक  है  जो  कि  मुख्य  रूट
 पर  पड़ता  जब  फ्लाई  ओवर  की  बात  होती  है  तो  राज्य  सरकारों  से  पैसा  मांगा  जाता

 4.00  म०  १०

 पहले  राज्य  सरकार  पैसा  उसके  बाद  रेल  मंत्रालय  पैसा  तब  फ्लाई  ओवर  बनता  है  ।  नेशनल

 हाइवे  पर  फ्लाई  ओवर  बनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  पैसा  लेने  का  क्या  ओचित्य  मेरा  यह
 मानना  है  कि  जितने  भी  फ्लाई  ओवर  बनाएं  जाएं  नेशनल  हाईवे  पर  उनको  नेशनल  हाइवे  अथारिटी

 बनाए  या  एक  नेशनल  हाइवे  को  दूसरे  नेशनल  हाइवे  से  कनेक्ट  करना  हो  तो  इसका  निर्माण  नेशनल

 हाइवे  अथारिटी  को  करना  इसी  तरह  के  दो  फ़्लाई  ओवर  मेरे  क्षेत्र  मे  एक  तो  सुगोली  के

 पास  और  दूसरा  रकसौल  के  पास  रकसोल  नेशनल  हाइवे  को  बाई  पास  रोड  से  जोड़ा  जाए  भोर  उसी

 पर  फ्लाई  ओवर  बी  रगंज  तक  बनाया  जाए  जो  नेपाल  में  पड़ता  राज्य  सरकार  ने  प्रपोजल  भेजा  है

 इसलिए  फ्लाई  ओवर  तथा  बाइ-पास  रोड  के  विषय  में  अवश्य  ध्यान  दें  ।  नेशनल  हाइवे  के  संबध  में  बहुत

 बढ़िया  बिल  लाने  के  लिए  मंत्री  जी  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 ]  |

 क्री  थो०  शोभनाड्रीश्यवर  राव  :  सभापति  मैं  भारतीय  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  प्राधिकरण  1988  का  समर्थन  करता  इस  प्राधिकरण  को  जितने  घन  की

 आवश्यकता  पड़े  यह  ऋण  बांड  जारी  डिबेन्चर  आदि  से  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 आप  आनते  हैं  कि  विश्व  बैंक  ने  सड़क  कांग्रेस  में  टिप्पणी  की  है  कि  विश्व  के  मार्गों  की  तुलना
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 ॒_््झन््ग्ग्ण  —  जाप”।पण।पपभैतपने  ह

 वो०  शोभतादीश्वर  राब  ]

 में  भारत  के  मार्गों  की  स्थिति  सबसे  खराब  सड़कों  के  अतिरिक्त  महानिदेशक  ने  अनुमान  लगाया

 है  कि  वतंमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  को  आवश्यकतानुसार  स्डंण्डड  पर  लाने  के  लिए  लगभग

 6,000  करोड़  रुपए  की  आवश्यकता  अतः  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  की  स्थापना  से  घन  प्राप्त
 करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  जिसकी  राष्ट्रीय  राजम।र्ग  के  विकास  और  रख-रखाव  के  लिए  आवश्यकता

 मन्त्री  जी  ने  एंजेम्सी  प्रणाली  के  कार्य  तथा  हसमें  आने  वाली  कठिनाइयों  का  जिक्र  किया  है
 उससे  मैं  सहमत  नहीं  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  एजेस्सी  प्रणाली  में  कोई  दोष  नहीं  है  बल्कि  दोष  है
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रखरखाब  और  विकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  अपर्याप्त  धमराहि  प्रदान
 करने  में  मैं  यहां  कुछ  उदाहरण  देना  उदाहरण  के  लिए  मबीनीकरण  को  लें  ।  वर्ष  में

 हमें  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का नवीकरण  करना  पड़ता  उदाहरण  के  लिए  जब  हम  अपने  राज्य
 आन्प्र  प्रदेश  को  लेते  हमें  प्रति  व  लगभग  400  किमी ०  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  लवीकरण  करना
 पड़ता  जबकि  एक  किलोमीटर  के  लिए  लगभग  2.5  लाख  रुपये  की  आव्रश्यकता  होती  तौ
 वास्तव  में  हमारे  राज्य  को  लगभग  |0  से  12  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार
 केवल  4  करोड़  दे  रही  है  जो  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  नवीकरण  की  आवश्यक  राशि  का  लगभग  एक
 तिहाई  है  |  इस  थोड़े  से  घन  से  हम  राज्य  सरकार  से  कैसे  आशा  कर  सकते  हैं  कि  वे  प्रत्येक  वर्ष  सड़कों
 का  नवीनीकरण  कराये  ।  उसी  तरह  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के रखरखाव  से  सम्बन्धित  राज्यों  के  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  विभागों  ने  सड़कों  के  रखरखाव  के  लिए  कुछ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  लेकिन  वास्तव  में  राज्य
 सरकारों  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों  पर  दिल्ली  50  प्रतिशत  की  स्वीकृति  दे  रही  यह  राज्य  सरकार
 नहीं  बल्कि  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विभाग  इसी  रखरखाव  भी  आवश्यक  स्तर  तक  का  नहीं

 अन्य  भाग  अर्थात  शहरों  से  जोड़ने  का  संघ  सरकार  ने  पिछले  वर्ष  तक  केवल  8,000  रुपये
 प्रति  किमी  ०  के  हिसाब  से  दिए  थे  |  पिछले  इसे  बढ़ाकर  16,000  रुपए  प्रति  किमो०  किया  गया

 लेकिन  16,000  रुपया  के  अलावा  राज्य  सरकार  को  शहरी  सड़कों  के  उचित  रखरखाव  के  लिए
 मपना  घन  अ्  करना  पड़ता  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  भी  है  कि  यह  16,000  रुपया  प्रति  किमी  ०भी  वहुत
 कम  इसे  कम  से  कम  32,000  रुपए  प्रति  किमी  ०  किया  जाना  च।हिए  ;  अगर  शहरी  सड़क  सम्पर्क
 मार्गों  का  बढ़िया  तरह  से  रखरखाव  करना  जबकि  विशेषतया  शहरी  सड़क  सम्पक  मार्ग  अन्य  शहरी
 या  राज्य  की  राजध'नियों  से  होकर  निकलती  अतः  सरकार  को  इस  राशि  को  बढ़ाना  चाहिए  ।  कुछ
 विशेष  मरम्मतें  होती  हैं  जिन्हें  बाढ़  या  भारी  वर्षा  के कारण  मरम्मत  कराने  की  आवश्यकता  पड़ती
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  आवश्यक  घन  उपलब्ध  नहीं  करा  रहो  उदाहरण  के  लिए  इस  वर्ष
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  तथा  अन्य  मार्ग  भी--बहुत  अधिक  क्षतिग्रस्त  हुए  हमारे  राज्य  में  राष्ट्रीय

 गर्ग  विभाग  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सम्बन्ध  में  बाढ़  क ेकारण  हुए  इन  सब
 मार्गों  की  मरम्मत  के  लिए  लगभग  40  करोड़  रुपयों  की  आवश्यकता  लेकिन  बाढ़  के  कारण  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  को  हुई  क्षतिग्रस्त  सड़कों  की  मरमम्मत  के  लिए  संघ  सरकार  द्वारा  कितना  धन  दिया
 जाएगा  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  को  स्थापना  के  अतिरिक्त  विशेष  भावश्यकता
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 नमी  —  —  -  --  रत

 इस  समय  अधिकारों  का  प्रत्णयोजन  करने  की  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क ेसाथ-साथ  पुलिया  के  निर्माण
 की  मंजूरी  और  तेयारी  तक  के  लिए  भी  दिल्ली  से  स्वीकृति  लेनो  होती  इसकी  स्वीकृति  बहां  के
 इंजीनियरों  से  लेनी  पड़ती  है  ।  क्या  इसका  अर्थ  यह  है  कि  राज्यों  के  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बिभाग  में  कोई

 इन्जी  नियर  नहीं  है  ?  वहां  कुशल  अनुभवी  और  प्रतिभाशाली  इन्जीनियर  उन  इंजीनियरों  को
 प्राककलन  तैयार  करने  तथा  कार्य  पूरा  कर  ,  लेने  के  पश्चात्  केन्द्रीय  प्राधिकरण  को  सूचित  करने  दें  कि
 उन्होंने  इस  अमुक-अमुक  कार्य  की  योजना  बनाई  है  और  उसे  पूरा  कर  लिया  जब  तक  ऐसे  अधिकार
 नहीं  सौंपे  तब  तक  राज्य  मुख्यालयों  से  राष्ट्रीय  मुक्यालयों  को  प्रस्ताव  तथा  दस्तावेज  भादि  भेजने
 से  काफी  कीमती  समय  नष्ट  होता  रहेगा  ।

 हैं  आपके  ध्यान  में  एक  उदाहरण  लाना  संध  सरकार  मे  आनगोल  से  विजयबाड़ा
 तक  की  दो  लेन  की  सड़क  को  जहां  बहुत  अधिक  भीड़  रहती  धार  लेन  की  सड़क  में  बदलते  की
 स्वीकृति  पहले  ही  दे  दी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विभाग  में  भूमि  अधिग्रहण  और  अन्य  कई  मामले  संघ
 सरकार  के  पास  कई  वर्ष  से  लम्बित  पड़े  हैं  और  प्रस्तावों  को  आवश्यक  निष्पादन  के  लिए  स्वीकृति  नहीं
 दी  गई  है  ।  मन्त्री  जी  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  कृपया  दस  पर  विचार  करें  कि  हम  किस  स्तर  तक
 अधिकारों  को  सौंप  सबते  केवल  इस  प्राधिकरण  की  स्थापना  से  समूचो  समस्या  हल  नहीं  हो
 जाएगी  ।  मैं  सरकार  को  सुझाव  दूंगा  कि  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  जब  कोई  प्राकृतिक  आपदा  होती  है  और
 रेल  मार्ग  अव्यवस्थित  हो  जाते  हैं  तो  रेलवे  मार्ग  को  थोड़े  दिनों  दो  दिन  में  या  तीन  दिनों  में  या
 अधिक  से  अधिक  एक  सप्ताह  में  पुनः  चालू  कर  देते  लेकिन  जब  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  पुल  पर  ऐसी

 दुर्घटना  होती  है  तो  इसे  पुनः  चालू  करने  के  लि  महीनों  और  कभी-फभी  वर्षों  भी  लग  जाते  मैं  एक
 उदाहरण  उद्धत  करना  केसरा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  न०  9  क्रष्णा  जिले  में  मन््नेयेर  मदी
 पर  लगभग  तीन  वर्ष  पुल  का  एक  हिस्सा  गिर  गया  एक  बुत  भारी  सामान  बाला  वाहन
 क्षा  रहा  था  ओर  वहु॒गिर  उस  पुल  को  ठीक  करने  के  बाद  उस  पर  केवल  यात्री  वाहनों  ओर
 कारों  को  मिकलने  की  अमनुमति  दी  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  जब  मुनयेस  नदी  ऊपर  तक  बहती  है  तो
 20  टन  भार  वाले  माल  वाहनों  और  यहां  तक  कि  खाली  ट्रकों  और  लारियों  को  भी  ब८त  लम्बे  रास्ते
 से  होकर  जामा  पड़ता  इसलिए  हमारे  राज्य  राजमार्ग  क्षतिग्रस्त  हुए  मेरा  सुझाव  है  कि  रेलवे
 की  तरह  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  भी  पुनः  चालू  करने  की  यही  स्थिति  होनी  चाहिए  जिससे  विशेष  रूप  से

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  पुल  पर  क्षतिग्रस्त  हुए  भाग  को  थोड़े  समय  में  ही  ठीक  किया  जाए  ताकि  लोगों
 को  और  वाहन  चालकों  को  कठिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  तथा  उनका  को  मती  समय  नष्ट  नहीं  हो  ।

 प्राधिकरण  के  प्रबरध  के  बारे  में  यह  प्रस्ताध  है  कि  इसमें  एक  बैयरमन  और  पांच  पूर्णकालिक
 निवेशक  चार  अंशकालिक  सबस्य  होंगे  ।  हमें  इस  पर  कोई  भी  आपत्ति  महीं  लेकिन  हमारा  सुझाव
 है  कि  पांच  पूर्णकालिक  सदस्यों  में  से  प्रश्येक  क्षेत्र  का एक-एक  प्रतिनिधि  होना  चाहिए  ओ  प्रत्येक  क्षेत्र
 का  प्रतिनिधित्थ  करे  तथा  जिसका  उस  क्षेत्र  के  राज्यों  में  स ेबारी-आरी  चयन  किया  जाए  ताकि  सभी
 राज्यों  को  प्रतिनिधित्व  मिल  सके  ।  इससे  केम्द्र  तथा  राज्यों  क ेबीच  अधिक  अच्छा  समस्वय  और  सहयोग

 होगा  जो  कि  राष्ट्रोय  राजमार्गों  क ेविकास  तथा  रखरखायन  के  लिए  जावश्यक  है  एवं  जिसकी  राष्ट्र  के
 आ्राथिक  कार  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।

 विधेयक  में  एक  उद्देश्य  यह  बताया  गया  है  कि  यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  वाहनों  के  आने-जाने
 को  नियन्त्रित  और  विनियमित  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  हम  काफी  समय  से  सुन  रहे  हैं
 कि  संघ  सरकार  द्वारा  ट्रक  ड्राइवरों  की  सुविधा  के  लिए  विश्राम  गृहया  बनाए  जाने  की
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 वी०  शोभनाद्रीश्वर

 योजना  है  और  सरकार  एक  विधेयक  लाना  चाहती  है  जिससे  कि  रात  में  माल  ढोने  वाले  वाहनों  को  कुछ
 बण्टों  की  निश्वित  अवधि  के  दौरान  चलने  की  अनुमति  न  दी  जाए  ताकि  सड़क  दुषंटनाओं  की  संख्या  में

 कमी  हो  सके  ।  लेकिन  मेरे  विचार  से  यह  प्रस्ताव  अभी  क्रियान्वित  भहीं  हुआ  वास्तव  में  बहुत

 महत्वपूर्ण  स्थान  जैसे  जो  नई  दिल्ली  से  मद्रास  तक  और  हावड़ा  से  मद्रास  ओर  बम्बई

 शोलापुर-हैदराबाद-मद्रास  का  जक्शन  वहां  इन  ट्रकों  में  काम  करने  वाले  व्यक्तितयों  या
 संचालकों  को  सुविधा  के  लिए  कोई  विश्राम  गुह  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  राष्ट्रीय
 राजमार्मों  के  किनारे  प्रत्येक  200  या  300  किमी  ०  की  दूरी  पर  अधिक  से  अधिक  विश्वाम  गृह  स्थापित

 करने  चाहिए  और  निजी  पार्टियों  द्वारा  संचालित  मोटल  और  ढाबे  भी  होने  चाहिए  ।  सामान्य  अनुभव
 है  कि  कई  बार  ट्रक  या  यात्री  वाहन  सड़कों  पर  रुके  होते  हैं  और  जब  अन्य  गाड़ियां  उनसे  आगे  निकलने
 का  प्रयत्न  करती  हैं  तो  दुधंटनाएं  हो  जाती  हैं  ।

 अतः  ऐसे  स्थामों  पर  इंजीनियरिंग  विभाग  को  कुछ  प्रबन्ध  करने  चाहिए  ताकि  जब  माल  बाहुनों
 के  ड्राइवर  या  यात्री  वाहनों  के  ड्राइवर  या  ढ़ाबे  में  जाना  चाहें  तो  वे  अपने  वाहनों  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  की  उससे  अलग  एक  किनारे  पर  खड़े  कर  हस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  इस
 प्रकार  की  बाधाएं  नहीं  आयेंगी  ।  मैं  सरकार  से  इस  १हलू  की  जांच  करने  और  उचित  कदम  उठाने  का

 अनुरोध  करता  हूं  जिससे  दुर्घटनाओं  को  न्यूनतम  किया  जा  सकेगा  ।

 आप  कुछ  समय  पहले  मोटर-वाहन  विधेयक  लाये  ब्रिटिश  शासन  काल  के  दोरान
 विद्यमान  कानूनों  की  तुलना  में  इनमें  काफी  सुधार  हुआ  लेकिन  उस  समय  सरकार  को  बार-बार
 निवेदन  करने  के  बावजूद  सरकार  ने  कुछ  संशोधन  नहीं  किए  थे  जिससे  कि  रास्ते  में  पुलिस  के  छोटे
 स्तर  के  अधिकारियों  द्वारा  उन्हें  सताए  जाने  की  घटनाओं  से  बचा  जा  सके  ।  वे  लोग  ट्रक  चालकों  का
 काफी  शोषण  करते  इससे  बहुत  कठिनाइयां  होती  पुलिस  वाले  घंटों  तक  वाहनों  को  रोके  रहते

 जब  किसी  वाहन  को  कन्याकुमारी  से  हावड़ा  या  गुवाहाटी  होकर  जाना  पड़ता  है  तो  आप  अनुमान
 लगा  सकते  हैं  कि  उन्हें  इस  लम्बे  रास्ते  में  कितना  समय  बर्बाद  कनना  पड़ता  इसलिए  सरकार  को
 इस  पर  विचार  करना  चाहिए  और  कोई  उचित  संशोघन  लाना  चाहिए  जिससे  कि  हन  ट्रक  ड्राइवरों
 को  पुलिस  काभिकों  द्वारा  सताए  जाने  से  बचाया  जाए  ।

 राज्य  सरकारें  वाहन-फर  इकट्ठा  करती  1975-76  सभी  राज्यों  में  लगभग
 200  करोड़  रुपए  का  कर  इकट्ठा  किया  लेकिन  अब  यह  लगभग  1000  करोड़  रुपए  हमारी
 संघ  सरक्वार  पैट्रोलियम  पदार्थों  और  डीजल  की  बिक्री  पर  हजारों  रुपए  प्राप्त  कर  रही  वास्तव
 जबकि  दूसरे  देशों  में  इन  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्य  कम  हो  गए  हमारे  देश  में  सरकार  ने  उनके

 मूल्यों  को  कम  नहीं  किया  इसलिए  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  काफी  लाभ  कमा  रहा  है  और
 संघ  सरकार  लाभ  प्राप्त  कर  रही  हमें  उनके  विरुद्ध  किसी  प्रकार  की  आपत्ति  नहीं  लेकिन  मुद्दा
 यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  की  सड़कों  के  विकास  और  सड़कों  के  रख  रखाव  के  लिए  उस  राशि  को  खर्च
 करना  चाहिए  ।  हो  कया  रहा  है  ?  ट्रक  मालिक  वास्तव  में  रो  रहे  टायरों  के  मूल्य  आकाश  को  छू  रहे
 हैं  ।  सरकार  के  इन  निदेशों  के  बावजूद  कि  टायर  के  मूल्य  बढ़ाए  नहीं  जाने  निर्माता  सरकार
 की  सलाह  नहीं  मान  रहे  वे  मूल्य  बढ़ाते  जा  रहे  ट्रक  मालिकों  को  एक  वर्ष  में  हो  टायरों  के  कई
 सेट  खरीदने  पड़ते  हैं  जिसको  वजह  से  उन्हें  काफी  धन  खर्ब  करना  पड़  रहा
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 सड़कों  के  बुरी  हालत  के
 इंधन-कायं  कुशलता  भी  बहुत  ही  कम  मेरा  निवेदन  है  कि

 सरकार  को  इन  सड़कों  के  विकास  ओर  रख  रखाव  के  लिए  पर्याप्त  धन  ख््रं  करना  चाहिए  |  श्री  पापलट
 द्वारा  कार्यभार  संभालने  के  बाद  से  मैं  बहुत  प्रसन्न  हूं  क्योंकि  उन्होंने  इसे  बढ़ाया  उन्होंने  माननीय
 सदस्यों  के  सुझाव  लिए  हैं  और  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वृद्धि  की  है  जो  पहले  बहुत  ही  कम  थी  ।

 1929  29  यह  3.5  पैसे  प्रति  लीटर  अब  उन्होंने  इसे  बढ़ा  दिया  सरकार
 को  अब  लगभग  320  करोड़  रुपए  प्राप्त  हो  रहे  बह  घन्र  भी  पर्याप्त  नहीं  हे  जिसका  दो  तिहाई
 राज्यों  को  दिया  जा  रहा  है  ओर  केवल  एक  तिहाई  ही  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  खर्च  किया  जा  रहा  है  ।
 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  उस  धन  के  अतिरिक्त  सरकार  को  हस  सड़क  विकास  क्षेत्र  के  लिए  सामाम्य
 राजस्व  से  भी  खर्च  करना

 मेरा  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  हैदराबाद  ओर  गूंटूर  के  बीच  वरास्ता  नागार्जुन  सागर  एक  भो
 महत्वपूर्ण  सड़क  सम्पर्क  नहीं  यह  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संध्या  9  और  5  को  जोड़ता  यह  एक
 महत्वपूर्ण  सड़क  सम्पर्क  इसी  प्रकार  हमारी  राज्य  सरकार  ने  लगभग  8  मार्गों  को  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  किया  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  आन्भ्र  प्रदेश  में  एक  भी  मार्म॑
 को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  नहीं  बदला  गया  वतंमाम  मन्त्री  कुछ  कर  रहे  हमें  इस  बात
 को  बहुत  खुशी  है|  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  सरकार  को  ऐसी  सभी  सड़कों  को  अपने  नियन्त्रण  में  ले  लेना

 ये  सड़क  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  जिनमें  विजयवाड़ा  से  मछली  पत्तनम  बन्दरगाह  को  जाने  वाली
 सड़क  भी  शामिल  हैं  जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  9  में  मिलती  एल्लुर  और  नेल्लार  में  टो  महत्वपूर्ण
 बाई  पास  बनाने  की  आवश्यकता  इस  सन्दर्भ  में  मैं  एक  बात  बताना  जब  हमारी  केन्द्रीय
 सरकार  एक  बाई  पास  सड़क  का  उत्त  रदायित्व  लेती  है  तो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विभाग  पुरानी  सड़कों  की
 ओर  कोई  ध्यान  नहीं  देता  मैं  समझता  हूं  कि जब  तक  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  आर०  एंड  बी  ०
 विभाग  उस  सड़क  का  उत्तरदायित्व  नहीं  लेता  तब  तक  उस  सड़क  की  देख  रेख्ष  करना  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 विभाग  का  दायित्व  अन्यथा  लोगों  को  कष्ट  उठाना  पड़ेगा  |  इसी  अकार  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी
 है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  पुलों  का  कार्य  निजी  संगठनों  द्वारा  किए  जाने  की  अनुमति  देने  के  लिए
 भी  उपबन्ध  किया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  इस  काम  के  लिए  सरकार के  प्रयत्न  ही  पर्याप्त  नहीं
 हमें  निजी  संगठनों  और  कम्पनियों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  तथा  पुलों  के  निर्माण  के  महत्वपूर्ण  कार्य  में

 सहयोजित  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  मुझे  यह  आशंका  है  कि  इस  बारे  में  हमारा  अनुभव
 अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  प्राधिकरण  जंसा  नहीं  होना  इसी  सदन  में  हमें  यह  बताया  गया  था  कि

 अन्त  रदेशीय  अलमाग्गें  प्राधिकरण  अन्तरदेशीय  जलमार्गों  के  सुधार  का  उत्तरदायित्व  सरकार
 द्वारा  कृष्णा  बांध  से  मद्रास  शहर  तक  बकिधम  नहर  के  रूप  में  एक  महत्वपूर्ण  नोबहुन  नहर  को  पहचान
 की  है  ।  वास्तव  में  आपने  यह  कहा  था  कि  सरकार  ने  उतस्त  जलमार्ग  में  सुधार  करने  का  निर्णय  लिया  है
 और  इस  काय॑  के  लिए  कुछ  करोड़  रुपये  भी  आबंटित  किए  गए  यह  एक  हैरानी  की  बात  है  कि  अभी
 तक  इस  बारे  में  काये  आरम्भ  नहीं  किया  गया  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण
 से  इस  देश  के  लोगों  को  बहुत  आशाएं  इसका  उद्देश्य  पूरा  होना  इसका  उद्देश्य  व्यर्थ  नहीं
 जाना

 हु

 अन्त  में  मैं  एक  अपील  करना  चाहूंगा  ।  हमें  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  बनाकर  ही  समन्तुष्ट
 नहीं  हो  जाना  अभी  ऐसे  कई  लाख  गांव  बाकी  हैं  जिनका  सभी  मौसमों  में  हस्तेमाल  हो  सकते
 वाली  सड़कों  से  सम्पर्क  स्थापित  नहों  किया  गया  सरकार  को  ऐसे  मामलों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए

 है
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 ०3  तन पान  ताक  वन  न  हल  जन  डाजन  जननरभरगनग#ग  निम्न  हो

 बी०  शोभनाद्रीशवर  -

 और  ऐसे  गांवों  के  विकास  के  लिए  घधमराशि  उपलब्ध  करनी  चाहिए  भौर  सभी  मौसमों  में  इस्तेमाल  हो
 सकने  वाली  सड़कों  से  उनका  सम्पक  स्थापित  करमा  केवल  तभी  हमारा  कृषि  आर्थिक

 और  सामाजिक  विकास  होगा  और  किसानों  की  शोषण  से  मुक्ति  सरकार  को  इसके
 समाधान  के  लिए  प्रयास  करना  भाहिए  और  आवश्यक  कांपंबांही  करनी  चाहिए  ।

 ]

 भी  प्रताप  भागु  शर्मा  सभापति  भारतीय  राष्ट्रीय  राभमागे  प्राधिकरण
 बनाने  का  जो  निर्णय  हमारी  सरकार  ने  लिया  मैं  उसका  हृदय  से  स्वागत  करता  हूं  ओर  इस  सम्बन्ध
 मैं  जिस  बिल  पर  अभी  चर्चा  हो  रही  मैं  अपने  कुछ  सुझाव  रखता

 हमारे  युवा  मन्त्री  श्री  पायलट  जी  ने  पिछले  कई  मद्दीनों  में  इस  बिस  में  जो  प्रावधान  रखे
 छनके  बारे  में  अलग-अलग  समय  पर  हम  लोगों  से  भी  चर्चा  की  है  और  अधिकारियों  के  साथ  बैठक  र  इतना
 व्यापक  रूप  नेशनल  हाईवेज  अ।धेरिटी  को  दिया  हाईवेज  के  विकास  के  साथ  साथ  इसके  साथ  जो

 जुड़े  हुए  राज्यों  के  मार्ग  उनके  विकास  के  लिए  भी  जो  चीज  जरूरी  उनका  भी  प्रावधान  रक्षा

 उदाहरण  के  तोर  पर  जो  मुख्य  हाईवेज  हैं  हमारे  भारतवर्ष  उतको  और  अधिक  मजबूत  किया  जाए
 ओर  भविष्य  की  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  विकसित  किया  जाए  और  उनके  साथ-साथ

 रेस्टोरेन्ट्स  और  किस  तरह  से  अन्य  पयंटक  सुविधाएं  दी  जा  सकतो  इस  दिशा  में  भी  इस  बिल  में
 प्रावधान  रखा  गया  है  और  जो  आधेरिटी  बनाने  का  निश्चय  किया  उसको  भी  काफी  अधिकार  दिए

 इसके  लिए  मैं  उनको  निश्चित  रूप  से  बधाई  देना  पिछली  पच्रवर्षीय  योजनाओ  में  हमने
 झड़कों  को  प्राथमिकता  नहीं  दी  और  जो  राशि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  या  प्रदेश  के  मार्गों  के  लिए
 इन  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  वह  पर्याप्त  नहीं  जिसके  कारण  हम  उन  सड़कों  का  रखरखाब
 भी  ठीक  से  नहीं  कर  जो  प्रदेश  के  मार्ग  के  रूप  में  या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  निरभित  हो  चुकी
 थी  ओर  मैं  निश्चित  रूप  से  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  पिछले  सड़कों  ।5  सालों  में  हाईवेज  के
 रखाव  में  गिरावट  आई  है  जहां  पर  पुल  बनने  चाहिए  जहां  पर  सड़कों  को  घोड़ा  होना  चाहिए  था
 या  उनको  मजबूत  और  स्ट्रेंग्यनिग  और  दोनों  होने  चाहिए  उस  दिशा  में
 कोई  बड़े  प्रोजेक्ट्स  हम  हाथ  में  नहीं  ले  पैसे  की  कमी  रही  ओर  उस  पैसे  की  कमी  को  दूर  करने
 के  लिहाज  से  उसमें  अधिक  घन  जनता  का  वह  नहीं  कर  वह  राशि  बांड  जारी  करके  या
 किसी  अन्य  स्कीम  से  इकट्ठा  की  जा  सकती  है  ।  बह  भी  इस  बिल  में  प्रावधान  रखा  है  ओर  इसके  लिए
 मैं  मन्त्री  जी  को  घन्यवाद  देना  क्योंकि  हमारे  भारतबं  में  ओो  कि  एक  विशाल  देश  अनेक
 प्रदेश  विभिन्न  संस्क्ृतियां  अलग-मलग  भाषाएं  अलग-अलग  रहन-सहन  यदि  हम  राष्ट्रीय
 एकता  को  मजबूतकरने  के  दृष्टिकोण  से  भी  देखें  तो  हम  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  की  ओर  बहुत  ध्यान
 देने  को  आवश्यकता  क्योंकि  परये  साधन  बढ़ने  से  अपने  आप  ही  लोगों  का  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर
 आवागमन  होगा  और  आवागमन  के  साधन  बढ़ने  से  पयंटन  की  व्यवस्था  ठोक  होगी  और  लोग  उत्तर  से
 दक्षिण  और  पूर्व  से  पश्चिम  की  ओर  जाने  आने  की  अधिक  सुविधाएं  जुटेगी  ।  इससे  निश्चित  रूप  से  हम
 हैश  में  जनेकता  में  एकता  के  स्वरूप  को  मंजबूत  कर  इससे  राष्ट्रीय  एकता  कै  रित्र  को
 हम  बिसा  किसी

 सरकारी प्रयास के जनता की भागीदारी जौर शमता के पर्यटन से अधिक समजबूंत कर सकते हैं ।



 किन ब्र्फ
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 वर्तमान  में  जो  राजमार्ग  बने  हुए  हैं  वे  पुराने  डिजाईन  पर  बने  हुए  यवि  हम  भविष्य  के  बारे
 में  आने  वाले  2001  वर्ष  के  अनुसार  उनको  देखें  तो  उनमें  अगले  20  सालों  में  50  टन  तक  ट्रैफिक
 या  ट्रक  ले  जाने  की  क्षमता  नहीं  उनमें  |  5-20  टन  तक  के  ट्रक  केरी  करने  की  क्षमता  आने  बाले
 समय  में  25-30  टन  तक  ट्रक  माल  ले  बल्कि  50  टन  तक  भो  माल  ले  इसलिए  इस
 राजमार्यों  का  आने  वाले  समय  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  विकास  करना  आपका  जब  यह
 करण  चल  रहा  है  तो  आप  हम  राजमार्गों  का  इसी  दृष्टिकोण  को  लेकर  बिकास  करें  और  इन्हें  मजबूत

 आपको  इनका  नेट  बर्क  हस  प्रकार  का  बनाना  है  कि  आने  वाले  समय  में  शो  फास्ट  और  तेज
 ट्रेफिक  होगा  बह  उसकी  आवश्यकता  की  पूर्ति  कर  इन  राजमार्गों  पर  ट्रक  45  से  50  धन  तक  माल
 लेकर  चल  सकें  ।  इस  शाजमागों  की  हतमी  केपेसिटी  डबमप  होनी  इसलिए  हनके  डिजाईन
 में  आने  वाले  समय  में  सुआर  किया  जाए  जिससे  कि  ट्रैफिक  अधिक  बजन  ले  कर  तेज  रफ्तार  से  चल
 सके  ।

 इसके  साथ-साथ  हमारे  जो  इनडोर  पुल  हैं  वे  बहुत  सकरे  इनको  भी  चोड़ा  करने  की  जरूरत
 क्रार्सिंग  भी  हमारे  पुराने  डिजाईम  के  ही  चले  आ  रहे  यदि  आपको  फास्ट  ट्रेफिक  के  लिए  अच्छे

 राजमार्ग  डवलप  करना  है  तो  आपको  पश्चिमी  देशों  या  अमेरिका  में  डवलप्ड  टेक्नीक  को  अपनी
 श्यकता  के  अनुरूप  अपने  देश  में  स्वोकार  करके  चलमा  होगा  और  बेहतर  राजमार्गों  को  डवलप  करना
 होगा  ।

 आपने  प्रावधान  रखा  है  कि  इन  राजमार्गों  के  पास  पयंटक
 पयंटक  मार्गदशक  केन्द्र  का  विकास  किया  यहु  एक  अच्छा  प्रयास  इसकी  जितनी  भी

 प्रशंसा  की  जाए  उतनी  ही  कम  इस  मामले  में  आपको  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  निर्धारित  करमी  पड़ेगी
 कि  कोन-से  राजमार्ग  पर  भाप  पहले  यह  करना  चाहते  दिल्ली  से  कश्मीर  से
 दिल्ली  से  कलकत्ता  ओर  दिल्ली  से  बम्बई  ऐसे  राजमार्गों  को  आप  प्राथमिकता  के  तोर  पर
 निर्धारित  कर  ले  जिससे  कि  हरेक  पंचवर्षीय  योजना  में  आप  उनको  ले  सके  और  उन  पर  25-30
 किलोमीटर  पर  ऐसे  टाऊनशिप  हों  जहां  पर  कि  मोटल  जहां  पर  कि  डीजल  ओर  पेट्रोल
 का  अऊटलेट  फूड  सेन्टर  होगे  |  उनमें  ये  सुविधाएं  जब  होंगी  तो  हमारे  बेरोजगार  नोजवानों  को
 रोजगार  के  साधन  भो  उपलब्ध  होंगे  ।  इनके  माध्यम  से  आप  देश  में  लाखों  बेरोजगार  शिक्षित  नौजवानों
 को  रोजगार  के  साधन  उपलब्ध  करा  इसमें  जरूरी  नहीं  है  कि  प्राधिकरण  को  पैसा  लगाना  पड़े  ।
 आप  एक  निश्चित  एक्शन  मास्टर  प्लान  बना  लीजिए  ओर  इन  राजमार्गों  पर  25-30  किलोमीटर
 के  फासले  पर  ये  फेसिलिटीज  दे  दीजिए  ।  आपको  इसके  लिए  जमीन  अधिगृहीत  करने  की  पावर  दी  गई

 आप  जमीन  अधिगृद्वीत  करके  दे  फिर  शिक्षित  बेरोजगार  स्वयं  अपने  से  काम  धर्धे  करने  शुरू
 कर  देंगे  ।  आप  योजना  बनाकर  दे  दीजिए  फिर  वे  अपन  से  बेक  से  पेश्ता  अपन  पास  से  पैसा  लगायेंगे  ,
 इसमें  सरकार  का  पैसा  खर्च  नहीं  इस  का  ब्लू  प्रिंट  तैयार  करना  यह  मैं  सुक्षाव
 देना  चाहूंगा  जिससे  कि  हम  शहरी  ओर  ग्रामीण  रोजगार  के  स्ताधन  उपलब्ध  करा  सकंगे  ओर  जाने  वाले
 20-25  वर्षों  में  जो  ट्रैफिक  बढ़ेगा  उसकी  आवश्यकता  की  पूर्ति  भी  हम  कर  आने  वाले  समय
 में  हम  ट्रैफिक  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  हवाई  जहाज  ओर  रेलों  के  जरिए  नहीं  कर  बल्कि  सड़क
 मार्ग  पर  ही  हमको  निर्भर  होता  इसलिए  आपने  यह  बहुत  ही  सामयिक  निर्णय  लिया  इश्न
 दिशा  में  किस  तरह  से  पैसा  जुटाया  कंतसे  आप  प्राथमिकताएं  सुनिश्चित  यह्  सब  इसमें
 आपने  बताया  मैं  भी  इस  बारे  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  पेसा  जुटाने  का  काम  इस  पर  निर्भर
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 प्रताप  भानु

 करेगा  कि  हम  इस  योजना  को  आकर्षक  किस  तरह  से  बताते  उसी  हिसाब  से  हम  लोगों  से  घन

 इकटठा  कर  पाएंगे  ।  अप्रवासी  भारतीय  हैं  जिन्होंने  विदेशों  में  घन  इकट्ठा  किया  है  और  बे  देश  के

 बिकास  के  लिए  यहां  की  परियोजनाओं  में  पैसा  लगाना  भाहते  आक  षंक  योजना  बनाकर  बाण्ड्स  के

 ढ्वारा  उनसे  करोड़ों  रुपया  इनवेस्ट  करवाया  जा  सकता  इसके  बारे  में  आपको  विशेषज्ञों  की  राय  लेनी

 बाहिए  ताकि  ठीक  से  योजना  बनाई  जा  सके  और  पैसा  लगाने  वाले  को  उसका  ठीक  तरह  से  रिटनं  भी
 मिल  सके  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  ऐसे  हाईवेज  तेयार  करेंगे  जो  देश  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं
 की  धूति  जहां  तक  सहयोग  की  बात  है  तो  इसमें  आपको  कोई  कमी  महसूस  नहीं  बहुत
 लोग  राष्ट्र  के विकास  में  ओर  राष्ट्रीय  मार्गों  के  विकास  में  सहयोग  देना  चाहते  इसके  लिए  जाप
 टोल  टैक्स  लगा  सकते  हैं  ओर  योजना  बना  सकते  हैं  कि  किस  तरह  से  15-20  वर्षों  में  इनवेस्टमेंट  को
 रिकवर  किया  जा  सकता  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  बारे  में  भी  कुछ  अवश्य  कहना  भाहूंगा  ।  पिछले  साल  जब  आप  मध्य  प्रदेश  के
 दौरे  पर  आए  थे  तो  वहां  के  कुछ  राष्ट्रीय  मार्गों  के  बारे  में  आप  से  चर्चा  हुई  मध्य  प्रदेश  के  मध्य  में

 है  और  हर  प्रदेश  को  जाने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  से  गुजरना  पड़ता  उड़ीसा
 या  दक्षिण  के  किसी  भी  प्रदेश  को  जाने  के  लिए  90  प्रतिशत  ट्रेफिक  मध्य  प्रदेश  से  ही जाता  है  ।  भोपाल
 से  अहमदाबाद  तथा  लखनऊ  तथा  अन्य  राजमार्गों  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  सरकार  ने  भेजा  इसके
 साथ  साथ  एन०  एच०  12  मेरे  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  जयपुर-जबलपुर  अशोकनगर  से
 भोपाल  ई०  एण्ड  आई०  स्कीम  जो  भारत  सरकार  की  इसमें  50  प्रतिशत  राशि  अनुदान  के  रूप  में
 राज्यों  को  दी  जाती  उसमें  विदिशा  अशोक  नगर  मार्ग  मध्य  प्रदेश  से  आपके  विचाराध॑  भेजा  गया  है
 ओर  आपको  कृपा  से  उसको  एक्शन  प्लान  में  सम्मिलित  भी  कर  लिया  गया  ऐसी  जानकारी  मुझे
 मिली  लेकिन  अगर  पैसा  नहीं  मिला  तो  इसमें  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि

 चालू  पंचवर्षीय  योजना  में  अगर  घनराशि  मिल  जाए  तो  160-170  किलोमीटर  के  मार्ग  के  स्ट्रेगदर्निग
 ओर  वाहडनिंग  का  काम  शुरू  किया  जा  सकता  है  ।  इसी  तरह  से  भोपाल  से  नागपुर  मार्ग  का  भी
 स्ट्रेदनिंग  और  वाहडिनिंग  का  काम  बहुत  आवश्यक  क्योंकि  पिछले  दस  वर्षों  में  इस  रोड  पर  100
 गुना  ट्रेफिक  बढ़ा  यह  कहना  अतिशयो  क्ति  नहीं  आप  चाहें  तो  सर्वेक्षण  करवा  अगले
 2-3  सालों  में  इसके  लिए  आप  किस  तरह  से  राशि  उपलब्ध  यह  आप  अवश्य  देखिए  |

 खातेगांब  होते  हुए  इन्दौर  तक  सड़क  की  पोजना  ग्रामीण  क्षेत्र  को  योजना  है  और  यहां
 पर  सो  प्रतिशत  उद्योगों  से  सम्बन्धित  इलाके  कपास  का  इलाका  सोयाबीन  ओर  गन्ने  का
 दन  क्षेत्र  ह ैऔर  ऐसे  क्षेत्र  इससे  कवर  होते  हैं  जिनको  आज  सबसे  ज्यादा  परिवहन  की  आवश्यकता  है  ।
 मैं  चाहूंगा  कि  राज्य  शासन  से  उस  प्रस्ताव  को  भी  बुलबवा  लीजिए  ओर  जब  जंसी  सुविधा  हो  नेशनल
 हाइवे  अथारिटी  के  किसी  फार्मूले  में  फिट  कर  दीजिए  बसे  भारत  सरकार  के  पास  अनेक  योजनाएं
 हृ०  एण्ड  आई  ०,  लिक  रोड  डवलपमेंट  और  बाई-पास  डवलपमेंट  की  मैं  समझता  हैं  आवश्यक
 राशि  जल्दी  ही  इकट्ठी  की  जाएगी  जिससे  जल्दी  से  जल्दी  योजनाओं  को  कार्यूप  में  परिणीत  किया
 जा  इस  बिल  करा  हृदय  से  स्वागत  करता  इन्हों  शक्दों

 के
 साथ  अपनी  समाप्त

 करता  हूं  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  व्यास  माननीय  सभापति  म  नेशनल  हाइवे  अथारिटी
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 आफ  इण्डिया  के  बिल  का  मैं  समर्थन  करता  हैं  ।  सड़कों  के  सम्बन्ध  में  आपने  राज्य  सरकारों  को
 एजेंसी भर  रूप  में  कार्य  दे  रखा  उसको  वापिस  लेने  की  बात  आपने  बताया  भा  कि  बापिस  नहीं
 लेना  भर  हते  बल्कि  उसमें  कुछ  परिवतन  करना  चाहते  हैं  या ठीक  करना  चाहते  आपने  स्टेटमेंट  भाफ
 आबजेक्ट्स  एण्ड  रीजम्स  के  में  दिया  है  :

 अनुवाद  ]

 प्रस्ताव  है  कि  इस  प्राधिकरण  को  एक  चरणबद्ध  रूप  में  उन  कार्यों  का  दायित्व
 से  लेना  चाहिए  जिन्हें  इस  समय  राज्य  लोक  निर्माण  बिभाग  कर  रहा

 भापने  इसमें  साफ  लिखा  है  कि  राज्य  सरकारों  को  हमने  नेशनल  हाइवे  एक  एजेंट  के  रूप  में
 दे  रखे  उनकी  व्यवस्था  ठीक  न  होने  की  वजह  से  उनको  वापिस  लेकर  उनको  ठीक  करेंगे  यह  बहुत
 मच्छी  बात  केन्द्र  सरकार  अथारिटी  बनाकर  काम  करती  है  तो  बहुत  अच्छी  व्यवस्था  है  ।  इस  बात

 अवश्य  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  वह  किस  प्रकार  की  अथारिटी  कया  वह  स्वायत्त  संस्था  होगी
 या  भारत  सरकार  के  अधीन  काम  करने  वाली  संस्था  होगी  ।  दोनों  में  बहुत  बड़ा  अन्तर  आ  जाता  है  ।
 अगर  स्वायत्त  संस्था  बनती  है  तो  निश्चित  तरीके  से  उसके  काम-काज  में  काफ़ी  बदलाव  आ  जाता
 इस  संस्था  को  सरकार  के  हाथों  में  मजबूती  से  रखा  जाना  चाहिए  इसमे  किसी  प्रकार  को  स्वायत्तता  नहीं
 दी  जानी  चाहिए  ताकि  उसका  दुरुपयोग  न  हो  वरना  बहुत  दुरुपयोग  होता  इसलिए  इस  व्यवस्था  को

 मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  भीलवाड़ा  के  अन्दर  रामपुर-अगुचा  है  जिसमे  जिक  स्मेल्टर  प्लांट
 लगा  हुआ  उसकी  अथारिटी  बनी  हुई  वह  स्वायत्त  संस्था  उसके  द्वारा  जो  व्यवस्था  को  जा

 रही  उसमें  सरकार  का  कितना  कष्ट्रोल  है  इस  बात  को  देखने  को  आवश्यकता  है  ।  इसको  अगर  ध्यान
 में  रखेंगे  तो  बहुत  सारी  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  हो  जायेंगी  ।  आप  जो  अथारिटी  बना  रहे  हैं  उसमें

 पांच  फुल  टाईम  मैम्बर  और  चार  पार्ट  टाईम  मैम्बर  मेरी  समझ्न  में  नहीं  आया  कि  पार्ट

 टाइम  मैम्बर  किस  प्रकार  के  सोगों  को  स्टेट  रिप्रेजन्टेटिव  होगे  या  जन-प्रतिनिधि  कोन

 होंगे  जो  इसके  पार्ट  टाइप  मैम्बर  जिन-जिन  राज्यों  से  नेशनल  हाइवे  निकलता  निश्चित  रूप

 से  उनके  मैम्बर  का  प्रतिनिधित्व  इसमें  होना  अगर  होता  है  तो  इतने  लोगो  को  सदस्य  नहों
 बना  क्योंकि  इसमें  काफी  राज्य  आते  इसलिए  आप  समय-समय  पर  जैसे  एक  साल  एक  राज्य

 का  और  दूसरे  साल  दूसरे  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  हो  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  आपको  वह  के  राजमार्गों

 का  विकास  होने  में  उनका  पूरा  योगदान  मिल  सके  ।  आपने  पार्ट  टाइम  सदस्य  बनाए  हैं  आप  इनको  और

 इससे  काम  नहीं  यह  ठीक  है  कि  पांच  फुल  टाइम  सदस्य  वह  आप  कितने  भी

 लेकिन  पार्ट  टाइम  सदस्यों  की  संख्या  और  बढ़ायें  आष  पर  इससे  बजन  भी  नहीं  पड़ेगा  ।  वह  अपने

 राज्यों  और  क्षेत्रों  की  बातों  को  रख  सकते  हैं  और  आपको  इनसे  ज्यादा  सहयोग  मिल  सकता  मैं

 आपका  ध्यान  एक  और  चीज  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  वह  यह  कि  आपने  मजदूरों  के  लिए
 इस  बिल  में  कोई  बात  नहीं  कही  जो  मजदूर  राजमार्गों  के  अन्दर  काम  करते  हैं  चाहे  व  स्थाई

 अर्घधस्थाई  हों  या  अस्थाई  हों  उनके  लिए  आपने  कया  प्रावधान  किया  है  ?  उनकी  जैसे  प्रोविड़ेंट

 फण्ड  ई०  एस०  भाई०  आदि  अन्य  प्रकार  की  सुविधायें  जो  मजदूरों  को  दी  जाती  हैं  उनके  बारे  मे

 प्रापने  इस  बिल  में  जिक्र  नहीं  किया  नेशनल  हाइवे  के  जितने  भी  देखभाल  के  काम  है  यही  मजदूर
 करते  इनके  लिए  अ।पने  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  है  जिसकी  बजह  से  उन  लोगों  को  अगे  चलकर
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 तकलीफ  होगी  और  फिर  आपको  प्रावधान  करना  इसलिए  आप  जब  रूल्स  फ्रेम  करें  तो इसका
 भी  प्रावधान  करें  जिससे  मजदूरों  को  किसी  प्रफार  की  तकलीफ  न  हो  ।  मेरा  एक  अन्य  सुझाव  भी
 मैंने  आपकी  संसदीय  सलाहकार  समिति  में  भी  उसको  उठाया  आज  फिर  मैं  आपका  ध्यान  डस  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  मेरे  क्षेत्र  में  अजमेर  से  लेकर  इन्दौर  और  बम्बई  तक  स्टेट  हाइब  जो

 भीलवाड़ा  होकर  निकलता  है  उसको  नेशनल  हाइवे  में  बदलने  की  मैं  अरसे  स ेभारत  सरकार  से  अपील
 कर  रहा  जिसकी  आज  तक  व्यवस्था  नहीं  हुई  आपने  विश्व  बेंक  से  इसके  लिए  पैसा  दिलाने  की
 बात  कही  मन्दसौर  के  सांसद  भी  यहां  बैठे  हुए  वे  भी  जानते  हैं  कि  हाइबे  पर  कितना  भारी
 यातायात  रहता  वह  भी  मुझ  से  सहमत  होंगे  कि  यह  रोड  नेशनल  हाइवे  बनने  के  लायक  है  या

 नहीं  ।  इसलिए  आप  इसको  भी  नेशनल  हाइवे  में  तरसीम  करें  ।  ताकि  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  एक  अज्ष्छी
 सड़क  मिल  सके  ओर  यातायात  की  व्यवस्था  मजबूत  हो  सके  ।  आप  राजस्थान  से  प्रतिनिधित्य  करते  हैं  ।
 आमको  मालूम  ही  है  राजस्थान  सड़क  और  रेल  में  काफी  पिछड़ा  हुआ  है  ।  यह  तो  हमारा  सौभाग्य

 है  कि  आप  सड़क  मन्त्री  बन  गए  और  थोड़ा  बहुत  ध्यान  इस  प्रदेश  पर  दे  सकते  वरना  रेल  मन्त्री  को
 तो  हमारे  आसपास  भी  लेना  देना  नहीं  है  वह  तो  मध्य  प्रदेश  से  आगे  ही  नहीं  निकलते  इसलिए  भाप
 कम  से  कम  हमें  सड़कों  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  बताने  में  अपना  योगदान  देंगे  ताकि  राजस्थान  ज्यादा
 अच्छी  तरह  से  ढेवलप  हो  सके  ओर  हम  राजस्थान  की  तरक्की  के  लिए  ज्यादा  काम  कर  सके  ।

 इसी  तरीके  से  राजस्थान  में  हर  साल  पड़ने  वाले  अकाल  का  मुकाबला  करने  के  लिए  भी
 ठोस  कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  यहां  हमारे  कई  भाइयों  ने  नेचुरल  कलेमिटोज  का
 जिक्र  कहीं  राढ़  के  रूप  में  नेचुरल  कंलेमिटी  आती  है  तो  कहीं  अतिवृष्टि  के  रूप  लेकिन
 हमारे  राजस्थान  में  हर  साल  काल  के  रूप  में  नेचुरल  कलेमिटी  आती  शायद  मन्त्री  जी  को

 मालूम  होगा  कि  हमारे  नेता  प्रधानमन्त्रो  जी  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि  हर  गरीबी  रेखा  से  नीचे
 अपना  जीवन  व्यतीत  करने  वाले  परिवार  से  एक  अ्यक्ति  को  एम्पलायमैंट  देंगे  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  हमारे
 देश  में  आज  जिस  तरीके  से  सड़कें  बनाने  का  काम  होता  यदि  हम  ठकेढ।रों  के  जरिए  सड़कें  बनवाने
 की  व्यवस्था  को  समाप्त  कर  डिपार्टमैंटली  सारे  कामकाज  कराएं  ऐसे  लोगों  की  एक  लैंड  भार्मी  बनाकर
 सड़कें  बनाने  का  कार्य  करायें  तो  उससे  जहां  हम  अपने  नेता  के  वायदे  को  पूरा  करने  की  स्थिति  में  हो
 जायेंगे  वहीं  देश  के  विकास  में  हमें  काफ़ी  योगदान  मिलेगा  ।  फिर  हमें  करप्शन  की  शिकायतें  भी  सुनने
 को  नहीं  मिलेंगी  ।  यदि  आप  स्वयं  एस  ओर  काम  करना  आरम्भ  करेंगे  तो  स्टेट  गवनंमैंट्स  पर  भी  उस
 का  असर  पड़ेगा  और  सारी  स्टेट्स  में  जिस  तरीः  से  ठेकेदारी  व्यवस्था  चल  रही  जिसमें  भ्रष्टाचार
 और  दूसरी  तरह  की  कई  अनियमितताएं  सामने  आती  रहती  वे  भी  समाप्त  हो  आपके
 अधिकारी  ओर  लेबर  मिलजुल  कर  इस  क॑  विकास  में  ज्यादा  से  ज्यादा  योगदान  दे  मैं  समझता

 हू  कि  आप  इस  सुझाव  पर  गहराई  से  विचार  कर  उचित  कदम  उठायेंगे  क्योंकि  आज  भ्रष्टाचार  को
 रोका  जाना  भत्यन्त  आवश्यक

 आपने  इस  बिल  में  प्राइवेट  पार्टीज  को  भी  इन्वाइट  किया  है  कि  वे  यदि  नेशनल  हाईवेज  बताने
 में  अपना  योगदान  देना  घाहेँ  तो  दे  सकती  हैं  मगर  हमारा  आज  तक  का  अनुभव  यह  है  कि  जितनी  भी

 हमारे ठेश
 में  पैसे  बाली  प्र।इवेट  पार्टीज  वे ईमानदारी  से  काम  न  गरीबों  का  खून  चूस

 उनका  शोछण  करके  पैसे  बालो  बनी  करोड़पति  बनी  ऐसे  लोगों  को  यदि  आप  नेशमल  हाइवेज
 बनाने  में  इन्वोल्य  करेंगे  तो  आप  समझ  सकते  हैं  कि  कल  उन  पर  जितनी  भाड़ियां  या  टरक्स  उनका
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 ये  किस  प्रकार  शोषण  करेंगी  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  हन  प्राइवेट  पार्टीज  को  हम्वाल्य  अवश्य
 कीजिए  परन्तु  उनको  प्रार्थामकता  दी  जामी  चाहिए  जिनका  आपकी  नीतियों  में  विश्वास  जो  आपको
 मीतियों  में  विश्वास  व्यक्त  जो  समाजवादी  में  विश्वास  रखते  हों  ओर  जो  देश  की  जनता
 को  आर्थिक  तौर  पर  सम्पस्न  बना

 आपने  इस  बिल  में  क्वालिटी  कन्ट्रोल  और  कुछ  अन्य  बातों  के  लिए  प्रावधान  किया  निगरानी
 की  भी  व्यवस्था  कौ  इस  दिशा  में  हमें  सचेत  होकर  कार्य  करना  जैसा  कि  आप  आनते
 विभाग  के  इन्जीनियरों  और  पदाधिकारियों  पर  कमीशन  लैने  जैसे  अनेक  बम्भीर  आरोप
 लगाए  जाते  रहे  और  यहां  पर  सतकंता  कनेटी  बनाए  जाने  का  सुझ'व  चाहे  वह  रीजनल
 लेबल  पर  प्रदेश  लेबल  पर  या  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  जहां  भी  आप  उचित  समझें  हम  नहीं
 कहेंगे  कि  हम  जन  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करके  ही  आप  सतर्कता  कमेटी  लेब्न  जो  भी
 सतकंता  कमेटी  आप  बनायें  उसे  सारी  ब्यवस्थाओं  की  जिम्मेदारी  क्योंकि  सड़कों  को  बनाने  और
 उनके  रखरखाव  पर  जो  आप  सेक़ड़ों  करोड़  रुपया  खच  उनकी  क्वालिटी  ठीक  उसमे  किसी

 तरह  की  गड़बड़  न  हौने  पाए  और  आपके  सारे  प्रोग्राम  सही  तरीके  से  इम्पलीमैंट  इसकी  पूरी
 व्यवस्था  होना  आवश्यक  है  ।  टाइमली  इम्पत्रीमैंटेशन  की  व्यवस्था  का  होना  नितान्त  आवश्यक

 बसे  तो  मुझे  बहुत  सी  बातें  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कहनी  थीं  परस्तु  समय  की  सीमा  को
 देखते  हुए  सिर्फ  इतनां  निवेदन  अवश्य  करना  चाहू गा  कि  इस  बिल  में  आपने  जितनी  व्यवस्थाएं  की
 जिस  ओऔधोरिटी  को  आप  गठित  करने  जा  रहे  उन  समस्त  प्रावधानों  को  सही  तरीत  से  इम्पलीमैंट
 किया  जाना  चाहिए  ताकि  देश  के  आर्थिक  उत्धान  में  यह  बौधोरिटी  ज्यादा  से  ज्यादा  योगदान  दे

 हम  सब  मजबूत  ओर  सशक्त  बनें  और  राष्ट्रीय  एकता  मजबूती  के  रास्ते  पर  आगे  बढ़े  ।  शब्दों  के  - साथ
 मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  जाजं  जोसफ  मंंडाकल  :  सभापति  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 प्राधिक रण  की  स्थापना  करने  के  लिए  इस  विध्वेयक  को  लाने  के  लिए  मैं  मानमीय  मन््त्री  महोदय  को

 बधाई  देता  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  भी  करता  हूं  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  अमुरोध  करता  हूं  कि  इस  प्राधिकरण  के  लिए  अधिक  धन

 आबयंटित  किया  जाए  ताकि  भविष्य  में  इसके  सामने  धन  की  समस्या  न  आए  और  साथ  ही  और  अधिक

 कार्य  करने  के  लिए  इस  प्राधिकरण  को  भौर  शक्तियां  दी  जानी  इसको  विकेम्द्रित  करता

 ताकि  दूर-दराज  के  इलाकों  की  भी  विकास  हो  सके  |

 मैं  केरल  राज्य  से  हूं  जहां  देश  में  सबसे  अधिक  वर्षा  होती  अधिक  वर्षा  होने  के  करण  सड़कों
 का  उचित  रखरखाव  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वतंमान  केरल  सरकार  की  रुचि  तटीय  राजमार्ग  भौर

 तटीय  रेलवे  और  जलमार्ों  के  विकास  में  अधिक  उनकी  नीतियों  से  भीतरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  70

 प्रतिशत  लोगों  को  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।

 मैं  एक  ऐसे  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  जिसमें  कालीमिय  और  अदरक  के

 निर्यात से  300  करोड़  रुपये  से  लेकर  400  करोड़  रुपये  तक  की  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  होता  है  ।

 नारियल और  कोको  के  उत्पादन  हे  100  करोड़  रुपये  से अधिक  आय  होती  मैं  माननीय  मन््त्री
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 जाजे  जोसफ

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  हमारे  क्षेत्र  के  बारे  में  उदार  दृष्टिकोण  अपनाएं  और  कोचोन  मंदुरई
 राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमागग  के  रूप  में  वह  एक  अन्तेराज्यीय  राजमार्ग  इस  राजमार्ग  की
 योजना  अंग्रेजों  क ेआगमन  से  पहले  बनाई  गई  थो  ।  उन्होंने  इस  राजमार्ग  के  दायित्व  को  नहीं  लिया  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  रेलवे  लाईन  बिलकुल  भी  नहीं  है  ।  उस  क्षेत्र  में  लगभग  30  से  40  लाख  व्यक्ति  रहते  हैं

 परन्तु  वहां  रेलवे  लाईन  अथवा  राजमार्ग  बिलकुल  भी  नहीं  है  ।  अतः  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  उस

 सड़क  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  माना  जाना  चाहिए  ।

 यदि  दक्षिण  तमिलनाडु  से  यूरोप  अथवा  अमरीका  में  किसी  सामान  का  आयात  अथवा  निर्यात
 करना  चाहते  उन्हें  भीलंका  का  चक्कर  लगाकर  स्वेज  नहर  द्वारा  पश्चिमी  देशों  में  जाना  पड़ेगा  ;
 जिसमें  डीजल  तेल  के  लिए  बहुत  से  घन  और  ऊर्जा  का  अपव्यय  होगा  ।  यदि  कोचीन-मदुरई  राजमार्ग  का
 निर्माण  किया  जाता  है  तो  उससे  यह  दूरी  कम  होगी  और  ऐसा  करने  से  बहुत  सी  ऊर्जा  की  बचत  होगी  ।
 इससे  कोचीन  बन्दगाह  का  विकास  भी  शीघ्र  होगा  ।  कोचीन  बन्दगाह  के  विकास  के  लिए  यह  राजमार्ग
 अत्यन्त  आवश्यक  अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सड़क  का
 निर्माण  का  किया  जाता  पिछले  लगभग  40-50  वर्षों  से  यह  प्रस्ताव  लम्बित  पड़ा  है  क्योंकि

 यहां  कोई  रेलवे  लाईन  नहीं  इसलिए  कम  से  कम  इस  राजमार्ग  का  निर्माण  शुरू  किया  जाना
 इस  क्षेत्र  में  केरल  के  अधिकांश  आदिवासी  और  हरिजन  बसते  हैं  ।  उन  सभी  के  लाभ  के  लिए

 भी  मैं  माननीय  मन्त्र  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  शीध्र  ही  इस  राजमार्ग  का  निर्माण  शुरू  किया  जाए
 और  इसके  लिए  पर्याप्त  घनराशि  दी  जाए  ।

 ]

 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  माननीय  सभापति  मैं  जल  भूतल  परिवहन  मन्शत्री
 जी  द्वारा  प्रस्तुत  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमागगे  प्राधिकरण  विधेयक  का  पुरजोर  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा

 हुआ  हूं  ।

 मैं  आज  सुबह  से  ही  दोनों  पक्षों  क ेमाननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुन  रहा
 पिछले  3-4  वर्षों  से  इस  मंत्रालय  ने  बहुत  ही  महृत्त्वपूर्ण  कार्य  किए  चाहे  वह  राजमार्गों  का  प्रश्न  रहा

 चाहे  भूतल  परिवहन  की  बात  हो  या  फिर  परिवहन  व्यवस्था  को  नियमित  करने  की  बात  हो  ।  आप
 तो  जानते  ही  हैं  कि  हमारे  माननीय  मन्त्री  जी  न ेसमय-समय  पर  राज्यों  को  विभिन्न  मुद्दों  पर  गा

 लाइन्स  सेंटर  की  तरफ  से  भेजी  हैं  ।  यही  नहीं  बल्कि  उन्होंने  जब  यह  भहसूस  किया  कि  विभाग  को

 मजबूत  करने  की  आवश्यकता  है  तो  उन्होंने  दृढ़ता  स ेउसको  मजबूत  किया  ।  आपको  तो  यह  ज्ञात  ही
 है  कि  दिल्ली  में  इन्होंने  व्यापक  क  रप्शन  सख्ती  से  कट्रोल  किया  ।  हसी  वजह  से  आज  हम  यह  कह  सकते
 हैं  कि  स्थिति  में  काफी  सुधार  आया  है  ।

 हमने  इस  बिल  को  ध्यान  से  पढ़ा  बड़ी  खुशी  है  कि  सभी  पहलुओं  पर  विस्तार  से
 चर्चा  की  गई  है  ।  केवल  यही  राजमार्गों  के  उसके  रखरखाव  ओर  उनके  विकास  की  बात  व
 उनके  प्रबन्ध  की  बात  कही  गई  है  अथवा  उनको  कंसे  सुन्दर  बनाया  जा  सकता  है  उसकी  भी  चर्चा

 जगह-जगह  पर  होटलों  की  जंगह-जगह  पर  सुन्दर  नगरों  के  निर्माण  की  बात  और  यही  जो
 कर्मचारी  उसमें  लगे  हुए  उनके  लिए  आवास  आदि  की  व्यवस्था  का  प्र।वधान  भी  इसमें  आज  जब
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 हम  इस
 महत्त्वपूर्ण

 विधेयक  पर  चर्श्ा  कर  रहे  हैं  तो इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  निश्चित  तौर  पर
 हमें  राष्ट्रीय  परिप्रेक्य  में  इसको  देखना  पड़ेगा  ।  हमारे  काफी  साधिपों  ने  इस  बारे  में  काफी  प्रकाश  डाला

 ज-जकज--+

 अभी  भी  देश  में  ऐसे  पिछड़े  हिस्से  चाहे  वह  पहाड़ी  भाहे  वह  डैजर्ट  के  भाहे
 साइकलोनिक  इलाके  ट्राइबल  इलाके  या  चाहे  सूके  क्षेत्र  ओ  एक  तरफ  रेलबे  लाइन  से
 वंचित  हैं  वहीं  उनमें  हमको  राष्ट्रीय  मार्गों  का  भो  अभाव  खलता  है  परिणामस्वरूप  जो  पिछड़े  इलाके

 जो  रीजनल  हम्बेलेंसेज  उनको  हमें  दूर  करना  *
 यह  ठीक  है  कि  हमने

 महत्त्वपूर्ण  कार्य  इस  दिशा  में  किया  है  और  61  हजार  किलोमीटर  रेलबे  लाइनें  बिछाई  लेकिन  उनको
 जोड़ने  के  लिक  करने  के  लिए  हमने  कोई  विशेष  प्लान  नहों  किया  ।

 ह॒

 *
 अभी  हमारे  एक  साथी  सड़कों  के  आरे  में  कह  रह  थे  कि  सभी  राज्यों  में  हमने  समान  रूप  से

 कार्यान्वित  नहीं  तेलगूदेशम्  के  साथी  जब  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने  भी  कहा  कि  हमें  इतनी
 राशि  नहीं  मिलती  जिससे  उनका  विकास  और  अनुरक्षण  किया  सके  ।  ऐसी  बात  नहीं  बहुत  से  राज्यों
 में  आप  जाएंगे  जेसे  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  में  तो आपको  गड़बड़  लगने  बहां  भी
 वही  पैसा  है  और  वही  नियम  इसके  बावजूद  कि  सारे  प्राककलन  स्टेट  एजेंसी  के  जब  मंजूर  होते  हैं
 तो  वह  ध्रनराशि  उपलब्ध  होती  है  इसलिए  में  उन  राज्यों  के  उन  साथियों  की  बातों  से  एग्री  नहीं  करता

 यह  जो  कह  देते  हैं  कि  पर्याप्त  धनराशि  नहीं  मिलती  ।  इन्हीं  मामलों  की  बजह  से  कुछ  राज्य  सरकारें

 लापरवाही  बरतती  तवज्जह  नहीं  देती  नतीजा  यह  होता  है  कि  वहां  सक्ष्कों  की  हालत  खरांब
 मैं  बिहार  में  गया  तो  देखा  कि  वहां  सड़कों  पर  काफी  जगहों  पर  खड़डे  पड़े  हुए  पुल  ठीक  नहीं

 नीचे  उतारकर  जाना  पड़ाता  है  लेकिन  यदि  आप  उत्तर  प्रदेश  में  आएंगे  तो  आपको  बहां  से  ठोक
 लगेगा  ।  हरियाणा  में  आप  जाएगे  तो  वहां  सड़कें  ठीक  कुछ  राज्य  सरकारें  उतने  ही  पैसे  में

 काम  कर  लेती  हैं  और  इसके  बावजूद  हमारे  साथी  कहते  हैं  कि  उन्हें  भरपूर  पैसा  नहीं  मिलता  ।  अब

 प्राधिकरण  बनने  से  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  वह  समान  रूप  से  राष्ट्रीय  मार्गों  की  व्यवस्था  वे

 अनुरक्षण  करेगा  लेकिन  इसमें  हमें  यह  खतरा  दिखाई  दे  रहा  है  कि  सरकार  की  जो  एजेंसियां  इस  कार्य
 में  लगी  हुई  हैंतो  उनमें  काम  करने-बाले  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  का  क्या  क्योंकि

 प्राधिकरण  बनने  के  बाद  एजेंसियों  का  काम  बन्द  हो  जाएगा  इसके  लिए  आपको  कोई  न॑  कोई  प्रावधान

 बनाना  पड़ेगा  इसलिए  आप  जब  एथोरिटी  को  का  सौंपें  तो  उन  एजेंसियों  में  जो लोग  काम  कर  रहे  हैं

 उन्हें  भी  इस  प्राधिकरण  में  इस  सम्बन्ध  में  आप  राज्य  सरकारें  से  आपस  में  बातचीत  करके  निर्णय

 लें  नहीं  तो  साधनों  के  अभाव  में  आप  उनको  रिट्रेंच  करना  शुरू  कर  आप  उनको  नहीं  यह

 बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  ब  माननीय  मुद्दा  है  इसलिए  इसको  आपको  देक्षना

 4.59  म०  १७०

 महोबय  पीठासीन  हुए |

 दूसरे  इसमें  यह  प्रावधान  है  कि  जरूरत  पड़ने  पर  अनिवार्य  रूप  से  जमीनों  का  अधिग्रहण  किया

 जाए  ।  अभी  पिछले  साल  हमने  एक  कानून  में  संशोधन  किया  भूमि  ब्रहण  के  सम्बन्ध  में  ।  इसमें  हमें

 यह  देखना  पड़ेगा  कि  मुआवजे  के  लफड़े  में  किसान  न  पड़े  ।  हमें  मालूम  है  कि  देश  में  जो  राजमार्ग  हैं  या

 प्रदेश  सरकारों  की  सड़कें  हैं  जहां  सड़कों  को  बने  हुए  10  वर्ष  हो  गए  लेकिन  किसानों  को  आज  तक

 मुआवजा  नहीं  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि
 आप  अनिवाय  रूप  से  अधिग्रहण  कर  लें
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 राम  ध्यारे

 सेकिन जब  तक  80  परसेण्ट  मुआबजा
 न  दे  हम  जमीन  नहीं  ले  एक  इससे  खतरमाक  बातਂ

 ओर  आड़  आती  फोरेस्ट  कंजवेशन  एक्ट  के  कारण  हम  सड़कों  को  चोड़ा  नहीं  कर  पा  रहे  है और  न
 इसके  कारण  नई  सड़के  बन  पा  रही  हैं''*

 5.00  १०  १०

 सातवीं  योजना  में  बहुत  सी  सिंचाई  और  अन्य  योजनायें  जो  हैं  उसके  कारण  आप  इसको  पूरा  नहीं
 कर  पा  रहे  तो  आपको  एथारिटी  के  लिए  प्रावधान  करना  जो  आप  इसको  नया  रूप  देने
 जा  रहे  ताकि  सड़कों  के  रख-रखाव  का  काम  और  उनका  निर्माण  कार्य  हो  जाए  और  जो  नए  मार्ग
 बनने  बाले  हैं  उसके  लिए  भी  व्यघस्था  करनी  पड़ेगी  ।  मैं  एक  बात  झोर  कहमा  चाहता  हूं  कि  यह
 जी  एथारिटी  है  इसको  आप  और  अधिकार  दीजिए

 *'*  उपाध्यक्ष  अभी  तो  मैं  दो मिनट  ही  बोला
 मैं  तो  बहुत  महत्त्वपूर्ण  सुझाव  देने  जा  रहा  हूं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मम्त्री  जी  नए  सिरे  से

 देश  का  सर्वेक्षण  करायें  ओर  देखें  कि  सारे  देश  में  राजमा्गों  का एक  जाल  बिछ
 पिछले  वर्ष  रेलों  ने  बहुत  काम  किया  ।

 ]

 छपाध्यक्ष  भहोदय  :  सदस्यों  को  अभी  बोलना  है  भौर  केवल  आधा  धघण्टा  बाकी  है

 क्रो  रास  ध्यारे  पनिका  :  बया  यह  समय  मेरी  बारी  से  आरम्भ  हुआ  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ग्रह  प्रश्स  नहीं  है  ।  आप  कृपया  अध्यक्ष  पीठ  से  सहयोग  कीजिए  ।

 श्री  अमर  राय  प्रधान  |

 शो  अमर  मानसीय  श्री  पायलट  द्वारा  प्रस्तुत  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 करण  विधेयक  का  विरोत  करने  में  मैं  श्री  बसुदेश  आचायं  का  समन  करता  हूं  ।

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  संधीय  ढांचा  यदि  माननीय  मंत्री  इस  बात  को  ध्यान  में

 महीं  रखते  हैं  कि भारत  एक  संघीय  राज्य  है  तो  वे  इस  विधेयक  को  ला  सकते  यह  तक॑  मत  दीजिये
 कि  सातंवी  अनुसूची  ओर  सूची  सं०  23  में  इन  राजमार्गों  का  उल्लेख  किया  गया

 आप  जानते  हैं  कि  हमारे  देश  में  30,000  किलोमीटर  राजमार्ग  है  जो  कि  देश  की  कुल  सड़कों
 का  केवल  2.5  प्रतिशत  हमारे  देश  में  67  प्रतिशत  सड़के  कच्ची  एक  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के

 सार  इन  67  प्रतिशत  सड़कों  पर  हमारे  देश  की  83  प्रतिशत  जनता  आवागमन  करती  मंत्री

 महोदय  इन  सड़कों  में  कोई  रूचि  नहीं  लेता  चाहते  ।  उसकी  कृचि  केवल  राज्यों  की  शक्तियों  को  कम

 करके  केन्द्र  को  अधिक  शक्तियां  देने  में  उनका  केवल  यही  विचार

 यदि  आप  सविधान  सभा  ओर  1956  में  संसद  के  बाद-बिथाद  को  देखें  तो  आपको  यह
 पता  लगेगा  उस  प्रत्येक  व्यक्ति  की  यही  राय  थी  कि  नीति  और  वित्त  सम्बस्धी  मामले  केन्द्र  के

 पास  रहैंगे  और  कार्य-निध्पादन  का  कार्य  राज्यों  के  पास  ऐसा  न  करके  भाप  केम्द्र  को  अधिक

 शक्तियां  दे  रहे  आपमे  केवल  यही  दलील  दी  है  कि  राजमार्गों  की  स्थिति  खराव  भौर  उतका  उचित
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 नो  िशिभभभनिननीशनिशिनिनिनिनिलिभीर न

 रख-रखाव  नहीं  किया  कया  आपने  इसके  कारण  का  पता  लगाया  है  ?  क्या  इसके  लिये  केबल
 राज्य  ही  उत्तरदायी  आप  यह  कह  रहे  हैं  कि  सभी  गेर  कांग्रेस  शासित  राज्य  सड़कों  की
 उचित  देखरेख  नहीं  कर  रहे  हैं  ओर  सड़कों  के  श्राव  रखरखाव  के  लिये  आप  उन्हें  दोष  दे  रहे  हैं
 '*'

 क्री  शाजेश  पावलट  :  उपाध्यक्ष  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  दक्षके  लिये  केबल  गे

 कांग्रेसी  राज्य  ही  उत्तरदायी  हमने  कभी  भी  ऐसा  नहीं  कहा  है  ।  हमने  यह  कहा  है  कि  कुछ  राज्य
 अपनी  सड़कों  की  ठजित  देखरेख  नहीं  कर  रहे  इसमें  कांग्रेस  अथवा  गैर-कांग्रेस  की
 कोई  बात  नहीं  हमने  केवल  यह  कहा  है  कि  कुछ  राज्य  अपनी  सड़कों  को  उचित  देखरेख  नहों  कर

 रहे  मैंने  ऐसा  ही  फहा  है  ।

 मी  अमर  हाप्र  ठीक  आपने  राज्यਂ  कहा  परन्तु  कया  वे  इलके  लिये

 उत्तरदायी  हैं  ?''

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  जल्दी  कीजिये  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अपनी  बात  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  की  जिये  ।  मुझे  पांच

 व्यक्तियों  को  और  बुलाना  है  ।

 क्री  अमर  कया  आप  यह  जानते  हैं  कि  आप  सड़कों  के  विकास  और  अनुसन्धान
 और  रखरखाव  पर  कितमी  खर्च  कर  रहे  इस  सम्दन्न  में  मैं  मामनीय  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  इस  ओर  आकबित  करना  चाहूंगा  कि  20  मीट्रिक  टन  भार  वाले  रोड-रोलर  सड़कों  का  रखरअाब

 कर  रहे  हैं  और  इस  सड़कों  की  कुटाई  का  काम  करते  किन्तु  इन  सड़कों  पर  जो  वाहन  चलते  हैं  उनका

 भार  50  मीट्रिक  टन  से  भी  अधिक  होता  विशेष  रूप  से  रक्षा  बाहनों  का  भार  अधिक  होता  यवि

 इन  सड़कों  पर  ऐसे  वाहन  चलेंगे  तो  आए  कंसे  यह  आशा  कर  सकते  हैं  कि  सड़कों  को  स्थिति  ठीक

 रहेगी  ?

 केरल  से  माननीय  सदस्य  ने  बताया  कि  देश  के  कुछ  भागों  में  अत्यधिक  बर्षा  होती

 उत्तरी  बंगाल  तथा  उत्तरी  बिहार  में  भी  ऐसे  कुछ  क्षेत्र  है  जहां  अत्यधिक  बर्षा  होती  है  तथः  बहा  बाढ़

 भी  आती  वहां  पर  सड़कों  पर  कीचड़  रहती  लेकिन  श्राप  लगभग  1250  रुपये  3,0000

 किलोमीटर  लम्बे  राजमार्गों  क ेरखरखाव  पर  व्यय  कर  रहे  यह  राशि  विभिन्न  राज्यों  मे  बांदा  गई

 क्या  आप  सोचते  हैं  कि  इन  सड़कों  के  रख  रखाव  के  लिए  यह्  राशि  पर्याप्त  यह  मत  कहिए  कि

 एक  केन्द्रीय  प्राधिकरण  गठित  करके  आप  सब  कुछ  कर  सकते  ६  ।  हम  जानते  हैं  कि  आपने  शिक्षा  को

 राज्य  सची  से  निकाल  कर  समवर्ती  सूची  में  शामिल  कर  दिया  अब  शिक्षा  को  क्या  स्थिति

 1974-7  4-7  5  के  बाद  अनेक  वर्ष  व्यतीत  होने  के  बाद  भी  आप  कंवल  नाम  बदल  कर  कार्य  कर  रहे

 राजकीय  विद्यालय  की  बजाय  आप  उन्हें  नवोदय  विद्यालय  कह  रहे  सिफे  इतना  कार्य  करने  से  आप

 लोगों  की  भलाई  नहीं  कर  सकते  हैं  तथा  देश  की  सड़कों  में  भी  कोई  सुधार  नहीं  कर  सकते  हूं  ।

 इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  समंग  तहीं  कर  सकता  हूं  ।
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 गा  जन

 की  बालकबि  बरागों  :  माननोय  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि
 आप  ने  मुझे  बोलने  का  समय  मैं  जो  समय  आप  ने  दिया  उसी  के  भीतर  अपनी  बात  कह  दूंगा  ।
 मैं  इस  बिल  का  समथंन  करता  हूं  ओर  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  मंत्री  है  को  बधाई  और  धन्यवाद  देना
 चाहता  हूं  और  कहना  छाहता  हूं  कि सही  वक्त  पर  इन्होंने  सही  काम  करने  का  बीड़ा  डठाया  है  ओर
 मेरी  शुभकामना  है  कि  इस  में  इनको  सफलता  मिले  ।

 मैं  तीन-चार  सुझाव  दूंगा  ओर  एक  मांग  रखूंगा  ।  आप  ने  पैसे  के  प्रावधान  की  बात  कही  ओर

 आप  पैसे  के  लिए  कुछ  वांड्स  भी  फ्लोट  मैं  आप  से  निवेदन  करता  हू  कि  अभी  बजट  में  तीन

 महीने  बाकी  हैं  ओर  बजट  की  तैयारियां  चल  रही  होंगी  या  शुरू  होने  को  होगी  ।  भाप  कपा  कर  के

 केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  से  और  प्रधान  मंत्री  जी  से  कहें  कि  इस  दश  मे  जो  40,  50  हजार  करोड़  रुपये
 की  ब्लैक  मनी  है  काला  पैसा  है  जिस  को  लोग  डकोरेशन  में  ओर  विलासिता  में  लचं
 करते  उसकी  कुछ  राशि  जो  व्यक्ति  आप  के  इस  प्राधिकरण  मे  तो  बहू  टेक्स-फ्रों  हो  जाएगी  ।
 इनकम  डिस्कलोजर  की  तरह  को  आप  एक  स्कीम  अगर  तो  हजारो  करोड़  रुपया  आप  को  मिल
 सकता  है  ओर  वह  देश  को  आगे  बढ़ाने  में  लग  सकता  एक  रास्ता  यहू  भो  निकल  सकता  है  कि
 जितना  उस  कर्ज  दी  गई  राशि  का  इनकम  दंबस  होता  है  ब्याज  मे  से  उतना  पैसा  ले  इसक  लिए
 आप  पांच-दस  साल  की  सीमा  रख  दें  ।  इससे  आपको  राहत  मिल  सकती  है  ।  थह  मेरा  एक  सुझाव  है  ।

 मेरा  निवेदन  एक  यह  है  कि  भू-अजन  के  जो  आपके  कानून  हैं  वे  बहुत  पुराने  हैं  ओर  उनमे  जो
 कमजो  रियां  हैं  व ेकिसी  से  छिपी  नहीं  उसके  खिलाफ  कोई  भी  आदमी  कोर्ट  मे  चला  जाता  है  और
 सटे  आडइंर  ले  लेता  इससे  सारा  मामला  गड़बड़ा  जाता  आप  इन  कानूनों  की  कमजोरियों  को  दूर
 करके  उनसे  लोगों  को  बचा  लें  ।  यह  आपका  इस  देश  केलोगों  पर  बहुत  बड़ा  एहसान  होगा  ।  अगर

 भू-अज॑न  के  मामले  में  आप  कोर्ट  के  दायरे  में  फंस  गये  तो  आपके  ये  सारे  प्रोजेक्ट  घरे  रह  जाएंगे  ।

 एक  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  प्रादेशिक  सरकारों  ने  राज  मार्गों  की  अपनी  प्रायोरिटीज  फिक्स
 की  उनको  आप  फिर  से  देखें  ओर  उन  पर  पुनविचार  करें|  क्योंकि  उसके  पीछे  कहीं  राजनीति
 कहीं  झुकाब  कहीं  और  दूसरी  बातें  अगर  आप  उन  पर  पुनः  विच्ञार  कर  सकेंगे  तो  इससे  इस
 सदन  के  कई  लोगों  की  इक्छाओं  का  आप  सम्मान  कर  सकेंगे  ।

 मध्यप्रदेश  के  बारे  में  मेरे  कई  मित्रों  ने कहा  है  मैं  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  राजस्थान  के
 मेबाड़  क्षेत्र  से  महाराष्ट्र  है  तो आपको  हर  हालत  में  मध्यप्रदेश  से  हो  कर  गुजरना  होगा  ।  एक  रूट
 के  बारे  में  मै ंआाप  से  बारबार  कहता  रहा  हूं  कि  नसीरावाद  से  ले  कर  के  महु  तक  का  जो  हिस्सा
 इसको  चित्तोड़गढ़  अम्बई  तक
 लाइये  ।  इसमें  काफी  बड़ा  हिस्सा  बेसे  ही  चोड़ा  है  ओर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  समतुल्य  इसको  अगर
 आप  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  प्राथमिकता  में  ले  लेंगे  तो  बड़ी  कृपा  होगी  ।

 एक  विशेष  निवेदन  मैं  आपसे  ओर  करना  चाहता  जेसा  कि  राव  साहब  ने  ओर  प्रतापभानु
 शर्मा  जी  ने  भी  बताया  कि  यदि  आप  ट्रकों  के  बारे  में  कोई  नीति  तब  करते  हैं  तो  आप  छोटे  आठ
 टन  बाले  ट्रकों  को  भी  पेट्रोनेज  दें  ।  रोड  ट्रांसपोर्ट  भी  आपके  पाप्त  है  इसलिए  इनके  बारे  में  मैं  आप  से
 निवेदन  करूंगा  ।  बड़े-बड़े  ट्रक  वाले  जो  होते  हैं  व ेआपकी  सड़क  छराब  करते  इसमें  दो  राय  नहीं  हैं
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 कि  उनका  होना  भी  जरूरी  लेकिन  आप  छोटे  ट्रक  बालों  को  संरक्षण  प्रदान  आठ  टन  बाले
 ट्रकों  को  जो  कि  बारह  टन  तक  लोड  ले  जाते  हैं  ओर  एक  ट्रक  पर  दो  आदमियों  को  काम  मिलता

 एक  बात  मैं  और  कहूंगा  कि  आप  ट्रकों  से ओ  रोड  टेक्स  वसूल  करते  हैं  उसको  आप  ट्रक.की
 कीमत  में  ही  इस्कलूह  करके  दस-बारह  साल  का  एक  साथ  वसूल  कर  हससे  आपको  रोड  टेक्स  एक
 साथ  वसूल  हो  जायेगा  और  ट्रक  टेक्स  फ्री  हो  इससे  आपको  और  ट्रक  वालों  को  भी  काफी  राहुत

 '
 मिलेगी  ।  यह  सुझाव  मैं  ट्रक  वालों  से  बात  बने  के  बाद  दे  रहा  हैं  ।  भाप  इसबे  बारे  मे

 मैं  आपको  धन्यवाद  दिये  बिना  नहीं  रह  सकता  कि  आपने  यह  एक  अच्छा  एक्ट  बनाने  की
 कोशिश  को  है  ।  आप  प्राधिकरण  के  जहां  बड़े  दफ्तर  बनायेंगे  बहा  आप  ढाई  सो  तोन  सौ  किलोमीटर  पर
 छोटे-छोटे  दफ्तर  भी  बनाएं  जो  कि  मेंटीनेंस  के  काम  को  देख  सके  |  यह  न  हो  कि  वे  भी  वसूली  शुरू  कर
 दें  ।  उन्हें  केवल  मेंटीनेंस  का  काम  देखना  है  ।

 अंत  में  मैं  निवेदन  करूंगा  आपने  पहले  भी  एक  कंसीलिडेटिड  मीटर  द्वेकिल  एक्ट  ला  कर  के
 अक्षछा  काम  किया  अब  आप  यह  दूसरा  बड़ा  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  जो कि  हम  को  सदी  में
 ले  जायेगा  और  लोग  राजीव  गांधी  के  शासन  को  इस  बहाने  से  याद  रखेंगे  ।

 *्
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 मैं  आपको  बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  आपने  मुझे  बोलने  का  समय

 भी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  जो  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमा्गे
 विधेयक  लाया  गया  है  मैं  गलका  समर्थन  करता  इस  सदन  में  शिक्षा  नीति  पर  भी  बहस  हुई  थी  ।
 रेलवे  द्वारा  भी  सदन  में  जानकारी  दी  गयो  हम  इंतजार  कर  रहे  थे  राष्ट्रीय  परिवहन  मंत्रालय

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  सुधार  के  लिये  कोई  कदम  आप  मंत्री  महोदय  इस  विधेयक  को  ला  कर
 के  बाकई  में  प्रशंसा  के  पात्र  बने

 सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  अपने  आप  में  एक  महत्व  रखता  हरेक
 राज्य  हैं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  अपनी  अपनी  स्थिति  आप  अगर  दिल्ली  से  ह।रयाणा  में  बड़ोगढ़  जाएं
 और  बिहार  में  पटना  से  राची  जाएं  तो  आपको  समात  द्वरी  होने  पर  भी  राजमार्गों  की  स्थिति  के  कारण
 अलग-अलग  समय  लग  जाता  है  ।  दिल्ली  से  चंडीगढ़  आप  धार  घंटे  में  पहुंच  जाते  हैं  लेकिन  पटना  से

 रांची  समान  दूरी  होने  पर  भी  12  घंटे  में  पहुंचते  जहां  तक  संसाधनों  की  बात  पायलट  साहब  मैं
 दावे  के  इस  सदन  में  चुनोतो  भरे  शब्दों  में  कहता  हूं  कि  हमारी  कॉस्टीच्युएसी  में  गोपालगंज  से

 दुमरियाघाट  तंक  एक  राजमार्ग  जाता  वह  राष्ट्रीय  राज  मार्ग  डिबीजन  डुमरिया  घाट  में  इस

 राजमाग्ें  को  चौड़ा  करने  क ेलिए  1987  में  निविदा  हुई  और  भारत  सरकार  के  परिवहन  मंत्रालय  से

 9  करोड़  रुपया  दिया  लेकिन  खेद  का  विषय  है  कि  एक  तरफ  निविदा  हुई  और  निविदा  के

 ततृपश्चात्  जब  काम  अलाट  हो  गया  तो  वहां  के  कार्यंपालक  अभियंता  द्वारा  इस  रोड  के  मेंटीनेंस  के  नाम
 पर  12  लाख  रुपया  खर्च  कर  जबकि  रोड  की  निविदा  हो  चुकी  ऐसे  समय  पर  12  लाख

 रुपया  व्यय  करने  की  क्या  आवश्यकता  थी  जबकि  बह  पथ  बन  रहा  आज  आप  देखें  कि  जहां  तक

 ग्राउटिग  का  तथा  कटिंग  का  प्रश्न  है  तो  बिहार  प्रदेश  की  सड़क  जब  शुरू  होती  है  तो  वहां  से  अपने  आप
 में  एक  परिवर्तन  नजर  आता  है  |  संसाधनों  की  जहां  तक  बात  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  हस  पर

 कहा  मैंने  अपनी  कस्टीट्वेंसी  गोपालगंज  में  स्वयं  देखा  है  कि  एन  एच  डिपार्टमेंट  के  लाखों  करोड़ों  के
 अच्छे  मिक्सिंग  मशीनें  ओर  ट्रवस  छड़  हैं  और  सड़  रहे  हैं  तथा  दूसरों  तरफ  संसाधनों  को  कमी
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 की  बात  कही  जाती  चन्द  रोज  के  के  बाद  इन  मशीनों  का  आक्शन  होगा  और  इनको  कम  कीमत  पर
 अपने  चढहेते  लोगों  को  दे  दिया  इस  तरह  की  लूट  बहां  पर  हो  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  राज  मार्गे  एन  एच  28  पर  गोपालगंज  मुख्यालय  से  एक  रोड  पटना  को  जोड़ती
 छपरा  से  जब  हम  बिहार  विधान  सभा  में  थे  तो  उस  समय  बिहार  प्रकार  द्वारा  इस  पथ  को

 राष्ट्रीय  राज  मार्ग  में  लेने  क ेलिए  लिखा  गया  था

 अभी  तक  इंडिपेंडेंट  मेंब्स  की  हालत  वही  आपको  चेयर  से  इतनी  जल्दी  नहीं  करनी

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपनी  बात  कहने  का  प्रयास  कीजिए  ।

 भरी  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  एक  तो  इंडिपेंडेंट  सदस्यों  के  लिए  क्राइटेरिया  फिक्स  किया  गया  है
 कि  वे  आखिर  में  पहले  बोलमे  वाले  सदस्यों  को  अधिक  समय  दिया  जाता  है  ।

 सिनुषाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुह  पर  मैं  चर्चा  नहीं  चाहता  हूं  ।

 श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  मैं  बेठ  जाता  लेकिन  मेरी  यह  प्रतिक्रिया  है  कि  इसी  आसन  से
 किसी  मेम्बर  को  आष्चे  घण्टे  का  समय  दे  दिया  जाता  वी०  पी०  सिंह  भी  इंडिपेंडेंट  सदस्य
 लेकिन  छतको  एक  घंटा  समय  दे  दिया  जाता  हम  लोग  रिववेस्ट  करते  हैं  लेकिन  हमारे  साथ  सदन  में
 भ्रन्याय  होता  इसलिए  मैं  अपनी  बाणी  बन्द  करता  हूं  ।

 थी  घरंपाल  सिह  मलिक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  भारतीय  राष्ट्रीय  मार्ग
 प्राधिकरण  बिल  1988  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  जो  कि  पायलट  साहब  ने  यहां  पर
 पायलट  किया  मैं  समझता  हूं  कि पायलट  साहब  ने  यह  बिल  लाकर  बहुत  महत्वपूर्ण  काम  किया  है  ।
 जिससे  हिन्दुस्तान  के  सभी  राष्ट्रीय  मार्गों  की  हालत  में  सुधार  होगा  ।

 उपाष्यल  सभी  को  मालूम  है  कि  राष्ट्रीय  मार्गों  की  शुरुआत  शेरशाह  सूरी  ने  की  थी
 भर  आज  का  नेशनल  हाईवे  नम्बर  एक  कलकत्ता  से  लेकर  पेशाबर  तक  उसने  बनवाया  इसकी

 शुरुआत  शेरशाह  सूरी  ने  की  इस  तरह  से  इसका  इतिहास  बहुत  पुराना  है  भोर  मैं  भी  इसके  बारे  में
 2-3  सुझाव  देना  चाहता  आज  जितने  भी  राष्ट्रीय  मार्ग  हैं  व ेकाफी  समय  पहले  घोषित  हुए  कुछ
 थोड़े  समय  पहले  घोषित  हुए  लेकिन  जितने  पुराने  राष्ट्रीय  मर्ग  उन  सब  पर  मोड़  बहुत
 संयुक्त  पंजाब  के  चीफ  मिनिस्टर  सरवार  प्रताप  सिंह  करो  कहा  करते  थे  कि  मैं  मुलाजमों  की  मरोढ़
 ओर  सड़कों  के  मोड़  कम  करके  छोड़  इसी  तरह  से  मैं  भो  कहना  चाहता  हूं  कि  मुलाजमों  की  मरोढ़
 तो  म  निकालें  लेकिन  सड़कों  के  मोड़  भवप्य  निकाल  दें  ।  )
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 ——  की  रण

 इससे  समय  की  बच्चन  होगी  और  सड़कों  के  मेंटीनेन्स  पर  खर्च  भी  कम  होगा  तथा  दुर्घटनाओं  में

 भी
 कमी  होगी  ।  मेरे  क्षेत्र  के  अन्दर  से  नेशनल  हाइवे  नं०  1,  दिल्ली  से  फिरोजपुर  तक  है  जिसको

 मिलिट्री  रोड  भी  कहते  यह  कुछ  गांबों  से  होकर  गुजरती  है  क्योंकि  बहुत  पुरानी  सड़क  इस

 सड़क  पर  स्पीड  ब्रकर  महीं  लगाए  जा  सकते  क्योंकि  मिलिट्रो  रोड  है  और  हर  एक  राष्ट्रोय  राजमार्ग  के

 लिए  रूल  बने  हुए  रोहतक  जिले  के  अन्दर  एक  बहुत  बड़ा  गांव  रोहद  है  जहां  पर  बहुत  ज्यादा

 वुर्धघटनाएं  होती  हैं  वहां  से  बाई-पास  निकाला  एक  राज्य  मार्ग  है  जो  मेरठ  से  सोनीपत  और

 सोनीपत  से  जिद  होते  हुए  पटियाला  तक  जाती  यह  उत्तर  हरियाणा  और  पंजाब  को  जोडती

 है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  हसको  राष्ट्रीय  मांगें  भोधित  किया  जाए  ताकि  उस  सड़क  का  ज्यादा  फायदा
 लोग  उठा  सकें  ओर  उस+  मेंटीनेंस  भी  ठीक  ढंग  से  हो  सके  ।  इस  प्राधिकरण  के  गठन  के  वाद  अवश्य

 सुधार  नेशनल  हाइवे  को  जो  मेन्टेम  करते  हैं  व ेराग्य  सरकारों  के  मुलाजिम  देखा  यह  गया

 है  कि  स्टेट  रोइस  पर  ठीक  से  काम  करने  के  लिए  जो  बतंमान  सरकार  होती  है  उसके  चहेतों  को  रखा

 जाता  नेशनल  हाइवेज  पर  और  को  लगाया  जाता  है  उनको  वहां  भेजा

 जाता  है  ।  केन्द्र  सरकार  से  जो  पंसा  जाता  है  उसका  दुरुपयोग  होता  है  बनिस्बत  राज्य  सरकार  के  फंड

 से  ओ  स्टेट  रोइ्स  पर  लगता  इस  प्राधिकरण  के  बनने  में  समय  लगेगा  तब  तक  भाष  अपने  एजेम्सी

 सिस्टम  से  काम  उस  समय  तक  जब  तक  आपका  कंद्रोल  यह  बात  ठीक  है  कि  आटोनोमी

 बाडी  बनने  के  बाद  इस  सिस्टम  से  अवश्य  फायदा  होगा  ।  जो  मुलाजिम  राज्य  सरकार  $  हैं  बे  सरप्लस

 न  हों  इसलिए  उन  मुलाजिमों  को  भी  ढेपुटेशन  ot  लिया  जाए  ।  नॉन  आफिशियल  मेम्ब्स  इस  बाड़ी  में

 कौन-कौन  होंगे  ।  उसमें  यह  देखा  जाए  कि  टेक्नीकल  और  नॉन-टेक्नीकल  मेम्बसं  भी  हों  ।  इन्हीं  शब्दों

 के  साथ  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता

 क्री  रामाभ्य  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया

 उसके  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  विपक्ष  का  सदस्य  होने  के  बाद  भी  इस  बिल  का  समर्थत  करता  इस

 विधेयक  का  जो  मसविदा  बना  है  उसको  चौतरफा  दृष्टिकोण  से  लाया  गया  यह  एक  अच्छी  शुरुआत

 जितनी  भी  यातायात  की-सुविधा  है  उसमें  सड़क  की  भूमिका  1956  में  यह  पहल  पहल

 बिल  आया  लेकिन  उससे  भी  बहुत  पहले  शेरशाह  सूरी  ने  पटना  से  पेशावर  तक  मार्ग  बनाया

 छस  समय  भी  इसकी  आवश्यकता  महसूस  की  गई  थी  इसलिए  उन्होंने  राष्ट्रीय  पथ  बनाया  च!र-पांच  सौ

 साल  पहले  ।  तब  भी  उन्होंने  जनता  का  खयाल  रखते  हुए  इस  मार्ग  में  जगह-जगह  पर  कुएं  बनवाएं  और

 पेड़  लगवाए  जिससे  जनता  को  कोई  कष्ट  न  हो  और  यात्री  आराम  से  बल  उस  समय  भी  उन्होंने

 मांगे  में  दुकानों  की  व्यवस्था  की  थी  आपके  बिल  में  भी  ये  सब  चीजें  हैं  यह  एक  बहुत  अच्छी  बात  है  ।

 पटना  से  कलकसा  तक  जो  नेशनल  हाइवे  गणा  है  उप्की  हालत  ठीक  नहीं  है  ।  हमारे  प्रधान  मश्त्री  जी

 ने  बिहार  की  यात्रा  की  तो  उस  समय  जितनी  दूरी  उन्होंने  तय  करनी  थी  उसमें  कुछ  सुधार  किया

 अगर  वह  नहीं  आते  तो  उसका  भी  सुधार  नहीं  होता  ।  राष्ट्रेय  पथ  पर  जितने  भी  वाहन  चलते  हैं  उनमें

 से  पचास  प्रतिशत  बिना  परप्रिट  के  चलते  आपकी  सरकार  के  कई  मल्त्रियों  के  भी  उसमें  बाहन  हैं

 जिनमें  काफी  पकड़  गए  यह  न  तो  पैसा  देते  हैं  और  सड़क  भी  बर्बाद  करते

 डा०  गोरीशंकर  राजहंस  ः  किसी  मल्त्री  का  नहीं  पकड़ा  गया  आप  नाम

 बतायें  ।

 श्री  रामाअय  प्रसाद  सिंह  :

 कलकत्ता  जाने  राष्ट्रीय  प्र  जो  है  उसमें  30
 आप  अश्बारों  में  मैं  सुझाव  देगा  चाहता  हूं  पटना  से

 किलोमोटर  भागे  चलकर  फतवा  से  इस्लामपुर  बाया
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 लीक  ————  न  ता  ज७  न  न  प्पययाणणययया

 रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  ]

 सरबहदा  रोड  जो  गया  जाती  है  भाज  उसकी  स्थिति  बड़ी  दयनीय  पहले  बहां  छोटी  रेल  लाइन  बनी  क्र

 हुई  लेकिन  राष्ट्रीयदरण  होने  के  बाद  वह  बन्द  कर  दी  गई  ।  यह  मार्ग  जो  200  किलोमीटर  का  है
 इसको  राष्ट्रीय  पथ  के  अन्दर  ले  लिया  जाये  ।  जिससे  इसका  रख  रखाव  ठोक  ढ़ग  से  होगा  ।  आपने
 बताया  है  और  यह  सही  भी  है  कि  राष्ट्रीय  मार्गों  के  रख-रखाव  पर  काफी  खर्च  होता  लेकिन  उसका
 पत्मास  प्रतिशत  भो  पूरा  खबं  नहीं  हो  पाता  है  जिसकी  वजह  से  वह  ख़राब  हो  जाते  कमजोर  हो  जाते

 बिहार  का  दुर्भाग्य  है  कि  वहां  भ्रष्टाचार  सबसे  ज्यादा  है  इसमें  राजनीतिक  भी  शामिल  हैं  और

 नौकरशाही  भी  शामिल  वहां  पर  सड़कें  बनने  के  6  महीने  के  बाद  खराब  हो  जाती  हैं  ।  मेरे  यहां  दो
 किलोमीटर  का  एक  रोड  बना  है  वह  6  महीने  भी  नहीं  चलेगा  ।  इसलिए  उस  मार्ग  को  भी  राष्ट्रीय  पथ
 के  अन्दर  ले  लीजिए  जिससे  वहां  के  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  मिल  सके  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  अगला  विषय  आधे  घण्टे  की  चर्चा  भी  लेना  है  ।

 झी  शान्ति  घारोबाल  :  मैं  तो  सिफे  दो  ही  मिनट  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महो दय  :  यदि  वास्तव  में  आप  अपना  भाषण  दो  मिनट  में  समाप्त  करने  के  लिए  तैयार
 हैं  तो  मैं  आपको  अनुमति  दे  सकता  लेकिन  यदि  आप  अधिक  समय  लेंगे  सो  सूची  में  अभी  भी  पांच
 सदस्य  बाकी  हैं  ओर  इससे  और  अधिक  समय  यदि  आपकी  इसमें  विशेष  रुचि  है  और  यदि  आप
 सभी  इस  पर  सहमत  हैं  तो  मैं  इस  विषय  के  लिए  15  मिनट  बढ़ा  दूंगा  और  फिर  बाद  में  हम  आधे  घंटे
 की  चर्चा  प्रारम्भ  क  इसे  ओर  आगे  बढ़ा  दिया  जाएगा  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  पहले  आधे  घंटे  की  चर्चा  श्वारम्भ  होनो  चाहिए  उसके  बाद
 इस  विषय  को  लेना  चाहिए  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  आमतौर  पर  आधे  घंटे  को  चर्चा  आधे  घंटे
 की  अवधि  में  समाप्त  नहीं  हो  पाती  आधे  घंटे  की  चर्चा  में  हमेशा  आधा  घंटे  से  अधिक  समय  लगता

 इसलिए  हम  इसे  अभी  प्रारम्भ  नहीं  कर  सकते  हम  नहीं  कह  सकते  कि  यह  किस  समय  समाप्त
 होगी  ।  मैं  इसे  उस  समय  समाप्त  नहीं  कर  सकता  हूं  । यदि  आप  सभी  सहमत  हैं  तो  मैं  15  मिनट  की
 अवधि  ओर  बढ़ा  दूंगा  ।  इसे  बाद  में  ठीक  कर  लिया  जाएगा  ।  सदस्यों  को  केवल  दो  या  तीन  मिनट  ही

 यदि  कोई  भी  दो  या  तीन  मिनट  से  अधिक  लेगा  तो  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  यदि  आप
 सभी  सहमत  हैं  तो  मैं  यह  कायंवाही  आगे  जारी  रखूं  ।

 अनेक  सानतीय  सबसय  :  जो  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  मैं  इस  विषय  के  लिए  15  मिनट  बढ़ाता  श्री  शान्ति  ,
 घारीवाल
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 श्री  शान्ति  धारीबाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  में  प्रस्तुत  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 करण  1988  का  समर्थन  और  स्वागत  करता  हमारे  माननीय  मम्त्री  जी  श्वास  तौर  से
 बधाई  के  पात्र  हैं  क्योंकि  उस्होंने  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  गठित  करने  के  लिए  अलग  से  विधेयक
 साया  यदि  ये  चाहते  तो  वर्तमान  नेशनल  हाईवे  1988  में  संशोधन  करने  बाला  ब्रिधेयक  भी
 ला  सकते  थे  परन्तु  इन्होंने  दूरदर्शिता  से काम  लेते  हुए  अलग  से  यह  विधेयक  लाया  जिसके  सिए  मैं

 उन्हें  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मैं  हस  बिल  के  सम्बन्ध  में  दो-तीन  सुझाव  देना

 देश  में  जहां-जहां  सड़क  बनाए  जाने  की  कार्यवाही  होती  बहां  आम  काश्तकारों  और  गांव
 के  गरीब  लोग  ज्यादा  संक्ष्या  में  प्रभावित  होते  उनके  सामने  अनेक  प्रकार  की  दिक्कतें  आती

 सब  ते  ज़्यादा  प्रोब्लम  लेण्ड  एक्वायर  करने  में  आती  ज॑ंसा  अभी  बेरागी  जी  कह  रहे  थे  यदि
 किसी  जगह  इस  प्रश्न  पर  झगड़ा  हो  जाता  है  तो  लोग  सीधे  अदालतों  में  चले  जाते  हैं  भोर  सटे  ले  भाते

 जिससे  हमारा  सारा  डेवलपमैंट  का  काम  रुक  जाता  मुन्सिफ  या  मजिस्ट्रेट  लोग  ऐसे  मामलों  में
 सटे  जल्दी  से  दे  देते  मेरा  सुल्लाव  है  कि  इस  काय॑  हेतु  ऐसा  प्रावधान  करना  चाहिए  कि  जब  हमें  कोई
 लैंड  लेनी  हो  हम  उसे  अवश्य  परन्तु  उस  पर  यदि  किसी  को  कोई  ऐतराज  है  तो  वह  अदालतों  में  न
 जा  इससे  हमारा  डेवलपमैंट  का  प्रोसेस  बन्द  नहीं  होगा  ।  साथ-साथ  हमें  यह  भी  ध्यान  रखना

 चाहिए  कि  हम  जिस  व्यक्ति  की  जमीन  एक्वायर  करें  उसे  उचित  कम्पैन्सेशन  मिलना  पूरे  पैसे
 मिलने  चाहिए  ।  आज  हमारे  सामने  हजारों  केसेज  ऐसे  आते  हैं  जिममें  वर्षों  बीत  जाने  पर  भी  अभी  तक
 कम्पैन्सेशन  नहीं  बैसे  तो  लैण्ड  एक्वीजीशन  का  कार्य  राज्य  सरकारों  का  है  ओर  उन्हें  अनेक

 समस्याओं  से  जुझना  पड़ता  परन्तु  इस  अथारिटी  के  बन  जाने  से  अब  सारी  अ्यवस्थाओं  का  भार

 अथारिटी  पर  भा  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  हमें  इस  बात  पर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  देना

 चाहिए  कि  जिस  गरीब  आदमी  की  जमीन  एक्वायर  की  यदि  उस  पर  फसल  छड़ी  हो  तो  फसल

 का  मुआवजा  तो  उसे  साथ-साथ  उसको  जमीन  का  उचित  कम्पैस्सेशन  ज्यादा  से  ज्यादा  अगले  बर्ष

 तक  मिल  उसका  अदालतों  में  जाना  हम  बन्द  कर  ऐसी  व्यवस्था  कर  दें  कि  वह  जमीन

 मेव  एक्वायर  की  जाएगी  और  इसके  साथ-साथ  उसे  कम्पैन्सेशन  भी  जल्दी  ओर  उचित  मिलना

 एक  आपने  हस  बिल  में  भी  यह  व्यवस्था  की  है|

 ]

 अपने  कर्मचारियों  के  लिए  का्यंशालाओं  तथा  आवासीय  भवनों

 का  निर्माण  करेगा  तथा  इसके  साय-साथ  अन्य  सुविधाओं  का  निर्माण  भी

 करेगाਂ

 कहीं  ऐसा  न  हो  कि  इस  तरह  के  खर्चे  तो  बढ़ते  आप  हर  सौ  किलोमीटर  पर  अथारिटी  के  गैस्ट

 हाउस  बनवायें  परन्तु  सड़कों  की  मेम्टेनेंस  बेसी  की  बैसी  रह  इसलिए  इस  ओर  से  भी

 सावधान  रहने  की  आवश्यकता  है  कि  जहां  दीगर  थ्च  कम  हों  बहीं  बढ़िया  से  बढ़िया  सड़कें  निभित  की

 उनकी  बढ़िया  रखरखाव  हो  ।

 यहां  जबलपुर  से  जयपुर  थाने  वाले  नेशनल  हाइवे  नम्बर  12  को  यदि  आप  कोटा  होते
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 शांति  घारीवाल  ]

 हुए  कानपुर  तक  जोड़  दें  तो  बह  उस  क्षेत्र  की  जनता  के  हित  में  बहुत  लाभदापक  सिद्ध  खासकर
 शाजस्थाम  के  नियासी  ओर  आदिवासियों  को  हससे  बहुत  फायदा  मेरा  निवेदन  है  कि  कुछ
 किलोमीटर  के  इस  टुकड़े  को  भाप  नेशनल  हाइवे  डिक्लेअर  करके  उस  क्षेत्र  की  उन्नति  में  योगदान

 खूंकि  इसमें  आदिधासी  इलाका  भी  आ  जाता  इसीलिए  मैंते  आपसे  रिक्वेस्ट  की  है  ।

 क्री  जनक  राज  गुप्त  :  सबसे  पहले  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  करो  हस  महत्वपूर्ण  बिल  को
 साने  के  लिए  मुबारफबाद  देना  चाहता  हुं  जो वक्त  की  नजाकत  को  देखते  हुए  ठीक  समय  पर  लाया

 है  |  चूंकि  समय  कम  है  इसलिए  मैं  अपने  क्षेत्र  की  दिक्कतों  को  बहुत  संक्षेप  में  आपके  सामने  रखूंगा  ।
 मेरे  क्षेत्र  स ेमाननीय  मन्त्री  जी  अच्छी  तरह  परिचित  हर  गांव  और  सड़क  को  वे  जानते  हैं  भौर  संभव

 है  उन्होंने  हर  सड़क  को  करीब  से  देखा  कुछ  वायदे  भी  किए  देश  के  हर  कोने  से  लोग  जम्मू  और

 कश्मीर  की  ओर  आते  कोई  श्रीनगर  यात्रा  के  उहेश्य  कोई  बैष्णो  देवी  की  यात्रा  के  उद्देश्य
 परन्तु  उस  मार्ग  में  दो  स्पोट  ऐसे  हैं  जहां  हर  बरसात  के  मोसम  में  तीन-तीन  या  चार-चार  घण्टे  ट्रैफिक
 रुक  जाता  है  :  इनमें  एक  स्पाट  जम्मू  और  साम्भा  के  बोच  भौर  दूसरा  साम्भा  ओर  श्रीमगर  के  दरम्यान

 इम  दोनों  स्थानों  पर  फ्लाई-ओवर  बताया  जामा  बहुत  जरूरी

 माननीय  मन्त्री  जी  जानते  हैं  कि  दूसरी  सडक  जम्मू  से  पुंछ  तक  37  किलोमीटर  डबल  ट्रंक
 है  और  बाकी  सिंगल  ट्रैक  वहां  आर्मी  और  सिविल  दोनों  तरह  का  ट्रैफिक  रहता  इस  कारण
 इसको  डबल  ट्रैक  करने  की  जरूरत

 साथ-साथ  मिलती  हुई  एक  मुगल  रोड  है  जो  कि  पुंछ  को  कश्मीर  से  मिलाती  वहां
 एक  ओस्टरनेट  रोड  अधूरी  बनी  हुई  आप  उसके  लिए  जल्दी  पैसा  दें  ताकि  वहां  का  रुका  हुआ  काम
 प्रा  हो  सके  ।

 एक  किशतवाड़  से  बटोत  नेशनल  द्वाईवे  यहां  दुलहस्ती  हाइड्रो  इलेक्ट्रिक  प्रोजेक्ट  वहां
 ऊपर  सड़क  है  और  नीचे  दरिया  वहां  अक्सर  दुर्घटनाएं  होती  रहती  पिछले  महीने  ही  एक  बस
 के  नीचे  गिरने  से  70  आदमी  मर  गए  उसको  ज्यादा  चौड़ा  करने  की  जरूरत  आप  इसके  लिए
 पैसा  जल्दी  आवंटित  करें  जिससे  वहां  के  बंकवर्ड  लोग  ऊपर  उठ

 कश्मीर  वली  में  इस  साल  करोसिन  आयल  ओर  पेट्रोल  की  काफी  कमी  रही  ।  इस  कारण
 लामे-पीने  की  चीजें  हेलिकॉप्टर  से  लेकर  जानी  आप  बटोत  से  बनिहाल  तक  टनल  बनायें  और  उस
 सड़क  को  चोड़ा  करवा  दें  ताकि  पूरे  साल  उस  सड़क  पर  ट्रैफिक  चल  सके  ।  इसी  सड़क  से  लोग  लहाख
 जाते  हैं  ।  ट्रिस्ट  लोगों  को  15-20  दिन  वहां  रुकना  पड़  जाता  है  ।  उनकी  कठिनाई  को  देखते  हुए  वहां
 टनल  का  बनाया  जाना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 बढ़ती  हुई  आबादी  ओर  ट्रैफिक  को  देखते  हुए  नेशनल  हाई-बेज  में  चार  लेनों  का  बनाया  आना
 भी  बहुत  आवश्यक  इम्ही  अल्फाज  के  साथ  मैं  भापको  धम्यवाद  देता  हूं  ओर  मम्त्ी  थी  को  भी  यह
 बिल  भ्षाने  के  लिए  ध्रस्यवाद  देता  हूं  ।

 श्री  शंकर  लाल  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक
 का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  यह  सही  है  कि  आडिकल  246  के  अस्दर  जो  अनुसूची  बनी
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 हुई  है  उसके  आइटम  23  के  अन्तर्गत  केवल  भारत  सरकार  को  ही  सारे  नेशनल  हाई-बेज  को  देखने  का
 अधिकार  इसलिए  यह  कहना  गलत  होगा  कि  यह  अधिकार  किसी  से  लिया  गया  है  ।

 इस  बिल  के  अन्दर  जो  क्सॉज  10  रखा  सया  है  उत्को  पढ़ने  से  थोड़ा  खेद  बहु  इसलिए
 हुआ  कि  इसमें  लिखा  है

 लिमुबाद

 अधिनियम  के  तहत  अपने  कर्तव्यों  का  निर्याह  करते  हुए  प्राधिकरण  यथासम्भव
 व्यवसाय  के  सिद्धास्तों  के  अनुसार  कार्य  करेगा  ।/

 आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  हमारा  राज्य  एक  लोक  कल्यागकारी  राज्य  है और  सोशलिस्ट  पैन
 का  राज्य  ग्रेट  पब्लिक  यूटिलिटी  को  छ्यात  में  रखते  हुए  यह  बिल  लाता  चाहिए  हसके
 बीच  में  बिजनस  व्रिसिपल  नहीं  आना  चाहिए  हमारा  ध्येय  यह  है  कि  हम  लोगों  को  ज्यादा  से
 ज्यादा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  सुविधा  प्रदान  करें  और  रोज  होने  बाली  दुर्घटनाओं  को  दूर

 आप  तो  जातते  ही  हैं  कि हमारा  सेशनल  ऐबरेज  47.27  किलोमीटर  परार  100  स्क््वेयर
 किलोमीटर  पर  है  ।  जबकि  राजस्थान  के  अन्दर  यह  केवल  27.12  किलोमीटर  हो  बैकबर्ड  एरिया
 को  देखते  हुए  इसकी  ऐवरेज  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।

 यह  जो  प्राधिकरण  बनाने  जा  रहे  हैं  यह  स्वायत्तशासी  होना  चाहिए  जिससे  कि  यह
 घिक  काम  कर  सके  ।  कक्लॉज  31  के  अन्दर  किसी  पर्सेन  और  किसी  कम्पनी  को  काम  करने  का  अधिकार

 दिया  गया  है  कि  आप  इस  बिल  के  जरिये  राष्ट्रीयकरण  की  समाजबाद  की  नीति  को  लागू  कर
 *

 रहे  उसके  अन्दर  यदि  आप  ऐसा  रखेंगे  कि  :

 ]

 ऐसे  व्यक्ति  को  जिसके  बारे  में  आावेश  में  कहा  गया  ही  ।

 हिस्बी  ]

 किसी  दूसरे  आदमो  अकेले  आदमी  को  ठेका  दे  देंगे  तो  ठेकेदारी  प्रथा  बनेगी  इसलिए  आप  जो  कुछ
 काये  करें  वह  अथारिटी  के  जरिये  भाप  चाहें  तो  अथारिटी  की  सब-कमेटी  बना  अथारिटी  के

 जरिये  किसी  तरह  से  करें  लेकिन  ब्यक्तिगत  आदमी  की  ठेकेदारी  की  बात  इसमें  क्लियर  होनी  चाहिए
 कि  इसके  अन्दर  कोई  ठेकेदारी  नहीं  पनपेगी  ।

 आपने  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 क्षी  बापू  लाख  सालबीय  माननीय  उपाध्यक्ष  माननीय  मम्त्रो  जी  जो  राष्ट्रीय

 राजमार्म  विधेयक  लाए  उसका  मैं  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 यह  बिल  वास्तव  में  देश  की  प्रगति  का  एक  प्रतीक  यह  बिल  पास  होने  के  बाद  मुझे  पूरा
 *

 बिश्वास  है  कि  देश  में  अच्छे-अच्छे  और  सम्बे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  बनेंगे  ।

 199



 कमा  प्पपैपपपभपततन  क्प+  प"प+8ै  5  -
 भारतीय  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  -  28  1988

 बापू  लाल  मालवीय  ]

 मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  मे ंआगरा-एबी  रोड  जाती  इस  आगरा-एबी  रोड  पर
 रेलवे  क्रासिंग  पड़ता  है  ।  जब  रेल  क्रासिंग  को  पार  करती  है  तो  हर  बार  लोगों  को  15-20  मिनट  तक
 रुकना  पड़ता  है  इसलिए  लोगों  का  समय  बहुत  बर्बाद  होता  एबी  रोड  बहुत  व्यस्त  रोड  मध्य
 प्रदेश  में  शाजापुर  जिले  में  एक  मक्षी  नाम  की  जगह  है  वहां  पर  माननीय  माधव  राव  सिन्धिया  गए
 थे  तो  उन्होंने  धोषणा  की  थी  कि  वहां  एक  ओवर  ब्रिज  ऐसा  मेरा  उनसे  निवेदन  भी  उन्होंने
 कहा  कि  इस  ओवर  ब्रिज  को  सी०  पी०  डब्ल्यू०  डी०  बनाएगा  तो  रेलवे  विभाग  द्वारा  स्वीकृत  ओवर
 ब्रिज  एबी०  रोड  पर  आप  तत्काल  बना  ऐसा  मेरा  विश्वास

 मध्य  प्रदेश  में  बस्तर  का  आदिवासी  इलाका  बहुत  ही  इण्टीरियर  में  वहां  पर
 राजामुन्द्री  रोड  प्रस्तावित  है  और  एक  बस्तर  से  हैदराबाद  रोड  प्रस्तावित  मैं  माननीय
 मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इन  प्रस्तावित  रोड्स  को  कार्यक्रम  में  लें  ओर  बनाने  की  कृपा  करें  ।

 मध्य  प्रदेश  में  नेशनल  हाइवेज  बहुत  कम  हम  ऐसा  मानते  हैं  कि  हैं  ही  नहीं  ।  मेरे  यहां
 एबी  रोड  ही  दिखती  दूसरी  रोड  नहीं  दिखती  ।  एबी  रोड  कई  सालों  से  बनी  हुई  हम  चाहते  हैं
 कि  एक  और  रोड  बना  दी  जेंसे  इन्दोर  से  हरदा  वाया  यह  बहुत  ही  व्यस्त  रोड  यह
 रोड  बन  जाएगी  तो  निश्चित  रूप  से  आवागमन  में  काफी  सुधार  ऐसा  हमारा  पूर्ण  विश्वास  है  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  आप  बड़े  शहरों  को  एक-दूसरे  से  हाई  स्पीड  रोड  से  आपने  समय

 बहुत-बहुत  घन्यवाद  ।  ह

 ]
 भरी  विजय  एमन०  पाटिल  उपाध्यक्ष  विधेयक  का  स्वागत  तथा  समशथेन

 करते  हुए  मैं  मनन््त्री  महोदय  को  सावधान  करना  चाहूंगा  कि  हमें  यह  तथ्य  ध्यान  में  रखकर  भावी  योजना
 बनानी  है  कि  इन  सड़कों  पर  यातायात  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रहा  हमें  आंकड़ों  स ेपता  चलता  है  कि  तीस
 बय  पहले  82000  ट्रक  सड़कों  पर  चल  रहे  अब  तीन  लाश  से  अधिक  ट्रक  सड़कों  पर  चल  रहे  हैं  ।
 दोपहिया  वाहनों  के  यातायात  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  तथा  दो  से  अधिक  पहियों  वाली  गाड़ियां  भो

 सड़कों  पर  आ  रही  इन  तथ्यों  को  देखते  हुए  हमें  परिवहन  के  कुछ  अन्य  विकल्पों  पर  भी  विचार
 करना  उदाहरण  के  लिए  एक  विचार  यह  है  कि  कच्चा  कोयला  इत्यादि  खनिजों
 के  परिवहन  के  लिए  जल  बिद्युतीय  परिवहन  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रयोग  का  उपयोग
 किया  गया  है  और  कुद्रेमुख  में  यह  लागू  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  परिवहन  के  इस  साधन  को
 अपनाया  जाए  तो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  काफी  बोझ  कम  हो  जाएगा  ।

 हम  देखते  हैं  कि  राजमागों  का  केवल  500  किलोमीटर  भाग  चोहरे  रास्ते  वाला  है  जबकि

 राजमार्गों  का  40  प्रतिशत  केवल  इकहरे  रास्ते  वाला  जब  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  वाहन  चनते  हैं  तो
 बैलगाड़ियां  भी  चलती  भारत  में  1.5  करोड़  बलगाड़ियां  इसलिए  इकहरे  राजमार्गों  के
 साथ  बैलगाड़ियों  के  लिए  मार्ग  होने  इससे  भीड़-भाड़  कम  होगी  तथा  ये  मार्ग  भविष्य में
 बिस्तार  के  लिए  उपयोगी  यदि  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  राजमार्गों  के  निकट  की  जमीन  पर

 अतिक्रमण  का  भय  इस  प्राधिकरण  को  यह  अधिकार  होना  चाहिए  कि  वह  राजमार्गों की
 निकटवर्ती  जमीन  पर  अतिक्रमण  क  रने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  कामूनी  कार्यवाही  कर  सके  ।
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 जांच  करने  के  लिए  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  मेरा  सोभाग्य  है  कि  मेरे  स्थान  अर्थात  घूले  में
 से  तीन  राष्ट्रीय  राजमागग  गुजरते  यदि  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  निर्माण  किया  जाता  है  तो  इससे

 महाराष्ट्र  तथा  आस्प्र  प्रदेश  से  गाड़ियों  के  आने-जाने  में  सुविधा  होगी  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्राधिकरण  के  अन्तर्गत  दुर्घटना  अस्पताल  होने
 चाहिएं  क्योंकि  जब  सड़क  दुघंटनाएं  होती  हैं  तो  विशेष  प्रकार  के  इलाज  की  जरूरत  पड़ती  ये
 अस्पताल  दुषघटना  होने  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  अथवा  अस्पताल  रहित  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए
 जाने

 भी  के०  एस०  राब  :  उपाध्यक्ष  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  ।  मैं
 बताना  चाहूंगा  कि  मनन््त्री  महोदय  ने  यह  प्रस्ताव  1986  में  रखा  यह  विधेयक  बनाने  तथा
 संप्तढ  में  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उन्हें  ढाई  वर्ष

 मैं  समझता  हूं  कि यह  विधेयक  पूरे  देश  में  सड़कों  की  अवस्था  में  सुधार  मजबूती  लाएगा
 ओर  इस  प्रकार  सम्पूर्ण  देश  में  भी  मजबूत  हो  इसलिए  मैं  उनसे  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  बहू
 इस  प्राधिकरण  के  उपबन्धों  को  लागू  करने  में  अधिक  तेजो  दिल्वाएं  तथा  पर्याप्त  राशि  उपलब्ध  कराकर
 इसे  अत्यधिक  सक्रिय  करें  तथा  यदि  आवश्यक  हो  तो  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  कुछ  हिस्से  निर्माण  हेतु
 निओ  पारियों  को  दें  तथा  उन्हें  उपकर  एक।त्रत  करने  का  अधिकार  भी  दे  ।

 एक  केन्द्रीय  सड़क  कोष  है  जिसे  3.5  पैसे  प्रति  लीटर  की  दर  से  एकत्र  किया  जा  रहा
 यह  काये  कुछ  वर्ष  पहले  किया  गया  इस  दोरान  इंधन  के  मूल्यों  में  40  ग्रुना  बृद्धि  हुई  है

 लेकिन  केन्द्रीय  सड़क  कोष  की  दर  अभी  भी  3.5  पैसे  प्रति  लीटर  मेरी  इच्छा  है  कि  इसे  बढ़ाया
 जाए  ।

 भी  राजेश  पायलट  :  इसे  बढ़ा  दिया  गया

 क्री  के०  एस०  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  आप  एकत्र  किए  जा  रहे  करों  का  केबल  50
 प्रतिशत  खर्च  कर  रहे  यह  प्रतितत  अवश्य  ही  बढ़नी  बेहतर  सड़कों  से  अथंभ्यवस्था में
 सुधार  होगा  ।  50  प्रतिशत  माल  की  दुलाई  तथा  75  प्रतिशत  यात्रियों  का  आवागमन  सड़कों  से  होता

 इसलिए  सड़कों  की  तरफ  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 आन्प्र  प्रदेश  में  विजयवाड़ा  और  हैदराबाद  के  बीच  केसरी  पुल  यह  दो  वर्ष  पहले  गिर  गया
 मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  राज्य  सरकार  की  गलती  के  कारण  हुआ  या  केन्द्र  सरकार  की

 गलती  के  कारण  या  दोनों  सरकारों  के  बीच  सम्पर्क  की  कमी  के  अब  वाहनों  को  दूसरी  सड़कों
 पर  चला  कर  करोड़ों  रुपये  ख्  किए  जा  रहे  इसलिए  मैं  इस  बात  पर  बल  दे  रहा  हु  कि  सड़कों
 पर  निवेश  में  वृद्धि  करके  हम  रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ा  प्रेनाइट  जैसे  स्वदेशी  खलनिजों  का
 उपयोग  किया  जाता  है  और  विदेशी  मुद्रा  का  कतई  अपव्यय  नहीं  किया  जाता  इस  अकार  सड़कों  के
 निर्माण  में  वृद्धि  होने  से रोजगार  के  अवसरों  म  बुद्धि  इससे  संबार  में  वृद्धि  होगी  तथा  किसी

 बाहरी  स्रोत  से  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  मुझे  खेद  है  कि  आन्प्र  प्रदेश  को  सरकार  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  के  लिए  आबटित  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  कर  सकी  ।  .
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 णा  ७3पः5न-ता  न  चलन  8७  अऑजिवििलणननओं  ++ सन  जनता

 के०  एस०

 मेरा  अम्तिम  अनुरोध  है  कि  कार्य  में  तेजी  लाईं  जाए  इसका  प्रभावी  क्रियान्वयन  किया

 सड़कों तथा  संचार  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिए  हर  जगह  प्राधिकरण  की  अरू  रत  महसूस  की

 श्री  राजेश  पायलट  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हैं  जिर्होंने  इस  चर्चा
 में  भाग  लिया  ओर  अपने  बहुमूल्य  सुप्ताव  दिए  ।  प्राधिकरण  की  जरूरत  क्यों  हुई  ?  हमने  इस  प्राधिकरण
 के  बारे  में  क्यों  सोचा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  चर्चा  कल  तब  आप  बता  सकते  हैं  ।

 5.51  म०  १०

 आधे  धण्टे  को  चर्चा

 सरभूमि  विकास  कार्यक्रम  का  कार्वास्वयन

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  आधे  घण्टे  की  चर्चा  शुरू

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  ।

 भी  वृद्धि  चरा  जम  उपाध्यक्ष  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  बारे  में
 मैंने  आधे  घण्टे  की  चर्चा  उठाई  देश  में  तीन  प्रकार  के  डेजटे  एक  दूसरा  सेमी-ढे  जटें
 ओर  तीसरा  कोल्ड  जो  थार  डेजटं  उसकी  कंडिशन  सबसे  खराब  है  ओर  डेजर्ट  के  अन्दर
 जो  बाइमेर  जिला  जेसलमेर  जोधपुर  जिसा  आए  हुए  बहां  पर  बरसात  कम  होने  की  वजह  से
 स्थिति  यह  होती  है  कि  लगातार  सूखा  रहता  अभी  भी  स्थिति  यह  है  कि  पांच  वर्षों  स ेलगातार

 सूखा  है  ओर  इस  वर्ष  जहां  पूरे  देश  में  काफी  अछ्छी  बरसात  हुई  वहां  उस  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  सूखा
 है  ।  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  की  सिफारिश  पर  सन्  1977-78  में  मरुभूमि
 विकास  कार्यक्रम  शुरू  1977-78  और  1978-79  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 ने  बहुत  ही  कम  मदद  दी  और  उसके  बाद  यह  कार्यक्रम  सन्  1980  से  लेकर  1985  तक  चली  ।  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  आधी  केन्द्रीय  सरकार  ने  मदद  दी  ओर  आधा  राज्य  सरकार  को  कन्ट्रीब्यूट  करना
 पड़ता  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  शत-प्रतिशत  मदद  देने  का  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  निर्णय
 लिया  गया  और  मेरे  प्रश्त  के  जवाब  में  भी  यह  भाया  है  कि  245  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  किया  गया  मैंने  प्रशश  पूछा  था  कि  |  98  5-86  से  लेकर  अब  तक  कितनी  राक्षि

 खरे  हुई  |  जब  मैंने  हिसाब  तो  मुझे  यह  मालूम  हुआ  कि  99  करोड़  97  लाख  96  हजार  रु०
 व्यय  हुए  अब  1988-89  का  वर्ष  है  और  1989-90  में  सातबों  पंचवर्षीय  योजना  का  पीरियड
 समाप्त  हो  जाएगा  और  जो  रुपया  एलोट  किथा  गया  उसके  जो  आंकड़े  बे  1987-88  में  39
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 म्ज+-+  +घ्घैपप5+प7<८  क्नललल  लीन  थ  न  ओईऔी  +++  जप+  न  नाता  चअ

 करोड़  केन्द्रीय  सरकार  ने  रिलीज  किया  है  और  ।988-89  में  38  करोड़  रुपए  रिसीज  किए  ।  अब
 प्रश्न  यह  है  कि  से  9-90  में  अगर  आप  इस  एमाउण्ट  को  रेज  तो  यह  लगभग  45  करोड़  रु०

 हस  तरह  से  तो  रुपये  रिलीज  करेंगे  तो  मेरा  प्रएन  यह  है  कि  अब  245  करोड़  रुपए  का
 प्रोविजन  किया  गया  तो  केन्द्रीय  सरकार  इतनी  कम  राशि  क्यों  रिलीज  कर  रही  है  राज्य  सरकारों
 को  ।  और  जिस  प्रकार  आपने  जो  राशि  रिश्लीज  की  है  उसके  मुताबिक  आप  सातबों  पश्रवर्षीय  योजना
 तक  भी  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  रिलीज  नहीं  अगर  ज्यादा  रिलीज  नहीं  तो  ज्यादा
 खर्च  भी  नहीं  क  रंगे  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जितना  भी  अमाउन्ट  रिलीज  किया  राज्य  सरकारों  ने  खच्च
 किया  ।  जव  केन्द्र  सरकार  ने  कम  रिलोज  किया  जिसके  कारण  245  करोड़  में  से  रिलीज  करोड़  रुपया
 खर्च  हुआ  ।  आप  88-89  में  75  करोड़  और  89-90  में  75  करोड़  रुपए  रिलीज  करेगे  तो

 पूरी  राशि  खर्च  यही  कारण  है  कि  हमारा  रेगिस्तानी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  असफल  रहा  है  ।
 इसका  एक  बहुत  बड़ा  कारण  यह  भी  रहा  है  कि  पहले  इस  कार्यक्रम  पर  बहुत  कम  राशि  खच  की  जाती
 रही  जब  हमने  बहुत  दबाव  डाला  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  245  करोड़  रुपए  की  राशि
 रखी  गयी  ।  उसके  बाद  यह  स्थिति  पैदा  हुई  कि  राज्य  सरकारों  को  राशि  नहीं  मिली  ओर  वे
 अपनी  मरुभूमि  का  विकास  नहीं  कर  सके  और  उसके  फायदे  लोगों  को  नहीं  दे  सके  ।  यही  कारण  है  कि

 मरुभूमि  क्षेत्र  का  विनाश  होता  वहां  वनों  के  बारे  में  भी  कोई  तरक्की  नहीं  हो  सकी  ।

 कहने  का  अथे  यह  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  रेगिस्तानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  बहुत  ही  कम
 ध्यान  बहुत  ही  कम  इसके  लिए  प्रावधान  किया  ।  राशि  निर्धारित  की  गयी  थी  बह  राज्यों  ने  क्षत्र
 की  ।  फिर  सातवीं  पच्रवर्षीय  योजना  में  यह  हुआ  है  कि  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  जो  कार्यक्रम
 निश्चित  किए  गए  जो  एक्टीविटीज  निश्चित  की  गई  थीं  आपके  ग्रामीण  विकास  अधिकारियों  ते
 उनको  बंद  कर  प्लेनिंग  ने  जब  कार्यक्रम  निश्चित  कर  दिए  भोर  उनके  लिए  प्रोषिजन  कर  दिया

 तो  अधिकारियों  को  उनको  बंद  करने  का  कौन-सा  अधिकार  उन्होंने  अपने  अधिकारों  का  भयंकर

 हूप  से  दुरुपयोग  किया  प्लेन  में  ये  एक्टी  विटीज

 भिलुबाद  ]

 इस  कारयेक्रम  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रमुख  गतिविधियां  शुरू  की  गयी  हैं  :---

 (v)  बनरोपण  करते  समय  छायादार  वृक्ष  चारागाहू  का  विकास  तथा  रेतीसे  क्षेत्र

 का  प्रसार  न  होने  देना  ।

 (४)  भ्रूमि  जल  का  विकास  तथा  उपयोग  करना  ।

 जल  उपयोग  हेतु  ढांचों  का  निर्माण  करना  |

 ट्यूबबल  तथा  पम्प  सैटों  को  ऊर्जित  करने  के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  ।

 (५)  बागवानो  तथा  पश्नु  पालन  का  विकास  करता  |

 उनको

 निम्न  कार्यक्रमों  को  ग्रामीण  विकास  अधिकारियों  ने  बन्द  कर  दिया  जिनको  कि  बन्द  करने  का
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 बनी  ऑ  स

 वृद्धि  चन्द्र

 यह  जो  रूरल  इलेक्ट्रिफिकेशन  फार  एनरजाईजिंग  ट्यूबवेल्स  एण्ड  पम्प  सेट्स  कायेंक्रम  है

 इससे  ट्यूबवेल  खोद  कर  इर्रीगेशन  होता  होती  यह  अच्छी  बात  की  जाती  इससे  पीने
 के  पानी  की  व्यवस्था  होती  फोरेस्टेशन  का  कार्य  होता  इस  कार्यक्रम  को  ग्रामीण  विकास  विभाग
 ने  बिल्कुल  बन्द  कर

 इसी  प्रकार  से  डेवलपमेंट  आफ  होटिकल्चर  एण्ड  एनीमल  हसवेंढरी  जैसे  कार्यक्रमों
 को  भी  बन्द  कर

 6.00  म०  १७

 एक  पैसा  भी  अलाट  नहीं  किया  गया  और  सदत  निर्देश  दिए  गए  कि  इसमें  कुछ  भी  खर्चा  न  किया
 जाए  ।  जब  प्लानिंग  डिपार्टमेंट  ने  प्लान  में  प्रावोअन  किया  था  तो  इस  प्रकार  इस  कार्य  को  क्यों  रोका

 इस  प्रकार  ग्रामीण  विकास  के  काम  में  क्यों  रुकावट  डाली  गई  .  तीसरी  बात  यह  है  कि  ग्राउंड
 वाटर  कंस्ट्रकंशन  जाफ  हारवेस्टिग  स्ट्रक्च  ग्राउंड  वाटर  डेवलपमेंट  के  लिए  ट्यूबवेल्स  का
 एक्सप्लोरेशन  भी  बन्द  कर  दिया  एनीमल  हसेंड्री  के  लिए  सारे  प्रावीजन  बन्द  कर  दिए  एक
 पैसा  भी  नहीं  रखा  गया  ।  पशुओं  के  पीने  के  पानी  के  लिए  यह  व्यवस्था  की  गई  कि  रिजरवायर  से
 इसकी  अ्यवस्था  की  लेकिन  जब  ट्यूबवेल्स  ही  नहीं  होंगे  तो  रिजरवायर  में  पानी  पहुंचेमा
 कैसे  ।  इस  तरह  से  इसमें  भी  रुकावट  डाल  दो  इस  तरह  से  प्लानिंग  डिपार्टमेंट  ने  जो  निर्णय
 लिए  थे  और  जो  कायंक्रम  बिकास  के  उनमें  बाधा  डालकर  रेगिस्तानी  क्षेत्र  के  विकास  में  रुकावट
 डाली  इसका  उद्देश्य  मरुस्थलीकरण  को  रेस््टारेशन  आफ  अलाजिकल  रोजगार
 उपलब्ध  कराना  और  अकाल  को  स्थिति  को  रोकना  भादि  थे  ।  मैंने  देखा  है  कि  हिली  एरियाज
 मेंट  प्रोग्राम  के  अन्दर  फ्यूअल  एण्ड  अल्टरनेट  ड्रिकिंग  वाटर  हैल्थ  एण्ड  एजुकेशन
 भादि  प्रोग्राम  लिए  गए  आदिवासी  क्षेत्रों  में  डेवलपमेंट  प्लान  में  भी  बहुत  सारी  बातों  को  लिया  गया

 जबकि  हमारे  यहां  की  स्थिति  सबसे  आराब  क्योंकि  आदिवाप्ती  क्षेत्रों  से  प्रकृति  नाराज  नहीं
 वां  पर  बन  होते  लकड़ीं  होती  वर्षा  होती  लेकिन  रेगिस्तान  में  इन  सब  चीजों  का

 अभाव  रहता  है  ।

 एफारस्टेशन  के  काम  के  अन्तगंत  सेंड  ड्यूत्स  स्टेबिलाइजेशन  का  काम  लिया  गया  ओर  व॑हां
 पर  पौधे  आदि  पैदा  होने  के कारण  कुछ  सेंड  ड्यून्स  खत्म  हो  इसकी  वजह  से  जो  रेतीली
 ओर  गम  हवाएं  चलती  थीं  वे  भी  कम  हो  गईं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  लिए  किसानों  को
 अनुदान  दिया  जाए  ताकि  वे  अपने  यहां  सेड  ड्  यंस  स्टेबिलाइजेशन  का  काम  कर  सकें  और  यह  कार्यक्रम
 आगे  बढ़  सके  ।

 एफारस्टेशन  के  अन्तगंत  इन्दिरा  गांधी  नहर  है  और  यहां  पर  टेरीटोरियल  आर्मी  ने  काम  शुरू किया  हुआ  है  ।  एफारस्टेशन  और  धास  के
 काय॑  क्रम  को  आगे  बढ़ाया  जा  सकता  इन  कार्यक्रमों  को

 आगे  बढ़ाया  जा  सकता  लेकिन  जैसे  आज  बिजली का  प्रश्न  देश  में  62  प्रतिशत  विद्युतीक रण  है
 ओर  हमारे  यहां  जैसलमेर  में  10  प्रतिशत  जैसलमेर  जिले  में  दस  विद्युतीकरण  132  क े०  वी ०
 लाईन  भी  नहीं  बनी  मेरा  पालियामेंट्री  क्षेत्र  पंजाब  प्रोविन्स  के  बराबर  केरल  प्रान्त  से  दुगुना  है
 ओर  करनाल  प्रास्त  से  डेढ़  गुना  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  ऐसे  क्षेत्र  को  आगे  बढ़ने  में  बुत  दिक्कत
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 इसलिए  जब  तक  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  में  दो  हुजार  पांच  सौ  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था
 नहीं  होगी  तब  तक  यहां  पर  विकास  नहीं  हो  सकता  ।  सैन्ड  दयरप  स्टेबिलाइजेशन  कार्यक्रम  में  बहुत
 ज्यादा  पैसे  लगते  वह  सकसेसफुल  नहीं  हो  सकता  |  आज  जब  बरसात  नहीं  होती  है  तो  हमारे
 किसानों  को  नॉन-फार्रामग  एक्टीविटीज  ओर  ग्रामीण  उद्योगों  में  लगाना  शादी  उच्चोग  में  भी
 लगाना  अकाल  बराबर  पड़ता  रहता  उसका  मुकाबला  इन  उद्योगों  से  हो  सकता  गृह
 उद्योगों  में  भी अकाल  के  समय  लगाया  जा  सकता  गृह  उद्योग  में  ऊनी  और  गलीचे  का  उद्योग  बहुत
 विकसित  हो  सकता  जहां  आशा  नहीं  करते  थे  बहां  भी  पानी  निकला  चालीस  हजार  गैलन
 आवर  के  हिसाब  से  पानी  निकला  अगर  एनीमल  हसबेन््ड्री  का  काम  लिया  जाए  तो  कंटल  फाम्स
 ओर  पोल्ट्री  फार्म  विकसित  किए  जा  सकते  हैं  ।  इससे  यहां  की  मरीबी  दूर  हो  सकती  का  कोई

 कार्य  क्रम  नहीं  लिया  मेरा  निवेदन  है  कि  डेजर्टीफिकेशन  को  रोकने  के  लिए  उचित  कदम  उठाए
 पम्प  सैट  और  एक्सप्लोरेशन  आफ  ट्यूबवेल्स  का  प्रबन्ध  पशु  धन  और

 बागवानी  का  जो  कार्यक्रम  सम्मिलित  है  उसको  चालू  किया  आशा  है  जो  अविकसित  क्षेत्र  है
 उसको  विकसित  करने  वहां  की  स्थिति  को  मजबूत  करने  के  लिए  आप  अवश्यक  सहयोग  इन
 शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 कृषि  संत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  र्य  मंत्री  जनादत  :  उपाध्यक्ष
 माननीय  सदस्प  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जैन  ने  बाज  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया  है  ।  वास्तव  में  मैं

 सदस्य  की  चिता  को  समझता  हूं  । इस  के  बारे  में  दो  राय  कतई  नहीं  हैं  कि  रेगिस्तान  विकास

 कार्य  क्रम  के  अन्तगंत  हमें  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  का  विकास  करना  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने

 बताया  कि  यह  कार्यक्रम  को  में  शुरू  हुआ  ।  इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  इन  क्षेत्रों  में  भूमि  की

 उन्पादकता  जल  पशुधन  तथा  मानवीय  संत्षाघनों  में  वृद्धि  करके  मदस्थलीक रण  को  नियंत्रित

 वास्थितिकीय  संतुलन  कायम  करना  तथा  लोगों  के  आधिक  जीवन  स्तर  में  सुधार  करना  था  ।

 दो  तरीके  एक  गर्म  शुष्क  क्षेत्र  तथा  दूसरा  ठंडा  शुष्क  क्षेत्र  माननीय  सदस्य  ने  बड़ी

 प्रसांगिक  बात  कही  है  कि  जब  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  245  करोड़  रूपये  आबंरित  किये

 गएतो  इसमें  कभी  क्यों  की  गयी  तथा  आबंटन  में  कटोती  क्यों  की  गयी  ।  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के

 लिए  मैं  बताता  हूं  कि  एक गर्म  में  राजस्थान  को  दूसरा  लाख  रुपये  आबंटित  किये  गये  तथा  बड़ी

 करोड़  रुपये  ही  दिए  उप्त  वर्ष  राजस्थान  में  केवल  के दौरान  लाख  रुपए  व्यय  किये

 में  राजस्थान  के  लिए  3000  लाख  रुपए  आबंटित  किए  गए  तथा  3000  लाख  रुपए  ही  दिए  गए  परगस््तु

 लिए मैं  में  3436.75  लाख  रुपए  व्यय  1096  में  3000  लाख  रुपए  आवंटित  किए

 गए  तथा  3009.60  लाख  रुपए  दिए  गए  परन्तु  केवल  लाख  रुपए  भ्यय  हुए  ।  88-89  में

 3800  लाख  रुपए  आबंटित  किए  हैं  तथा  आबंटित  लाख  रुपए  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 झो  बढ्धि  चसा  जेत  :  आबंटन  कम  किया  गया  ।

 झो  जनादंस  पुजारी  :  रुपए  3800  रुपए  की  पहली  किस्त  गए  तक

 1986-87 3  लाख  रुपए  ख  हुए  यह  कार्यक्रम  पांच  राज्यों  में  बल  रहा  है  तथा  |  आवंटित  म्रें

 गए तथा  87  लाख  रुपए  का  कुल  व्यय  हुआ  3114.50  में  लाख रुपए  लाख  88-89
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 जनादेंन

 में  4026.48  लाख  रुपए  तथा  1988  तक  1865.62  लाख  रुपए  का  व्यय  हुआ  इस  प्रकार

 कुल  व्यय  118  करोड़  63  लाख  58  हजार  रुपए  हुआ  |

 भरी  बढ़ि  चना  आपने  धनराशि  का  आबंटन  कम  किया  है  तथा  धनराशि  दी  भी  कम  है  ।

 ओर  जनादंत  पुलारी  :  मैंने  आपको  सही  आंकड़े  बताए  आपनी  जानकारी  के  लिए  मैं  बताता

 हूं  कि  गुजरात  का  कार्य  ऐसा  नहों  है  वर्ष  1985-86  में  गुजरात  को  98  लाख  रुपए  आवंटित  किए

 थए  तथा  98  लाख  रुपए  ही  दिए  गए  परन्तु  |  10.81  लाख  रुपए  व्यय  हुए  ।  1985-86  5-86  में  हरियाणा

 को  206  लाख  रुपए  आबंटित  किए  गए  तथा  189.65  लाख  रुपए  का  व्यय  हुआ  ।  यह  कम

 हिमाचल  प्रदेश  को  100  लाख  रुपए  आवंटित  किए  गए  परन्तु  उसने  112.32  लाख  रुपए  का  व्यय

 किया  जो  अधिक  था  |  परन्तु  जम्मू-कश्मीर  ने  100  लाख  रुपयों  में  से  94.39  लाख  रुपए  लं  किए  ।

 राजस्थान  के  सम्दध  में  मैं  आँकड़  पहले  ही  दे  चुका

 प्रत्येक  वर्ष  क ेबजट  की  आबंटित  धनराशि  दी  जा  चुकी  है  ।

 श्री  वृद्धि  चना  परन्तु  आबंटन  कम

 ही  जनावत  पूजारो  :  जहाँ  तक  बजट  में  वाषिक  आबंटन  का  संबंध  हमें  वित्त  मंत्रालय  द्वारा
 बताया  जाता  है  कि  इस  साल  इतनी  राशि  आबंटिन  की  गई  है  और  हम  वह  राशि दे  देते  हैं  ।

 क्री  बद्धि  चस्द्र  जन  :  वित्त  मंत्रालय  ने  आबंटन  कम  क्रिया  अन्यथा  योजना  के  अन्तगंत यह
 245  करोड़  रुपए  का  आबंटन  किस  प्रकार  हुआ  ?

 शी  जनावंन  पुजारो  :  मैं  इस  पर  विबाद  महीं  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  में  245
 करोड़  रुपए  का  प्रावधान  हमारे  विभाग  को  विभाग  के  लिए  जित्त  मंत्रालय  द्वारा  हृतनो  राशि
 आबंटित  की  गई  थी  भौर  वह  हमने  दे  दी  है  इससे  पहले  घनराशि  देने  में  बिलम्ब  होता  था  तथा  शक्ति
 केन्द्र  के  हाथ  में  पहले  परियोजना५ें  केन्द्र  सरकार  के  पास  भेजी  जाती  थी  वहां  उनका  मूल्यांकन
 होता  था  अनुमोदन  किया  जाता  था  ओर  तब  स्वीकृति  दी  जाती  थी  |  तब  धन  घनराशि  जारी  की
 जाती  थी  परन्तु  इस  प्रकार  की  देरी  को  देखते  हुए  हमने  राज्य  सरकारों  को  परियोजनाओं  को  स्वीकृति
 देने  की  शक्ति  दे  दी  अब  हम  तुरन्त  ही  अप्रेल  के  पहले  हफ्ते  में  ही  घनराशि  जारी  कर  देते  अतः
 इसमें  कोई  देरी  नहीं  होती  है  ।

 अब  माननीय  सदस्य  के  कटोती  की  थात  पर  आते  इसका  कारण  धन  की  कमी  व  संसाधनों
 का  अभाव  जो  भी  घन  ग्रामीण  विकास  के  लिए  दिया  जाता  रहा  हम  उसे  जारी  करते  रहे  हैं  ।
 हम  सुधार  करने  की  भी  कोशिज्ञ  कर  रहे  जैसा कि  माननीय  सदस्य  जानते  बहु  काफी  समझदार
 सदस्य  हैं  ओर  आज  यह  मुद्दा  तोनों  समझदार  सदस्यों  ने  उठाया  इन  सभी  कार्यक्रमों  क ेअलावा

 हमें  अनुरोध  करना  हमें  योजना  आयोग  तथा  वित्त  मंत्रालय  दोनों  पर  अधिक  घन  देने  के  लिए
 बबाब  डासन  |  भौर  मैं  यह

 भरी  बढ्धि  चम्र  जन  :  बहुत  अच्छा  ।
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 भरी  जनादंग  पुज।री  :  मैं  उन्हें  भी  तथा  आगे  और  भी  कार्यक्रम  इसके  अलावा
 हमारे  पास  इन  रेगिस्तानी  इलाकों  के  विकास  के  लिए  ओर  कार  क्रम  भी  हमारे  पास  विभिम्त  प्रकार
 के  कार्यक्रम  जहां  तक  केर्द्र  सरकार  का  संबंध  है  हमारा  उद्देश्य  लम्बे  समय  के  कायंक्रम  को
 प्राथमिकता  देना  बन  जल  तथा  जल  संसाधनों  का  भू-संरक्षण  व  विकास
 बागवानी  विकास  मवेशिया  का  नसस््लोकरण  पीने  पानी  आदि  की  सुविधा  प्रदान  पशुपालन
 विकास  चारे  का  विकास  इन  कार्यक्रमों  को  हम  महत्त्व  दे  रहे  हैं।तथा  अन्य  कार्यक्रम  भी
 अन्य  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिन्हें  राज्य  सरकारों  को  देखना  है  तथा  राज्यों  के  घन.से  ही  चाहे  योजना  ख्र  हो
 या  गैर  योजना  खर्च  इसके  एक  बड़ें  स्तर  पर  पूरा  करना  राज्यों  को  अपने  संसाधनों  में  से  खर्च
 करना  होगा  तथा  राज्यों  को  इसे  महत्त्व  देना  होगा  ।

 इसके  अलावा  हमने  श्रामीण  जल  वितरण  कार्यक्रम  को  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  को  तेज  किया  है
 तथा  इन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  हम  रेगिस्तानी  इलाकों  की  समस्याओं  से  निपट  रहे

 मैं  माननीय  सदस्य  से  पूरी  तरह  सहमत  हुं  कि  यह  सब  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  ढील  नहीं  छोड़नी
 चाहिए  ।  बड़े  रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  देखते  हुए  व्यावहारिक  में  यह  कुछ  भी  नहीं  है  ।  मैं  आपकी  भावनाओं
 को  समझता  हमें  इस  मामले  पर  और  अधिक  ध्यान  देना  होगा  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करता

 कि  वह  हस  मामले  पर  मेरे  साथ  बंठकर  और  विचार-विमर्श

 भरी  बुद्धि  चना  आपको  अवश्य  ही  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  का  दौरा  करना

 क्री  जनादंग  पुजारी  :  जब  हम  बातचीत  करेंगे  तो  हम  इन  सब  बातों  पर  चर्चा  करेंगे  तथा
 देखेंगे  कि  हम  इस  समस्या  का  समाधान  कैसे  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  आपकी  लगन  के  लिए  तथा  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  का  ध्यान  रखने  के  लिए  मेहनत  करने  के

 लिए  आपको  बधाई  देता  जब  आपने  कहा  कि  यह  कर्नाटक  से  बड़ा  तो  मैं  मापकी  कठिनाइयों  को
 समझ  सकता  हूं  कि  अपके  चुनाव  क्षेत्र  में  क्या  कठिनाईयाँ  हो  सकती  हैं  विशेषकर  ठन  गरीब  लोगों  की

 को  समझ  सकता  हु  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  जीवन  .  बिता  रहे  हमें  इसमें  सुधार  करना  है
 आज  मुझे  यही  कहना  है  |

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  उपाध्यक्ष  जैन  साहब  ने  सारी  बातें  कह  ही
 दी  मैं  तो  इतना  ही  समझता  हूं  कि  केन्द्र  ने बहुत  अच्छा  काम  यह  जरूर  है  कि एलोगशन  और
 मिलना  लेकिन  जितना  एलोकेशन  मिला  वह  कम  नहीं  होना  तो  यह  चाहिए  कि  ओ

 एलोकेशन  मिलता  उसका  प्रापर  मानिटरिंग  होता  चाहिए  कि  बह  ठीक  से  ख्षण  हो  पाता  है  वा

 नहों  ।

 मैं  अभी  हाल  ही  में  क्वेत  गया  मैंने  वहां  देखा  कि  लोगों  न ेलगकर  किस  तरह  क्वेत  में

 जहां  कि  बहुत  ज्यादा  हजर्ट  है ओर  यह  पता  लगाएं  कि  किस  तरह  उन्होंने  डेजर्ट  को  रोका

 एफोरेस्टेशन  पर  सबसे  ज्यादा  ध्यान  देना  गर्मी  के  दिनों  में  आपने  वेखा  होगा  कि

 दिल्ली  में  बहुत  आंधी  आती  है  और  यहां  भी  डैजरट  धीरे-धीरे  बढ़ता  जा  रहा  यह  एक  गंभीर  समस्या
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 गोरी  शंकर

 है  ओर  इसको  लाइट  हार्टेडली  नहीं  लेना  चाहिए  ।  जैसे  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  को  तो
 उस  पर  पूरा  खर्च  करना  मैं  कहूंगा  कि  इसको  देखना  चाहिए  क्योंकि  यह  बहुत  जेगनेटिक  वर्क

 है  ।  अगर  इस  डेजट  को  नहीं  रोका  वहां  एफोरेस्टेशन  नहीं  किया  गया  तो  यह  डेजर्ट  दिल्ली  के
 आगे  भी  बढ़ता

 ऐसी  ही  बात  मैं  इससे  मिलती  जुलती  बात  मैं  एक  गंभीर  समस्या  की  ओर  आपका
 ध्यान  दिलाऊगा  ।  नाथ  बिहार  में  पिछले  साल  जो  बाढ़  उससे  हजार  एकड़  अमीन  में  डेजर्ट  हो
 हो  गया  बहां  पर  कोई  मी  फसल  पैदा  नहीं  हुई  ।  भाप  एक  सेंट्रल  टीम  को  भेजकर  पता  लगाइए  कि

 बहूं  डेजटट  किस  तरह  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  वहां  एक  सीरियस  बात  यह  हो  गई  है  कि  वहां  इतना  ज्यादा

 बालू  नेपाल  को  नदियों  ने  ला  दिया  है  कि  वहां  कुछ  भी  पैदा  नहीं  होता  है  ।  आप  इस  मामले  को  बहुत
 ही  गंभीरता  से  बहौँ  की  बहुत  ही  फर्टाइल  जमीन  बेकार  हो  गई  ऐसा  केवल  राजस्थान

 हरियाणा  ओर  उससे  लगे  हुए  एरिया  मे  ही  नहीं  देश  के  बीच  के  भागों  में  भी  यह  डेजर्ट  बढ़ता  जा
 रहा  वहां  डेजटं  कंसे  रोका  एफोरेस्टेशन  कंसे  कराया  जाए  बहुत  जरूरी  जहां  से  यह  नदियां
 निकलती  अपने  साथ  बालू  लाती  वहां  एफोरेस्टेशन  किया  चाहे  वह  दूसरा  देश  नेपाल

 हो  ।  इन  सारी  समस्याओों  को  आप  गंभी  रता  से  सोचिए  ।

 काम  केन्द्रीय  सरकार  ने  बहुत  अच्छा  किया  है  ।  अन्त  में  मैं  इतनी  ही  रिक्वंस्ट  करूगा  कि  जो
 भी  एमाउन्ट  एलोकेट  किया  जाता  उसका  प्रापर  यूटिलाइलेशन  होता  यह  उनको  देखना  चाहिए  ।

 ]

 भी  शास्ताराम  नायक  :  उपाध्यक्ष  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जब  हम
 सरुभूमि  विकास  की  बात  कर  रहे  हैं  तो सदन  बिल्कुल  खाली  मुझे  कवल  दो  ही  बाते  कहनी  हैं  ।

 जैसाकि  श्री  जैन  ने  स्पष्ट  रूप  से  बताया  है  कि  यदि  मरुभूमि  विकास  योजना  में  शामिल  किए
 गए  मुद्दे  वही  हैं  जो  अन्य  किन््हीं  योजनाओं  में  भी  होते  हैं  तो  श्री  जेन  का  यह्  अनुभव  है  कि  इन  मुद्दों  की
 उपेक्षा  की  जाती  है  तथा  यह  मुख्य  मरुभूमि  विकास  नीति  से  हटने  जेसा  यह  क्यो  होता  है  ?

 मरुभूमि  विकास  परियोजना  में  यदि  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करने  का  मुद्दा
 शामिल  है  तथा  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  का  मुह  अन्य  किसी  योजना  में  भी|शामिल  है  तो  आप  मरुभूमि
 विकास  के  अन्तगगंत  तथा  स्वतन्त्र  रूप  से  इन  दोनों  को  साथ-साथ  क्यों  नहीं  चलाते  हैं  ?  जहां  तक

 मरुभूमि  विकास  का  सवाल  है  हमारी  एके  योजना  है  तथा  सरकार  ने  काफी  खं  किया  यद्यपि
 राजस्थान  व  अन्य  राज्यों  की  आवश्यकतायें  और  भी  अधिक  साथ  ही  साथ  कथल  योजनायें  बनाना

 ही  काफी  नहीं  क्या  हमारे  पास  ऐसी  कोई  मर्भूमि  विकास  नीति  नहीं  है  था  ऐसी  हम  नहीं  बना
 सकते  जिसके  अन्तगंत  अनेक  योजनाओं  को  शामिल  किया  जा  सके  ?  क्या  मरुभूमि  विकास  नीति
 बनाने  पर  कोई  विचार  किया  गया  है  ?

 भरी  जनादंग  पुजारी  :  श्री  राजहंस  व  श्री  शान्ताराम  नायक  ने  संगत  सबाल  पूछे
 वास्तव  में  केस्द्र  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  इस  समस्या  को  महत्व  दे  तथा  अपनी

 जिम्मेदारी  से  पीछे  न  हटे  |  यह  सही  है  कि  मरुभूमि  विकास  की  समस्या  पर  गरम्भीरता  से  विचार  करते
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 ना  ्््ा  =  ठ5सस5सक्क_+  +«+

 समय  केन्द्र  सरकार  को  वे  कार्यक्रम  छोड़ने  नहीं  चाहिए  जो  केम्द्र  सरकार  ने  मरु  सुधार  के
 लए  आरम्भ  नहीं  किए  परम्तु  कुछ  कार्यक्रम  छोड़  दिए  गए  डी०  डी०  पी०

 की  टास्क  फोस  की  सिफारिश  पर  1982-83  में  ग्रामीण  विदशुतीकरण  कारयक्रम  को  छोड़  दिया  गया

 पशु  पालन  कार्यक्रम  को  छोड़ा  नहीं  गया  है  परन्तु  चारा  आदि  का  कार्यक्रम  लागू  किया  गद्गा

 यह  हमारे  मरुभूमि  विकास  कायेक्रम  की  सबसे  महत्वपूर्ण  गतिविधि  हम  डी०  डी०  पी०  के

 अन्तर्गत  सभी  कार्य  क्रम  नहीं  ले  सकते  अन्य  कार्यक्रम  भी  जैसे--आई०  आर०  डो०  पी  ०,
 आर०  ई०  आर०-एल ०  ई०  जी०  जहां  तक  भार०  एल०  ई०  जी०  पी०  का  सवाल  केना
 सरकार  जिलों  के  बिकास  के  लिए  शत्  प्रतिशत  धन  दे  रही  इसमें  मरुभूमि  विकास  भी  शामिल
 त्वरित  जल  सप्लाई  योजना  के  अन्तगंत  हम  शत  प्रतिशत  घन  दे  रहे  यह  सही  है  कि  हम  अधिक

 ध्यान  तथा  इस  कार्य  क्रम  का  पुनरीक्षण  करना  इस  उद्देश्य  से  केन्द्र-सरकार  ने  उच्च  स्तरीय
 विशेषज्ञों  की  समिति  गठित  की  है  ताकि  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  की  पुनरीक्षा  की  जा  सके  ।  इसके
 अध्यक्ष  डा०  अलाग  इस  समिति  को  1989  तक  आठवीं  योजना  मसौदे  के  तैयार  होने  से  पहले
 अपनी  रिपोर्ट  देनी  यदि  किसी  म।ननीय  सदस्य  को  कोई  सुझाव  देना  है  तो  वह  या  तो  हमें  या  समिति

 को  सीधे  लिखकर  सुझाव  दे  सकता  दे  ।  जो  भी  सुझाव  माननोय  सदस्यों  ने  आज  दिए  मैं  उन्हें  छांटकर

 समिति  के  पास  भेज  दूंगा  ।  मैं  निजी  रूप  से  इसको  महत्त्वपूर्ण  विषय  समझता  हू  ।  मैं  माननोय  सदस्यों

 के  साथ  चर्चा  करने  को  तैयार  हूं  कि  ६स  मामले  मे  क्या  करना  माननीय  सदस्यों  का  स्वागत

 है  एक  बार  फिर  इस  विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  माननीय  सदस्यों  को  धन्यवाद  देतः  हूं  तथा  यह
 आएवासन  देता  हूं  कि  मैं  निश्चित  कप  इस  मामले  को  देखूंगा  ।  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  11  बजे  म०  पू०  पर  पुनः  समबेत  होने  तक  के  लिए

 स्थगित  होती  5

 6.30  स०  प०

 तल्पश्यात  लोक  सभा  29  1988/8  1910

 के  ग्यारह  बजे  म०  पृ०  तक  के  लिए  स्थगित

 मित्तल  सथीन  हारा  भृद्धित


